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"तीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान की विशि विशेषताएँ हैँ इनमें एक कल्याणकारी राज्य 
का लक्ष्य निहित है।” डॉ. बी. आर; अम्बेडकर 


"नीति निदेशक तत्व राट्रीय चेतना के आधारभूत स्तर का निर्माण करते हैं!” एम. वी: पायली 
"नीति निदेशक तत्व संविधान सभा के उद्देश्यों और आकांक्षाओं के घोषणा-पत्र हैं” के: सी. व्हेयर 


4. राज्य की नीति के निदेशक तत्व (07570): एक 
परिचय 


७ संविधान के भाग |\ (अनुच्छेद 36-54) में राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों को प्रतिष्ठापित किया 
गया है। इन निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना 
है। यद्यपि निदेशक तत्त्वों की प्रकृति गैर-न्यायोचित है, तथापि ये देश की शासन व्यवस्था के 
मौलिक सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत देश के प्रशासकों के लिए एक आचार संहिता का कार्य करते हैं। 
निदेशक तत्त्वों, राज्य की नीति-निर्माण में सहायता हेतु संघीय एवं राज्य, दोनों सरकारों केलिए 
दिशा-निर्देशक एवं मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। यह सरकार का उत्तरदायित्व ह्वैँकि वह विधि निर्माण के 
समय इन सिद्धांतों को दृष्टिगत रखे। 

७ राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व, भारत में कल्याणकारी*राज्य की स्थापनां का सर्वप्रमुख आधार 
हैं। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य रखने वाली नीतियों द्वारा सामाजिक-आर्थिक 
आधारों को सुदृढ़ किये बिना राजनीतिक लोकतंत्र की प्राप्ति असंभव है) 

«७ कल्याणकारी राज्य, शासन की वह संकल्पना है जिसमें राज्य नागरिकों, विशेषत: कमजोर, वंचित 
एवं अतिसंवेदनशील वर्गो के कल्याण का उत्तरदायित्वाप्राथमिक रूप से ग्रहण करता है। 

७ राज्य के द्वारा सामाजिक-आर्थिकहअसमानताओंचेको कम करनेतथा सतत एवं समावेशी विकास 
सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। सामाजिको सुरक्षा और आर्थिक कल्याण सुनिश्चित किये 
जाने के पश्चात्‌ ही व्यक्तिगत अधिकारों का अर्थपूर्ण ढंग से उपभोग किया जा सकता है। संविधान 
की प्रस्तावना में जिन/आदर्शो की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है, ये उन आदर्शो की प्राप्ति हेतु मार्ग- 
प्रशस्त करते हैं। 

° अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों जैसे) आजीविका का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा आदि को मूल 
अधिकारों के रूपे में सम्मिलित नहीं किया गया है। इन अधिकारों को निदेशक तत्त्वों के रूप में 
स्थान“दिया गया है जिससे समतापूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। 


2. नीति-निदेशक तत्त्वों का ऐतिहासिक विकास 


° वर्ष १944 में सर्वदलीय सम्मलेन के उपरांत गठित सप्रू समिति ने वर्ष 945 में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुतीकी। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में मूल अधिकारों एवं अन्य अधिकारों की व्यवस्था 
करने हेतु इस्त समिति द्वारा की गयी अनुशंसाओं को स्वीकार किया। 

«७ इस समिति ने न्यायोचित एवं गैर-न्यायोचित अधिकारों के दो वर्गो का सुझाव दिया। भारतीय 


संविधान में मूल अधिकार एवं अन्य अधिकार, न्यायोचित अधिकार के रूप में सम्मिलित किये गए 
हैं। जबकि संविधान के भाग ।॥४ में राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के रूप में गैर-न्यायोचित 
अधिकारों का उल्लेख किया गया है। 

«७ ये निदेशक तत्त्व मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उचित नीति-निर्माण हेतु सरकार 
के लिए 'अनुदेश प्रपत्र' की प्रकृति के होते हैं। 


3. नीति-निदेशक सिद्धान्तों के प्रेरक तत्व 


भारतीय संविधान में वर्णित नीति-निदेशक तत्त्व, विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित हैं, जिनमें 
निम्नलिखित शामिल हैं: 
telegram: @upscmaterialoptimisticiasi 


wwWw.visionias.in 
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«७ निदेशक तत्त्वों की संकल्पना (4९३) आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई थी। 

° भारत शासन अधिनियम, 4935 में 'अनुदेशों का दस्तावेज़' (Instrument of Instructions) 
सम्मिलित था। निदेशक तत्त्व, भारत शासन अधिनियम, 4935 में उल्लेखित उन्हीं अनुदेशों के 
समान हैं। 

° बाग स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावित करने वाले पश्चिमी उदार लोकतांत्रिक विचारों को 
भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर सम्मिलित किया गया। इन्हें कल्याणकारी राज्य 
ह लोक नीतियों के लिए नैतिक दिशा-निर्देशों के रूप में भारतीय संविधान में अंगीकृत किया गया 

। 

° समकालीन समाजवादी विचारों ने भी संविधान निर्माताओं को प्रभावित किया। उदाहरणार्थ, कुछ 
निदेशक तत्त्व श्रमिक कल्याण से संबंधित हैं। 

७ संविधान सभा, महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारों से भी प्रभावित थी। उदाहरणार्थ: पंचायत, 
ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करने आदि से संबंधित निदेशक तत्त्वों को भाग ।\ में समावेश 
किया गया। 


4. नीति निदेशक तत्त्वों की विशेषताएं 


° नीति-निर्माण हेतु निर्देशः ये संघीय एवं राज्य स्तरीय सरकारों के लिए सार्वजनिक नीति-निर्माण 
में इन तत्त्वों को यथासंभव लागू करने हेतु निर्देश हैं। 

° राजनीतिक बहुमत को नियंत्रित एवं संतुलित करना: डॉ. भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, निदेशक 
तत्त्व सत्ता में आने वाले किसी भी दल के लिए सीमा निर्धारित करते हैं। ये.खजनीतिक बहुमत 
द्वारा भविष्य के भारतीय राज्य से संबंधित संविधान सभा की परिकल्पेना एवं मूल्यों का उल्लंघन 
करने हेतु किए गए प्रयासों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करले हैं। 

° गौैर-प्रवर्तनीय (N०n-€nf०r०९७।९) प्रकृतिः अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेशक तत्त्व, 
न्यायालय में स्वत: प्रवर्तनीय नहीं होते हें। ये तब ही लागू होते हैं, जब कोई कानून कुछ निदेशक 
तत्त्वों को प्रभावी बनाने हेतु निर्मित किया जाता है, जैसे- आजीविका के अधिकार हेतु मनरेगा को 
प्रस्तावित किया जाना। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, इन्हें मात्र नैतिक आदेश नहीं माना जा सकता 
है। यद्यपि इनके क्रियान्वित हेतु कानूनी शक्ति विद्यमान नहीं है, परन्तु इनकी पृष्ठभूमि में 
डड शक्ति अर्थात्‌ जनमेत निहित है। अतः कोई भी सरकार इनकी अवेलहना नहीं कर 

° उद्देशिका का विस्तारः नीति निदेशक तत्त्व, उद्देशिका में निहित मूल्यों का विस्तार हैं। उदाहरणार्थ: 
०४ ये प्रस्तांवना में निहित "समाजवादी लोकतंत्र" की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 42वें 

संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़े गए "समाजवादी" शब्द को अनुच्छेद 38 एवं 39 
द्वारो अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। 

० अनुच्छेद 40 में वर्णित स्थानीय स्वशासन के सन्दर्भ में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों 
द्वारा "लोकतंत्र" शब्द को अधिक सार्थक एवं समावेशी रूप प्रदान करने का प्रयास किया गया 
है। 

5. मूल अधिकारों एवं नीति-निदेशक तत्त्वों के मध्य संबंध: 

व वाद 

मूल अधिकारों का उद्देश्य व्यक्तियों को उनके विकास हेतु आवश्यक एवं अनुचित नियंत्रण से मुक्त होने 

के लिए उचित अवसर प्रदान करना है। एक कल्याणकारी समाज के लिए नीति-निदेशक तत्त्व आवश्यक 

हैं। 

«७ मूल अधिकारों एवं नीति-निदेशक तत्त्वों के मध्य टकराव, संविधान के आरम्भ से ही स्पष्टतः 
विद्यमान है। प्रारंभ में, मूल अधिकार एवं नीति-निदेशक तत्त्वों की तुलनात्मक स्थिति स्पष्ट नहीं 
थी। यह माना जाता था कि इनकी प्रकृति विरोधाभासी हैं। सर्वप्रथम 4952 में चम्पाकम 
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दोराइराजन वाद में इस विषय पर चर्चा हुई। संविधान के प्रारंभ के बाद से, न्यायिक घोषणाओं 
एवं संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला ने दोनों के मध्य संतुलन को परिवर्तित किया। 
मद्रास राज्य बनाम चम्पाकम दोराइराजन वाद (495॥) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 
राज्य के निदेशक सिद्धांतों को स्पष्टतः अनुच्छेद 37 के अनुसार न्यायोचित नहीं बनाया गया है। 
साथ ही, उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया कि संविधान में मूल अधिकार से संबंधित अध्याय 
अनुल्लंघनीय (5207०७३१८) है तथा इसे कार्यपालिका अथवा विधायिका के किसी कृत्य या 
आदेश द्वारा भाग ॥ में निर्धारित किसी सीमाओं के अतिरिक्त सीमित नहीं किया जा सकता। राज्य 
की नीति के निदेशक तत्त्वों को इसके अनुरूप ही होना चाहिए। निदेशक तत्त्वों को मूल अधिकार के 
अध्याय के अनुरूप और उनके सहायक के रूप में कार्य करना होगा। इसका तात्पर्य यह है कि मूल 
अधिकारों एवं निदेशक तत्त्वों के मध्य किसी भी तरह के टकराव की स्थिति में मूल अधिकार 
प्रभावी होंगे। 
गोलकनाथ वाद (4967) में उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकारों को निदेशक तत्त्वो,की तुलना में 
वरीयता देते हुए कहा कि संसद को मूल अधिकारों को संशोधित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। 
निदेशक तत्त्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सेकता। 
गोलकनाथ वाद में भावी प्रत्यादेश (Prospective Overruling) के सिद्धांत को लागू किया गया, 
जिसके तहत उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय में सुधार कर सकता है। 
गोलकनाथ वाद में दिए गए निर्णय को निष्प्रभावी बत्नाने, के लिए 497 में 25वां संशोधन 
अधिनियम पारित किया गया था। इसके द्वारा मूल अधिकारों के, अंतर्गत अनुच्छेद 34(0) जोड़ा 
गया जिसके अनुसार अनुच्छेद 39(0) एवं 39(७) को लागू कराने वाली विधि को इस आधार पर 
अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि.वह अनुच्छेद 44 और ॥9 में निर्दिष्ट मूल अधिकारों का 
उल्लंघन करती है। 
केशवानंद भारती वाद (973) में उच्चतम न्यायालय ने "मूल ढॉंचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया, 
जिसके तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किन्तु, संसद द्वारा मूल अधिकारों में 
ऐसा कोई संशोधन विधिमान्य नहीं होगा जो संविधान के 'मूल ढांचे' को प्रतिकूल रूप से प्रभावित 
करता है। 
42वां संशोधन अधिनियम,976 द्वारा नीति निदेशक तत्त्वों की सर्वोच्चता एवं प्राथमिकता को मूल 
अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया। इसके तहत अनुच्छेद 3(८) का और अधिक विस्तार करते हुए 
इसके«दायरे में अनुच्छेद 39(0)) एवं 39(८) के स्थान पर भाग |\ में वर्णित सभी निदेशक तत्त्वों को 
सस्मिलित करोलिया गया। 
मिनर्वा मिल्स वाद (980) में उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान में संशोधन करने की संसद की 
शक्तियों को मूल ढांचे के सिद्धांत द्वारा सीमित कर दी गयी हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय भी 
दिया किसँविधान का अस्तित्व, भाग ॥। एवं भाग |४ के मध्य संतुलन में निहित है। इन्हें एक दूसरे 
पर थोपने से संविधान की मूल भावना प्रभावित होती है। 
उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश वाद (993) में भी उच्चतम न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया की 
भाग ॥। और भाग ।\ परस्पर पूरक है। साथ ही, मूल अधिकार भाग |\ में निहित नीति निदेशक 
तत्त्वों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन है। 
इस प्रकार, मूल अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्त्वों की एक-दूसरे के सन्दर्भ में अंतिम स्थिति 
निम्नलिखित है: 
० मूल अधिकार और निदेशक तत्त्व एक-दूसरे के पूरक हैं और एक-दूसरे को पूर्णता प्रदान करते 
। 
० क्ति एक साथ मिलकर भारत में समावेशी लोकतंत्र हेतु आधार प्रदान करते हैं। 
० यद्यपि तुलनात्मक रूप से मूल अधिकारों की कानूनी स्थिति अधिक बेहतर है, परन्तु यह नीति 
निदेशक तत्त्वों के महत्व को कमजोर नहीं करता है। 
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० निश्चित समयावधि के दौरान 'उदार व्याख्या' के सिद्धांत के प्रयोग से उच्चतम न्यायालय द्वारा 
अनुच्छेद 2 के तहत्‌ कई निदेशक तत्त्वों को सम्मिलित किया गया। 

निदेशक तत्त्वों को प्रभावी बनाने वाले किसी विशेष कानून (जो मूल अधिकारों में कटौती करता है) 

की वैधता की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित सिद्धांत लागू किये जाते हैं: 

० मूल ढांचे का सिद्धांत, और 

० अधिकारों का स्वर्णिम त्रिभुज (The Golden Triangle of rights) - अनुच्छेद १4, 49 एवं 
2॥ 

उच्चतम न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण संरचना (Harmonious Construction) के सिद्धांत को स्पष्ट 

किया है। इस सिद्धांत का गहन अर्थ है कि भारत के संविधान में उल्लिखित मूल अधिकार एवं 

नीति निदेशक तत्त्व वास्तव में एक ही व्यवस्था के अंग हैं तथा इन दोनों का लक्ष्य भी एक ही है: 

व्यक्तित्व का विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। 

साथ ही मिनर्वा मिल्स प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश चंद्र चूड ने 

कहा कि भारतीय संविधान, अपने भाग ॥| और भाग |\ के दूढता पूर्वक संतुलन पर आधारित है। 

इसमें किसी एक को प्रधानता प्रदान करने का अर्थ होगा संविधान की समरसता को बाधित करना। 

मूल अधिकारों और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के मध्य जो समरसता एवं संतुलन विद्यमान 


है, वह संविधान की मूल ढांचें का एक परमावश्यक तत्व है। 


6. नीति निदेशक तत्त्वों का वर्गीकरण और विवरण 


हालांकि, संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है। किन्तु, इनमें।निहित बिषय-वस्तु के आधार 
पर, पारंपरिक रूप से निदेशक तत्त्वों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया5जा सकता है। 


निहित विषय-वस्तु एवं आधार 


समाजवादी (Socialistic) 
ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा को 
प्रतिबिंबित करते हैं। ये लोकतांत्रिक 
समाजवादी राज्य के ढांचे को स्थापित केरते 
हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय 
प्रदान करने के साथ ही कल्याणकारी राज्य की 
स्थापना का मार्ग प्रशस्त करना है) 


गांधीवादी (Gandhian) 

ये सिद्धांत गांधीवादी. विचारधारा पर 
आधारित हैं।)ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 
गांधी द्रारो प्रदेत्त संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधीजी के सपनों 
को साकार करने के लिए, उनके कुछ विचारों 
को नीति निदेशक तत्त्वों के रूप में सम्मिलित 
किया गया है। 


उदार-बौद्धिक (Liberal-intellectual) 
इस श्रेणी में उन सिद्धांतों को सम्मिलित किया 
गया है जो उदारवाद की विचारधारा का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। 


कुछ उदाहरण 


राज्य आय की असमानताओं को कम करने का 
प्रयासे करेगा [अनुच्छेद-38(2)] 

काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का 
तथा प्रसूति सहायता का उपबंध (अनुच्छेद-42) 
कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी इत्यादि 
(अनुच्छेद-43) 


ग्राम पंचायतों का संगठन (अनुच्छेद-40) 

मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकर 
औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध (अनुच्छेद-47) 
गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू एवं वाहक 
पशुओं की नस्लों के परिरक्षण एवं उनके वध का 
प्रतिषेध (अनुच्छेद-48) 


समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 
[अनुच्छेद-39()] 

कुछ दशाओं में काम, शिक्षा एवं लोक सहायता 
पाने का अधिकार (अनुच्छेद-47) 

उद्योगों के प्रबंध में कामगारों का भाग लेना 
[अनुच्छेद-43()] 
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बालकों को नि:शुल्क शिक्षा पाने का अधिकार 
(अनुच्छेद-45) 
राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं 


का संरक्षण (अनुच्छेद-49) 
कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 
(अनुच्छेद-50) 


नोट : उपर्युक्त तालिका में संबंधित श्रेणियों के समक्ष उल्लिखित नीति निदेशक तत्त्वों केवल कुछ 
उदाहरण हैं, इनके अतिरिक्त संबंधित श्रेणियों में अन्य अनुच्छेद भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। 


इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, “राज्य” का वही अर्थ है जो भागे ॥ में है। 


इस भाग में अंवर्विष्टि उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्ततीय नहीं होगे, किन्तु फिरा शी इनमें 
आधिकाथित तत्त्वों देश के शासन में मुलभूत हैं और विधि बनाते इन तत्वों को लाग करेना; राज्य का 
कर्तव्य होगा। 

विवरण 

अनुच्छेद 37 के अनुसार निदेशक तत्त्व, गैर-न्यायोचित प्रकृति के होंगे। हालाँकि; लोक नीति की प्रकृति 
और दिशा के संबंध में राज्य को निर्देश देने में निदेशक तत्त्कीअत्यधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन, निदेशक 
तत्त्वों के उल्लंघन को किसी भी न्यायालय में चुनौती. नहीं दी जा सेकती है। 


(7 राज्य, ऐसी सामाजिक व्यवस्थे की; जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन 
की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक 
कल्याण की्चाभिवृद्धि का प्रयास केरेगा/ 

(2) राज्या विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा, तथा न केवल व्यशियों 
के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले या विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों के समूहों के बीच भी 

प्रालिठा, सुविक्षाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। 

विवरण 

अनुच्छेद 38, समाजवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। यह देश में लोगों के साथ-साथ विभिन्न 

क्षेत्रों के मध्य विद्यमान असमानता को कम करने का प्रयास करता है। यह राज्य के आर्थिक, सामाजिक 

और राजनैतिक न्याय जैसे लक्ष्यों को भी दर्शाता है। यह अनुच्छेद जाति व्यवस्था के कारण भारतीय 

समाज में पारंपरिक रूप से विद्यमान प्रस्थिति के अंतर को समाप्त करने का प्रयास करता है। साथ ही, 

यह राज्य को अनिवार्य रूप से शिक्षा के अवसर में समानता के साथ ही रोजगार सुनिश्चत करने हेतु 

प्रयास करने के लिए भी दिशा निर्देशित करता है। 


राज्य, अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से: 
(8) पूरुष और त्री सभी नायरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्रास करने का अधिकार 
प्राव हो 
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(0) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार विभाजित हो जिससे सायाहिक 
हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; 

(०) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित हो जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के 
लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो 

(0) युरुषों और (क्रियो दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो; 

(९) पुरुष और स्री कर्यकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकृमार अवस्था का दुरुपयोग 
न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में संलग्न न होना पडे 
जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो; 

() बालकों को स्वतंत्र और गरिसामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान की 
जाएं और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक एवं आर्थिक परित्याग से रक्षा 
की जाए। 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

अनुच्छेद 39 भी समाजवादी विचारधारा से संबंधित निदेशक तत्त्व शामिल हैं। यह राज्य को उसकी 

नीतियों के निर्माण हेतु विशिष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 3(C) को व्यापक 

अर्थ प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत निम्न प्रावधान किए गए हैं: 

७ राज्य द्वारा समान कार्य के लिए पुरुषों और स्त्रियों के बीच उनके वेतेन के.विषेय में समानता 
सुनिश्चित करना आवश्यक है। 

° बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से मुक्त रखते हुए उनके सर्वागीण विकास हेतु उपबंध एवं प्रबंध 
करने हेतु राज्य को निर्देशित किया गया है। 

१ संसाधनों का उपयोग लोक हित में होना चाहिए औरीअनावश्यक रूप से किसी निजी नागरिक के 
लाभ हेतु नहीं होना चाहिए। 

° प्रथम संविधान संशोधन, भूमि सुधारों को लागूकरने हेतु किया गया था। इस हेतु बाद में चौथा, 
॥7वां, 25वां, 42वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किये गए। 

° महिला सशक्तीकरण एवं उनके रोजगार संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 
हाल ही में 'महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता ($TE?)' को प्रारंभ 
किया है। 

७ निर्धन महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान एवं उन्हें “सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं’ (Micro Finance 
९7४८९8) प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय महिला कोष' प्रारंभ किया गया है। 

° कु लोगों तेक ही धन का संकेंद्रग न हो एवं इसका लाभ समाज के सभी वर्गो तक पहुंचे इसके 
लिए सरकार ने 'कॉरपोरेट सोशल रिस्पाँसिविलिटी (08R)' को लागू किया हैं। 


राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार कार्य करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय 

सुलभ हो तथा वह, विशिष्टया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यवा के 

कारण कोई नागारिक न्याय प्रास्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए, उपयुक्त विधान या योजना द्वारा 

या किसी अन्य रीति से नि:शुल्क विधिक सह्वायता की व्यवस्था करेगा/ 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

° अनुच्छेद 39(8) भी समाजवादी विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। यह अनुच्छेद राज्य को यह 
सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि देश की न्यायिक प्रणाली सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध 
हो। राज्य को इस हेतु “नि:शुल्क विधिक सहायता" प्रदान करनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि केन्द्र 
सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 987 
पारित किया गया। 

७ यह अनुच्छेद संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम, 976 द्वारा जोड़ा गया। 
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इस अनुच्छेद के तहत परिकल्पित नीति-निदेशक तत्त्वों की प्राप्ति हेतु अप्रैल, 207 में सरकार ने तीन 

विधि सेवा संबंधी पहलों की शुरुआत की: 

«७ प्रो-बोनो लीगल सर्विसेज (20 00१० ।९३। 58७6४०७) यह एक वेब आधारित प्लेटफॉर्म है जो 
वकीलों को स्वैच्छिक रूप से इस माध्यम के साथ जोड़कर वंचित वर्गो को निःशुल्क विधिक 
सहायता प्रदान करने का उपबंध करता है। 

१ टेली लॉ सर्विसेज ([९।९ ।॥॥ 5७५०७5) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले निर्धन 
और कमजोर लोगों को सुगम एवं नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान कराने के लिए 'टेली लॉ 
सर्विसेज” की शुरुआत की गई। इस योजना में सामान्य सेवा केंद्र (७50) से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के 
माध्यम से जरूरतमंदों को वकीलों द्वारा नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। 

१ न्यायमित्रः इसका उद्देश्य लंबित वादों का शीघ्रता से निपटान करना है। 


राज्य, ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां एवंग्राधिकार 

प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप यें कार्य करने योर्‍य बनाने के लिए आवश्यक 

हो 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

«७ यह एक गांधीवादी निदेशक तत्त्व है। यह राज्य को स्वशासने.की संस्थाओं के रूप में स्थानीय 
निकायों की स्थापना करने का निर्देश देता है। साथ ही, राज्य को यह निर्देशेभी देता है कि इन 
स्थानीय निकायों को स्वावलंबी बनाने के लिए पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। 

१ उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा 78वें एवं.74वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किये 
गए, जो सरकार के तृतीय स्तर के रूप में स्थानीय निकायों की स्थापना की व्यवस्था करते हैं। 

° सरकार द्वारा स्वशासी संस्थाओं के सुदूढ़ीकरणहेऔर प्रशासनिक व्यवस्था में इनकी पर्याप्त 
भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये है : 

० राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना; इसके माध्यम से ग्राम-सभाओं को सशक्त करके एवं स्थानीय 
निकायों को और अधिक शक्तियों।का हस्तानांतरण करके इन्हे सुदृढ़ करने का प्रयास किया 
गया है। 

० पई बॉण्ड: इसके द्वारा. शासन की इन इकाइयों को स्वायत्ता और वित्तीय रूप से 
स्वतंत्रता प्रदान करने में सहायता मिलेगी। 


राज्य, अपनी ओर्थिक सामर्थ्यं और विकास की सीमाओं के भीतर; कार्य पाने; शिक्षा पाने और बेकारी 

बुढापा; बीमारी और नि:शक्तता तथा अन्य अनर्ह (Undeऽer/९१) अभावों की दशाओं में लोक 

सहायता पाने के आधिकार को प्राम कराने का प्रभावी उपबंध करेगा/ 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

° यह एक समाजवादी निदेशक तत्त्व है। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्यता एवं उपलब्ध संसाधनों के 
अंतर्गत विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को आरम्भ करेगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो 
स्वयं के लिए प्रबंध करने में असमर्थ होते हैं जैसे: वृद्ध एवं निःशक्तजन आदि। राज्य द्वारा ऐसे 
व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। इसके तहत उन्हें 
मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। 

१ कार्य करने के अधिकार को मनरेगा के तहत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया 
गया है तथा यह आंशिक रूप से इस निदेशक तत्त्व को कार्यान्वित करता है। 
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७ इस अनुच्छेद में निदेशित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार ने अटल पेंशन योजना, वरिष्ठ पेंशन 
बीमा योजना आदि के माध्यम से वृद्धों की आय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। 

° राष्ट्रीय वयोश्री योजना के माध्यम से वृद्ध व्यक्तियों से संबंधी आवश्यक सहायक उपकरणों को 
उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। 

«७ इस अनुच्छेद में निःशक्त एवं दिव्यांगजनों से संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति, उनके सशक्तिकरण, उनके 
लिए अनुकूल स्थानों के निर्माण एवं उनके आवागमन को आसान बनाने हेतु 'सुगम्य भारत” 
कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। 


राज्य, कार्य की न्यायसंगत और सानवकोचित दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रस्ाति सहायता के लिए 

उपबंध करेगा 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

इसमें राज्य को निर्देश दिया गया हैं की वह कार्य की न्याय-संगत और मानवोचित दशाओं, को 
सुनिश्चित करेगा। साथ ही, प्रसूति सहायता की व्यवस्था करेगा। 

° न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (948), बाल श्रम (प्रतिषेध (एवं विनियमन) अधिनियम (986) 
आदि को श्रमिक वर्गो के हितों के संरक्षण के लिए लागू किया गया हैं। 

° सरकार द्वारा प्रसूति सहायता संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हाल ही में मातृत्व लाभ (संशोधन) 
अधिनियम, 207 लागू किया गया है। इसके अंतर्गत महिलाओं को सवेतन, अवकाश, क्रेच सुविधा 
आदि अनेक लाभों से संबंधित प्रावधानों को'सम्मलित किया गया है। 

° वहीं दूसरी ओर, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जनंनी सुरक्षा योजना, किलकारी योजना 
आदि के माध्यम से संस्थागत प्रसव एकचिकित्सीय सुविधाओं को सार्वभौमिक बनाने का प्रयास 
किया जा रहा है। 

° श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने हेतु दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम प्रारम्भ किया 
गया है। 


राज्य उपयुक्त विश्षोत या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य 


प्रकार के यभी कर्मकारी को-काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का सम्पूर्ण उपभोग 
सुनिश्चित करने वाली कार्य की दशाएं तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर प्राव कराने का प्रयास 
करेगा तथा बिशिएतया ग्रामो में कुटीर उद्योगों को बैयाक्तिक या सहकारी आधार पर बढाने का प्रयास 


करेगा। 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

° यह अनुच्छेद गाँधी जी के ग्रामोदय के सिद्धांत से भी संबंधित है। गावों में लघु और कुटीर उद्योगों 
का विकास, राज्य सूची का विषय है। राज्य द्वारा ग्राम विकास एवं जीवन स्तर में सुधार करने के 
लिए अनेक बोर्ड , निगम और आयोगों की स्थापना की गई है। 

° राज्यद्वारा गांवों में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम 
उठाये जा रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास हेतु हैंडलूम बोर्ड, हस्तशिल्प बोर्ड, जूट 
बोर्ड, सिल्क बोर्ड आदि की स्थापना की गयी है। 

७ इस अनुच्छेद के निहित उद्देश्यों की प्राप्ति और वित्त, तकनीक, कौशल आदि सम्बन्धी समस्याओं के 
समाधान हेतु मुद्रा योजना, "शून्य दोष, शून्य प्रभाव" (2६0) योजना आदि प्रारम्भ की गयी है। 
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राज्य, किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमो, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्सकारों का भाग लेना 

यानिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदय उठाएगा। 

विवरण 

° अनुच्छेद 43(4) संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 976 द्वारा जोड़ा गया था। यह 
समाजवादी संकल्पना पर आधारित तत्व है। 

° श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार, उनकी गरिमा एवं प्रतिष्ठा की सुरक्षा और औद्योगिक इकाई के 
प्रशासन में उनकी पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए यह प्रावधान उपबंधित किया गया। 


राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्त कार्यकरणा; लोकतान्त्रिक नियंत्रण और 
व्यावसायिक प्रबंध के उन्नयन का प्रयास करेगा। 

97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2047 द्वारा भाग |\ में, अनुच्छेद 43(0) जोड़ा गया है जो 
प्रावधान करता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्ते कार्यकरुण, लोकतांत्रिक 
नियंत्रण तथा पेशेवर प्रबंधन को बढ़ाने का प्रयास करेगा। 


97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 20॥॥ 

इस संविधान संशोधन के परिणामस्वरूप संविधान में'कोअन्य महत्वपूर्ण खंडोजोड़ें गए, जो 

निम्नलिखित हैं:- 

° अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के भाग ॥ कानसंशोधन किया गया है जिससे अनुच्छेद 
49()(0) में, 'संघ' शब्द के बाढ*"'या.सहकारी)समितियां' शब्द जोड़ा गया है। अधिनियम ने 
सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया है। यह अधिनियम सहकारी 
समितियों के प्रबंधन की, जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है एवं कानून के उल्लंघन के लिए निरोध 


प्रदान करता है। 


संविधान के भाग 9 (३) के बादे.एक नया भाग जिसे भाग 9 (0) (अनुच्छेद 243 2 - 243 टा) 
जोड़ा गया है जो सहकारी समितियों संबंधी परिभाषाएं; सहकारी समितियों का समावेशन; बोर्ड 
के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं पदावधि; बोर्ड के सदस्यों का चुनाव; बोर्ड एवं 
अंतरिम प्रबंधन का निलंबन; सहकारी समितियों के लेखाओं का अंकेक्षण; साधारण निकाय की 
बैठक का आयोजने सूचना प्राप्त करने का अधिकार, रिटर्न फाइल करने; अपराध एवं दंड; बहु- 
राज्य सहकारी समितियों पर अनुप्रयोग; संघ शासित प्रदेशों पर अनुप्रयोग एवं वर्तमान विधि की 
निरंतरल्ता का प्रावधान करता है। 


राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत् में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राम कराने का प्रयास 

करेगा/ 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

° वैयक्तिक कानून (P९75०१३। |), विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार एवं गोद लेने से 
संबंधित होते हैं। भारत में विभिन्न धर्मो के भिन्न-भिन्न निजी कानून है। समान सिविल संहिता के 
तहत एक ही निजी कानून होगा, जिसका देश के सभी नागरिकों द्वारा अनुसरण किया जाएगा। 

° उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को समान सिविल संहिता लागू करने का लिए निर्देश देने हेतु की गयी 
याचिकाओं को बार-बार निरस्त किया और कहा कि यह नीति-निर्माण का विषय है तथा 
न्यायालय यह कार्य करने में सक्षम नहीं है। 
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राज्य, प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख और सभी बालकों को उस समय तक जब तक कि वे छह वर्ष 
की आयु पूर्ण न कर लें, शिक्षा प्रदान करणे के लिए प्रयास करेगा। 


विवरण एवं क्रियान्वयन 
७ अनुच्छेद 45 (प्राथमिक शिक्षा) के तहत वर्णित इस नीति निदेशक तत्त्व को 86वें संशोधन, 2002 


द्वारा अनुच्छेद 2(४) के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। 


«७ साथ ही, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के दायित्व के निर्वहन हेतु सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान आरंभ 
कर नीति निदेशक संबंधी उल्लिखित उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 


राज्य, जनता के दुर्बल वर्गो के; विशिटतया; अनुसूचित जातियों और अह्नेाचित जनजातियों के शिक्षा 

और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से आभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय एव सभीप्रकार 

के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा/ 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

° सरकार ने हमारे समाज के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े बर्गो, विशेषररूप से अनुसूचित 
जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण प्रदान कर इस निदेशक तत्त्व को” लागू करने का प्रयास 
किया है। 

° अनुसूचित जाति एंव जनजाति के शैक्षणिकर्तेविकास केलिए सरकार ने उनके लिए छात्रवृत्ति, 
निःशुल्क पुस्तकों, छात्रावास आदि की व्यवेस्था की है। 

° वहीं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आथिक हितों के संवर्द्धन हेत एवं उनमें उद्यमिता के 
विकास के लिए 'स्टैंडडअप३इंडिया* एबं '$C/S हब' जैसी फलों की शुरुआत की गई है। 


राज्यु,4क्षपने लोगों के पोषहार स्वर और जीवन स्तर को ऊँचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को 
अपने प्राथामिक कर्तव्यों यें यातेगा और राज्य, विशिष्टतया, मादक पेयों एवं स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक औषधियों के; औषधीय प्रयोजनों से भिन्न, उपभोग का प्रातिषेध करने का प्रयास करेगा। 
विवरण एवं क्रियान्वयन 

७ यह एक गांधीवादी सिद्धांत है। इस निदेशक तत्त्व के क्रियान्वयन हेतु मिड डे मील योजना को 


आरम्भ किया गया ताकि पोषाहार में सुधार किया जा सके। 
७ 2043 में पारित खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इस निदेशक तत्त्व को कार्यान्वित करने की दिशा में एक 


महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। 

«७ एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (978), जवाहर रोजगार योजना (4989), स्वर्ण जयंती ग्राम 
स्वरोजगार योजना (999), संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना (2004), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण 
रोजगार गारंटी कार्यक्रम (2006) आदि योजनाओं को लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए 


लागू किया गया। 
७ इस अनुच्छेद में निहित गांधीवादी उद्देश्यों को पूरा करने हेतु बिहार में मद्यनिषेध (पूर्ण शराब 
बंदी) लागू कर दिया गया। 
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राज्य, कापि और पशुपालन को आधुनिक और बैज्ञानिक प्रणालियों से संगाठित करने का प्रयास करेगा 

तथा विशिष्टतया, गायों एवं बछुडों और अन्य दुधारू एवं वाहक पशुओं की नसलो के परिरक्षण और 

सुधार के लिए और उनके वश्च का प्रतिषेक्ष करने के लिए कदम उठाएगा। 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

° स एवं जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण के 
लक्ष्य हैं। 

७ कृषि में वैज्ञानिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने “मुदा स्वास्थ्य कार्ड' एवं कृषि विज्ञान 
केंद्र' जैसी पहलों को प्रारंभ किया है। कृषि क्षेत्र को सुदूढ़ करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल 
बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को प्रांरभ किया है। 

° वहीं, इस अनुच्छेद में उल्लिखित नीतिगत उद्देश्य की प्राप्ति एवं पशुपालन में आधुनिक वैज्ञानिक 
तरीकों एवं दुधारू पशुओं के नस्ल सुधार हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया है। 

° साथ ही, उनके वध/हत्या पर रोक लगाने के लिए विभिन्न राज्यों ने भी कानून निर्मिलाकिए हैं। 


राज्य, देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा बन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास 
करेगा। 


विवरण 

* अनुच्छेद 48/ संविधान में 42वें संशोधन अधिनियम, ।976 द्वारा जोड़ा गया है। 

७ जीवन के बेहतर मानदंड एवं प्रदूषण रहित वातावरण के निर्माण हेतु संविधान में इस प्रावधान को 
शामिल किया गया। 

° राष्ट्रीय वन नीति (4988) का लक्ष्य वनों का।विकास, संरक्षण और सुरक्षा करना है। पर्यावरण 
संरक्षण अधिनियम, 4986; वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 4972; भी अनुच्छेद 48(५) के तहत 
निर्देशों को पूरा करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। 


संसद द्वारा निर्मित विधि द्वौसष्या उसके अधीन राट्रीय महत्व वाले घोषित किये गए कलात्मक या 

ऐतिहासिक अभिरपक्ति वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन विरूपण 

विनाश अपयोरण व्ययन या नियाति आदि से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी/ 

विवरण एवं क्रियान्वयन 

७ यह राज्य से राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण की अपेक्षा रखने वाला एक उदार-बौद्धिक 
निदेशक तत्त्व है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को इसके क्रियान्वयन का प्रभार सौंपा गया है। 

« विश्व धरोहर स्थलों, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों का संरक्षण राष्ट्रीय महत्व का है। 


पर्यटन गतिविधियों के सन्दर्भ में इन स्थलों का आर्थिक महत्व भी हैं। 


राज्य की लोक सेवाओं में; न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदय उठाएगा। 


विवरण एवं क्रियान्वयन 
* नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था के लिए शक्तियों का पृथक्करण आवश्यक है। यह न्यायपालिका की 
स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करता है। 
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° यह एक उदार-बौद्धिक निदेशक तत्त्व भी है। इसे 973 में दंड प्रक्रिया संहिता (820) में संशोधन 
द्वारा कार्यान्वित किया गया। 


6.20. अनुच्छेद 5 (उदार बौद्धिक): अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि 
राज्य 
७ अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, 


७ राष्ट्रों के मध्य न्यायसंगत और सस्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का; 
० संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवद्वारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि-बाध्यताओं के प्राति आदर 


बढाने का; तथा 
७ अंतरराष्ट्रीय विवादों का मध्यस्थता द्वारा निफ्टारे के लिए प्रोत्साहन देने का, प्रयास करेगा। 
विवरण एवं क्रियान्वयन 


७ भारत सरकार ने इस अनुच्छेद के तहत उल्लिखित उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए 
अपनी विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता, पंचशील, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रति निष्ठा एवं शांति -मिशनों 
में भागीदारी एवं पूर्ण निःशस्त्रीकरण जैसे प्रमुख सिद्धांतों को शामिलाकिया है। हाल ही में, सार्क 
उपग्रह द्वारा निःशुल्क सेवा का पड़ोसियों तक विस्तार इसी शांति एवं मैत्री के दिशा में#बढ़ते 
कदमों को दर्शाता है। 


, संविधान के अन्य भागों में वर्णित निदेशक तत्त्व 


संविधान में भाग ।\ के अतिरिक्त भी कुछ निदेशक'तत्त्वो का उल्लेख किया गया है जिनमें से प्रमुख 

निम्नलिखित हैं: 

° अनुच्छेद 335: इसके तहत संघ या किसी राज्य केहकार्यकेलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के 
लिए नियुक्तिओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का, प्रशासन 
की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा। 

° अनुच्छेद 350 (^): प्रत्येक राज्य और राज्ये के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई 


अल्पसंख्यक-वर्गो के 'बालेकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त 
सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निदेश दे सकेगा 


जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है। 
° अनुच्छेद 35 के अनुसार संघे.का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दे 


एवं इसका बिकास करे जिससे बह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का साधन बन 
सके। 


8. निदेशक तत्त्वों एवं मूल अधिकारों में अंतर 
मूल अधिकार नीति निदेशक तत्त्व 
° ये उदारवादी दर्शन पर आधारित हैं, जो |* ये भिन्न-भिन्न विचारधाराओं जैसे कल्याणकारी 
व्यक्ति एवं उनके अधिकारों को संरक्षण राज्य, फैबियन समाजवाद, गाँधीवाद, 


प्रदान करते हैं। पर्यावरणवाद, अंतर्राष्ट्रीयता आदि को 
प्रतिबिंबित करते हैं। 


° ये सामान्य रूप से राज्य तथा कुछ मामलों |, संघ, राज्य सरकारों के साथ ही अन्य 
में निजी व्यक्तियों पर भी निषेधाज्ञा होते अधिकारियों से नीति-निर्माण में निदेशक तत्त्वों 
हैं। का मूल दिशा-निर्देशों के रूप में अनुसरण किए 

जाने की अपेक्षा की जाती हैं। 


७ इनकी प्रकृति नकारात्मक है क्योंकि ये | ७ निदेशक तत्त्वों की प्रकृति सकारात्मक होती है। 
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राज्य को कुछ नीतियों के निर्माण से| ये, राज्य पर सकारात्मक दायित्वों का निर्धारण 
प्रतिबंधित करते हैं। करते हैं। 


मूल अधिकार न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। अनुच्छेद 37 के अनुसार, नीति निदेशक तत्त्व 
संवैधानिक उपचार (अनुच्छेद-32) का| न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं। अत: निदेशक 
अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है। तत्त्वों हेतु संवैधानिक उपचार की व्यवस्था 
न्यायपालिका को, मूल अधिकारों में| उपलब्ध नहीं हैं। 

कटौती करने वाली किसी विधि को 

अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की 

गयी है। 


संविधान के भाग ॥ में उल्लिखित मूल निदेशक तत्त्व, देश में सामाजिक-आर्थिक 
अधिकार (FR) राजनीतिक लोकतंत्र का लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। 
आधार हैं। 


मूल अधिकार व्यक्ति केंद्रित होते हैं, जबकि | निदेशक तत्त्व, भारतको एक कल्याणकारी 
निदेशक तत्त्व समूह केंद्रित होते हैं। राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। 

७ उच्चतम न्यायालय ने मूल अधिकार और निदेशक तत्त्वों के मेध्य संबंध स्थापित करने के लिए 
सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। 

«७ संविधान सभा के विधिक सलाहकार, बी.एन. रावे के अनुसार, मूल अधिकार और निदेशक तत्त्व 
योजना के संदर्भ में एकीकृत होते हैं। वे संविधान सभा में एक ही योजना के रूप में प्रस्तुत किए गए 
थे। यहाँ तक कि नेहरू रिपोर्ट में वे एक ही इकाईके भाग थे। संसाधनों की कमी के कारण निदेशक 
तत्त्वों को लागू किये जाने की असमर्थता से संवैधानिक संकट!उत्पन्न हो सकता है, इस संकट से 
बचने के लिए मूल अधिकारों एवं निदेशक तेत्त्वो की पृथक व्यवस्था की गयी है। 


9. संविधान निर्माण के पश्चात्‌ सम्मिलित किए गए नीति 
निदेशक तत्त्व 


भारतीय संविधान के आरम्भ के पश्चाल्‌ संविधान के भाग ।\ में समय-समय पर कुछ संशोधन किये गए 
तथा अनेक अनुच्छेद जोडे गए। ये निम्नानुसार हैं: 


प्रभावित अनुच्छेद 


38 (2 42वां संविधान संशोधन अधिनियम,976 
42वां संविधान संशोधन अधिनियम,976 
39 (f) 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 976 


43 (a) 42वां संविधान संशोधन अधिनियम,976 
43 (b) 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2044 
86वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 


48 (a) 42वां संविधान संशोधन अधिनियम,976 
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9.4. निदेशक तत्त्वों को गैर-न्यायोचित एवं कानूनी तौर पर गैर-प्रवर्ततीय बनाए जाने 
के प्रमुख कारण 


संविधान निर्माताओं ने निदेशक तत्त्वों को गैर-न्यायोचित और कानूनी तौर पर गैर-प्रवर्तनीय बनाया 

गया, क्योंकि: 

७ उन्हें लागू करने के लिए देश में पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं थे। 

«७ देश की विविधता और पिछड़ापन इनके क्रियान्वयन में बाधक होंगे। 

«७ निदेशक तत्त्वों को न्यायोचित बनाने से हाल ही में ब्रिटिश अधीनता से मुक्त राज्य पर इनके 
क्रियान्वयन संबंधी दबाव में वृद्धि होने की आशंका थी। अत: यह आशा की गयी कि देश अपनी 
प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य करें तथा राज्य को निदेशक तत्त्वों को क्रियान्वित करने के लिए 
पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की गयी। 

अतः संविधान निर्माताओं द्वारा एक व्यावहारिक निर्णय लिया गया तथा इन निदेशक तत्त्वों को 

न्यायिक एवं बाध्यकारी शक्तियां प्रदान करने से परहेज किया गया। वे इन सिद्धांतों#की, पूर्ति के लिए 

अंतिम स्वीकृति के रूप में न्यायालय की प्रक्रियाओं के बजाय जागरूक जनता/की राय पर अधिक 
विश्वास करते थे। 


40. नीति-निदेशक तत्त्वों की आलोचनाएं 


«७ आलोचक, निदेशक तत्त्वों में निरंतरता एवं तारतम्यता की.कमी की ओर सेंकेत करते हैं॥स्पष्ट है कि 
अत्यधिक महत्वपूर्ण निदेशक तत्त्वों एवं कम महत्वपूर्ण निदेशकोत्तत्त्वों को मिश्रित कर दिया गया 
है। साथ ही, संबंधित दर्शन पर आधारित इनकी पद्धति से तार्किक व्यवस्थाकी स्थापना नहीं की 
गयी है। 

७ एन श्रीनिवासन के अनुसार, “निदेशक तत्त्वों को'न.तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और 


न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इसमें अत्यल्प महत्व वाले नीति निदेशक तत्त्वों 
को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक अति महत्वपूर्ण तत्वों के साथ मिश्रित कर 


दिया गया है। इस व्यवस्था के लिए वैज्ञानिके आधार सुझाया जाता है, जबकि ये भावनाओं एवं 
अपर्याप्त जानकारी पर्‌«आधारित है? 

७ इसके अतिरिक्त, इनकी गैर-प्रेबर्तनीय प्रकृलि-इनके क्रियान्वयन को तत्कालीन सरकार के विवेक पर 
छोड़ देती है। 

° प्रो. के. टी. शाहे द्वारा इनकी ऐसे चैक, जिसका भुकतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है, के रूप में 
और बी. एने; राव द्वारा इनकी नैतिक उपदेश के रूप में वर्णित करते हुए आलोचना की गई है। 

७ यह तेर्क दिया गेया है किचूंकि संविधान देश का बुनियादी कानून है, अत: इसमें गैर-न्यायोचित 
प्रावधानों को सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। 

१ इसके अतिरिक्त, उनकी इस आधार पर आलोचना की गई है कि वे संघीय ढांचे के समक्ष बाधा 
उत्पन्न करेते हैं क्योंकि निदेशक तत्त्व संघ एवं राज्य दोनों सरकारों हेतु निर्देश होते हैं। अधिकांश 
निदेशक तत्त्व राज्य सूची के विषयों से संबंधित हैं। के. संथानम द्वारा विशेष रूप से उल्लेखित 
किया गया कि निदेशक तत्त्व- 


० केंद्र और राज्यों के मध्य 
० राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य, तथा 
० राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य संवैधानिक टकराव की स्थिति उत्पन्न करते हैं। 

७ उनके अनुसार, केंद्र सरकार इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्यों को निर्देश दे सकती हैं 
तथा गैर-अनुपालन की स्थिति में राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकती हैं। निदेशक सिद्धांतों का 
उल्लंघन करने वाले किसी विधेयक को राष्ट्रपति इस आधार पर अस्वीकार कर सकता है कि ये 
सिद्धांत, देश के शासन के मूल सिद्धांत हैं तथा इस प्रकार, सरकार के पास इन सिद्धांतों की 
अवहेलना करने का कोई अधिकार नहीं है। ज्ञातव्य है कि इसी प्रकार का संवैधानिक टकराव, राज्य 
स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य हो सकता है। 
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44. निदेशक तत्त्वों की उपयोगिता 


«७ निदेशक तत्त्वों का लक्ष्य भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शो के साथ-साथ सामाजिक और 
आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करना है। वे सत्तारुढ़ सरकार को, उसकी राजनीतिक प्रकृति को 
दृष्टिगत रखे बिना एक व्यापक दिशा प्रदान करते हैं तथा इस प्रकार ये सरकारों के परिवर्तन होने 
के बावजूद नीतियों में कुछ हद तक स्थिरता बनाए रखने में सहायता करते हैं। निदेशक तत्त्व, 
न्यायपालिका के लिए प्रकाशस्तंभ के रूप में भी कार्य करते है। इन सबसे ऊपर, इनका शिक्षाप्रद 
मूल्य (९५०३४५९ ५३।५९) है। 

«७ भारत के पूर्व महान्यायवादी एम. सी. सीतलवाड़ के अनुसार, हालांकि निदेशक तत्त्व, कोई विधिक 
अधिकार प्रदान नहीं करते हैं और न ही विधिक उपचारों का सृजन करते हैं, फिर भी ये 
निम्नलिखित तरीके से महत्वपूर्ण और उपयोगी होते हैं: 

० ये 'अनुदेशों' के समान हैं या ये भारतीय संघ के प्राधिकरणों के लिए सामान्य अनुशंसाएं हैं। ये 
संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से संबंधी मूल सामाजिक एवं आर्थिक सिद्धांतों को परिलक्षित 
करते हैं। 

० ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन 
की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिकोवैधता का. निर्धारण 
करता है। 

० ये ( विधायिका एवं कार्यपालिका को नीति-निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं साथ 
ही न्यायालयों को कुछ मामलों में दिशा-निर्देशित भी करते हैँ 

० ये उद्देशिका को विस्तृत रूप प्रदान करते हैं, जिनसे भारतीय नागरिकों के न्याय, स्वतंत्रता, 
समानता एवं बंधुत्व आदि मूल्यों को बल मिलता है। 

० ये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों की घरेले. और विदेश नीतियों में स्थायित्व और 
निरंतरता बनाए रखते हैं, भले ही सत्ता परिवर्तित हो जाए 

० ये नागरिकों के मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। इनके द्वारा सामाजिक और आर्थिक अधिकारों 
की व्यवस्था करते हुए इस रिक्तता को पूरो, करने'का प्रयास किया गया है। भाग ॥| एवं भाग 
।\ राजनीतिक लौोकतेंत्र के साथनसाथ आर्थिक लोकतंत्र को भी संभव बनाते हैं। 

० ये विपक्ष द्वारा सरकार परे. नियंत्रण स्थापित करने को संभव बनाते हैं। विपक्ष, सत्तारूढ दल 
पर निदेशक तत्त्वों का विरोध एवं इसके कार्यकलापों के आधार पर आरोप लगा सकता है तथा 
इन्हें लागू करने के लिए दबाव बना सकता है। 

० ये सरकार के कार्यो के प्रदर्शन का गहन परीक्षण करते हैं। लोग सरकार की नीतियों और 
कार्यक्रमों का परीक्षण इन संवैधानिक घोषणाओं के आलोक में कर सकते हैं। 

० ये आम राजनीतिक घोषणा पत्र के समान होते हैं। एक सत्तारुढ दल अपनी राजनीतिक 
विचारधारा के बावजूद विधायिका एवं कार्यपालिकीय कृत्यों में इस तथ्य को स्वीकार करता 
हैकि ये तत्व इसके प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र हैं। 


42. विगत वर्षो में ४5०० I45 G5 मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे 
गए प्रश्र (Previous Year Vision IAS GS Mains Test 
Series Questions) 

4. मूल अधिकारों के संबंध में नीति-निदेशक तत्त्वों को किस प्रकार से पूरक एवं अनुपूरक दोनों के 


रूप में देखा जा सकता है? 
दृष्टिकोणः 


सर्वप्रथम मूल अधिकार एवं नीति-निदेशक तत्त्व दोनों की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। 

«७ इसके बाद विश्लेषण कीजिए कि क्या वास्तव में मूल अधिकार एवं नीति-निदेशक तत्त्वों 
एक दूसरे के लिए पूरक और अनुपूरक हैं अथवा नहीं हैं। 

° उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा अंतर स्पष्ट कीजिए। 
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मूल अधिकारों और नीति-निदेशक तत्त्वों के शीर्षकों के अंतर्गत संविधान की पूरी योजना में 
एक समतावादी समाज के निर्माण तथा सामाजिक-आर्थिक न्याय की अवधरणा पर बल दिया 


गया है। हालांकि, मूल अधिकारों एवं नीति-निदेशक तत्त्वों में कुछ मूलभूत अंतर विद्यमान हैं। 

७ संविधान के भाग ॥ में निहित मूल अधिकार न्याय के अपने आयामों जैसे व्यक्तिगत, 
राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारों से संबंधित है, जबकि भाग ।\ में निहित नीति- 
निदेशक तत्त्व सामाजिक स्तर पर न्याय तथा सामाजिक और आर्थिक विकास को 
प्रोत्साहित करते हैं। 

७ मूल अधिकार 'राज्य' की शक्तियों पर प्रतिबंध के एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं इस 
प्रकार से 'राज्य' की शक्तियाँ मूल अधिकारों के अधीन है। दूसरी ओर निदेशक तत्त्वों को 
कानून एवं प्रशासन के मामलों में 'राज्य' के मार्गदर्शन सिद्धांतों के संदर्भ में सम्मिलित 
किया गया है। 

इस प्रकार, मूल अधिकार एवं निदेशक तत्त्व राज्य के दायित्वों कानकारात्मक एवं 
सकारात्मक पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन दोनों के मध्य अन्य अंतर यह है कि, 
संविधान में प्रावधान किया गया है कि मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रेबर्तनीय हैं जबकि 
नीति- निदेशक तत्त्व न्यायालय द्वारा गैर-प्रवर्तनीय हैं| संक्षेप में मूल अधिकारों औरे निदेशक 
तत्त्वों की प्रकृति एवं स्वरूप में अंतर है। 
इन सभी अन्तरों के बावजूद मूल अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्त्वो के मध्य कुछ समानताएं 
भी विद्यमान हैं, जो इन्हें एक सूत्र में बांधते हैं। इनकी उत्पत्ति का मूल”स्रोत एक ही है; अर्थात 
संविधान तथा इनके समान उद्देश्य हैं; अर्थालासंविधान की उद्देशिका में परिकल्पित समाज के 
कल्याण को सुनिश्चित करना और यह पूर्ण रूप से सत्य है कि दोनों का लक्ष्य न्याय की स्थापन 
करना है। नीति-निदेशक तत्त्व, न्याय की अवधरेणा को विस्तृत रूप में ग्रहण करते हैं जबकि, 
मूल अधिकार न्याय की अवधरणा को सूक्ष्म स्तर पर निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त, 
नीति-निदेशक तत्त्व न्याय के विंतराणात्मक सिद्धांत कर कार्य करते हैं जबकि, मूल अधिकार 
सुधारात्मर्क पहलू पर आधोरित है। 
इस प्रकार दोनों एक-दूसरे के पूरक है। 
अधिकांशतः, निदेशक तत्त्वों की कुछ मूल अधिकारों को व्यापक एवं गहन बनाने के लिए 
प्रयोग किया गया है। मूल अधिकारों के अन्तर्गत अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 
गया। इसके अतिरिक्त, नीति-निदेशक तत्त्व लोगों को कुछ अन्य अधिकार प्रदान करने का 
संकेत देते है। उदाहरण के लिए नीति-निदेशक तत्त्वों का अनुच्छेद 2 के साथ पठन करते हुए, 
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 2 की सीमा का विस्तार किया और इसके अन्तर्गत नागरिकों 
के विभिन्न अधिकारों की व्याख्या की है। 

उनमें से कुछ इस प्रकार हैं- 

७ जीवन के अधिकार में प्रदूषणरहित जल, वायु और पर्यावरण का उपयोग करने का 
अधिकार भी सम्मिलित है। न्यायालय ने इस अधिकार की व्याख्या अनुच्छेद 2 की 
अनुच्छेद 48 के साथ की है। 

७ अनुच्छेद 2 के अन्तर्गत शिक्षा के अधिकारों को अनुच्छेद 44 और 45 में निहित निदेशक 
सिद्धांत के सन्दर्भ में समझा जा सकता है। 

इस प्रकार मूल अधिकार और नीति-निदेशक तत्त्व दोनों कल्याणकारी राज्य में सामाजिक 

क्रान्ति लाने के समान उद्देश्य पर आधारित हैं तथा इस उद्देश्य की पूर्ति में दोनों एक दूसरे के 

पूरक एवं अनुपूरक है। 
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राज्य के नीति निदेशक तत्त्व अपने निर्देश एवं विषयवस्तु में समाजवादी हैं। परीक्षण कीजिए। 


दृष्टिकोण: 


उत्तरः 


विचार कीजिए कि कैसे नीति निदेशक तत्त्व सार्वजनिक नीति-निर्माण में समाजवादी 
सिद्धांतों को प्रदर्शित करते है। उत्तर में समाजवाद या उसके लक्षण अथवा निदेशक तत्वों की 
व्याख्या नहीं की जानी चाहिए। 


चूंकि समाजवाद शब्द बहुत ही अस्पष्ट है, अतः उच्चतम न्यायालय द्वारा इसकी व्याख्या में 
कहा गया है कि इसका उद्देश्य लोगों में आय की असमानता को समाप्त करना तथा उन्हें बेहतर 
जीवन स्तर प्रदान करना है। 

नीति निदेशक तत्त्व, राज्य को 'कल्याणकारी राज्य' का स्वरूप प्रदान करते हैं। अधिकांश 
निदेशक तत्त्वों का उद्देश्य आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना है। जिसका उल्लेख 
उद्देशिका में किया गया है। 

अनुच्छेद 38() के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा 
कि जिसमें सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्र की सभी संस्थाओं में अनुप्राणित 
हो, और इस व्यवस्था की प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण'की 
अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 38(2) यह प्रावधान करता हैकि राज्य विशिष्टतया 
आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा/और न केवले व्यक्तियोँ के मध्य बल्कि 
विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले और विभिन्न व्यवसायों में संलग्न लोगों के समूहों के मध्य 
भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता को प्रोत्साहित करने कां प्रयास करेगा। 
अनुच्छेद 39(/) राज्य द्वारा निर्धनों को संमान्न न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान 


करने का प्रयास करेगा। अन्य अनुच्छेद उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को 
सुनिश्चित करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में और भी केई प्रावधान है जैसे कि आजीविका के 
पर्याप्त साधनों का अधिकार, आर्थिक शोषणोके विरूद्ध अधिकार, और कार्य करने की मानवीय 
दशाओं का अधिकार जो /कि स्पष्ट रूपोसे राज्यकी नीति के निदेशक तत्त्वों में समाजवादी 


प्रभाव स्थापित करते हैं। 
यद्यपि इन राज्यकी नीति के, निदेशक तत्त्वों को न्यायपालिका द्वारा लागू नहीं किया जा 


सकता हैं, परन्तु इन्हें देश के शासन के. मूलाधार के रूप में घोषित किया गया है और यह 
प्रत्येक राज्य का कर्त्तव्य होगा कि विधि निर्माण के समय वह इन निदेशक तत्त्वों को दृष्टिगत 
रखे। 


"राज्य की नीति केहैनिदेशक तत्त्वों के पीछे संस्वीकृति वास्तव में राजनीतिक है।" व्याख्या 
कीजिए। किस प्रकार समय बीतने के साथ संविधान के भाग || और ।\ के प्रावधानों के बीच 
संघर्ष की स्थिति में प्राथमिकता का मुद्दा विकसित हुआ है? 


दृष्टिकोण: 


उत्तर: 


॥9 


७ परिचय के अंतर्गत संवैधानिक योजना में DPSP की स्थिति को रेखांकित कीजिए। 

७ इनकी गैर-वादयोग्य व्यवहार्यता के आलोक में राजनीतिक संस्वीकृति और सरकारी 
नीतियों के मार्गदर्शन में इनकी भूमिका की व्याख्या कीजिए। 

७ उत्तर के अंतिम भाग में विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के आधार पर प्राथमिकता के प्रश्न को 
स्पष्ट कीजिए। 

७ 0757 के महत्व पर बल देते हुए निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। 


मूल अधिकारों के विपरीत भारतीय संविधान के भाग ।४ में अनुच्छेद 36 से 5 के अंतर्गत 
निहित निदेशक तत्त्व कानूनी रूप से प्रवर्तनीय नहीं है। फिर भी, उन्हें "देश के शासन हेतु 
मूलभूत" समझा गया है। अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है कि विधि-निर्माण के दौरान इन 
सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया है कि कि इन 
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तत्त्वों के पीछे संस्वीकृति न्यायिक की बजाय राजनीतिक है, जैसा कि डॉ अम्बेडकर द्वारा तर्क 

दिया गया है "यदि कोई सरकार इनकी अवहेलना करेगी, तो उसे निश्चित रूप से चुनावों के 

समय निर्वाचकों के समक्ष जवाब देना होगा।" 

यह उल्लेख किया गया है कि संविधान के भाग ।\ में की गई घोषणाएँ संविधान के भाग ॥। 

अर्थात मूल अधिकारों में की गई घोषणाओं की तुलना में कई मामलों के संदर्भ में व्यापक हैं। 

इस संदर्भ में प्रावधानों के इन दो वर्गो के मध्य टकराव की स्थिति में प्राथमिकता का प्रश्न 
प्रासंगिक है। वर्तमान स्थिति यह है कि केवल अनुच्छेद 39(8) और अनुच्छेद 39(0) को ही 
अनुच्छेद 4, 9 पर वरीयता दी जा सकती है न कि सभी निदेशक तत्त्वों को। 

इस संदर्भ में, मद्रास बनाम चम्पकम दोराईराजन (495॥) के वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 
कहा कि "निदेशक तत्त्वों को मूल अधिकारों के अनुरूप और सहायक के रूप में कार्य 
करना चाहिए।" 

«७ केशवानंद भारती वाद (973) में न्यायालय ने कहा कि: "न्यायोचित सामाजिक 
व्यवस्था का निर्माण करने के लिए कभी-कभी यह अनिवार्य हो जाता है कि, मूल 
अधिकारों को निदेशक तत्त्वों का अधीनस्थ बनाया जाना चाहिए।" 

७ केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस वाद (4976) में न्यायालय ने कहा/कि मूल अधिकार 
और DP एक-दुसरे के पूरक हैं, "कोई भी भार्ग दूसरे से श्रेष्ठतंखनहीं है" 

७ मिनर्वा मिल्स वाद (980) में न्यायालय ने कहा कि "मूल अधिकार अपने आप में साध्य 
नहीं हैं बल्कि ... साध्य की प्राप्ति के*साधन हैं"! इन साध्यों की निदेशक तत्त्वों द्वारा 
पहचान की जाती है। 

DPSP को संविधान की व्याख्या करने के लिए सहायेक साधन के रूप में और विशेष रूप से 

मूल अधिकारों को आधार, दायरा और सीसा प्रदान करने वाला माना जाता है। इस अर्थ में 

दोनों को एक-दूसरे का पूरक और अनुपूरेक माना'गया है। 


4. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वाने भारत में नीति निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार आकार 


प्रदान किया है? चर्चा कीजिए। क्या आपको लगता है कि यह अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में 

सफल रहा है। विश्लेषण कीजिए। 

दृष्टिकोण: 

७ भूमिका के अंतर्गत संक्षेप में राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वो को परिभाषित कीजिए। 
इसके मुख्य उद्देश्यों और वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। 

°) राज्य की'नीति के निदेशक तत्त्वों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप व्युत्पन्न होने वाली 
विभिन्न नीतियों का उल्लेख कीजिए। 

° इन नीतियों के क्रमिक विकास को समझाईये। 

° उत्तर के दूसरे भाग में, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में समाहित आदर्शो को प्राप्त 
करने में राज्य की सफलता और असफलताओं पर चर्चा कीजिए। चूंकि, आदर्श स्थिति को 
प्राप्त करना कठिन है, इसलिए इस प्रक्रिया के संबंध में अत्यधिक आलोचना न करें। इसके 
स्थान पर, विकास और अंतत: कमी को दूर करने के सुझावों पर ध्यान केन्द्रित किया 
जाना चाहिए। 

७ संपूर्ण स्थिति के संदर्भ में निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए। 

उत्तरः 

राज्य के नीति निदेशक तत्व उन सिद्धांतों को स्थापित करते हैं जो देश के शासन हेतु मूलभूत 

सिद्धांत माने जाते हैं और एक न्यायप्रिय समाज स्थापित करने हेतु कानून के निर्माण में इन 

सिद्धांतों के उपयोग को राज्य का उत्तरदायित्व बना देते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्त्व, 
अपनी शक्ति गांधी जी के सिद्धांतों सहित अनेक स्रोतों से (आइरिश संविधान) प्राप्त करते हैं 
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और संविधान निर्माताओं ने एक नयी सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अनेक 

सिद्धांतों को स्थापित किया जिससे समाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्यायप्रा्त किया जा 

सके। 

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों का कार्यान्वयन: 

सामाजिक-आर्थिक सिद्धांत 

«७ भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। 

७ महिलाओं के कल्याण के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। 

७ किसी व्यक्ति द्वारा धारण की जाने वाली भूमि और संपत्ति की सीमा को निर्धारित करने 
हेतु ऊपरी सीमा नियत की गई है। 

७ ये नियम समान कार्य हेतु पुरूष और महिला दोनों को समान वेतन दिया जाना 
अनिवार्य करते हैं। 

मनरेगा (रोजगार का अधिकार), सबला, आई.सी.डी.एस., राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, 
मध्याहन भोजन इत्यादि योजनाएं अनुच्छेद 39 तथा अनुच्छेद 44 मेसक्निहित सिद्धांतों 
का अनुपालन करने हेतु राज्य के प्रयासों के उदाहरण हैं। 

गांधीवादी सिद्धांत 

० संविधान में 73वें और 74वें संशोधन (क्रमश: 99 और 4992) द्वारा पंचायती राज 
तथा शहरी स्थानीय शासन को अधिक शक्तियों के साथ संवैधानिक दर्जा प्रदान किया 
गया है। (अनुच्छेद 40) 

«७ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के 
लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं। 

अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत 

«७ भारत अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरुक्षाको बढ़ावा देने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ 
सक्रिय रूप से सहयोग करता रहा है) (अनुच्छेद 5) 

केन्द्र और राज्य सरकार कीओर से उठाए गाए उपर्युक्त कदम यह इंगित करते हैं कि राज्य 

द्वारा अनेक नीति निदेशक तत्त्वों को लागू किया गया है, हालांकि, फिर भी उनमें से सभी को 

पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए लम्बा मार्ग तेय करना होगा। जैसे कि:- 

° संपत्ति के संकेन्द्रणोमें वृद्धि हुई है। (भारत के शीर्ष 4% लोग देश की संपत्ति का लगभग 
आधा भाग धारण करते हैं, सुइस वैश्विक संपत्ति डाटाबुक)। 

° ..यद्यपि विद्यालयों में नामांकने सार्वभौमिक स्तर पर पहुँच गया है, लेकिन बीच में ही 
बिद्यालय छोड़ने की दर (60 लाख छात्र विद्यालय छोड़ चुके हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्र की 
भागीदारी 77प्रतिशत है।) और शिक्षा की गुणवत्ता एक चिंता का विषय बनी हुई है। 

° ) पी.आर.आई+निधि, कार्य और पदाधिकारियों के अभावों से ग्रस्त हैं। 

७ महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर लगभग 27 प्रतिशत है। (आई.एल.ओ. की ग्लोबल 
एम्प्लॉयमेंट ट्रेड रिपोर्ट)। 

राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों का कार्यान्वयन नहीं हो पाने में अनेक व्यवधान हैं। 
इसके मुख्य कारण हैं: 
«७ सीमित संसाधन। 
७ राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव, और 
७ जनता की ओर से जागरूकता और संगठित कार्रवाई की कमी। 
यद्यपि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया गया है किन्तु कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को पूरा करने के 
लिए अभी लम्बा रास्ता तय करना शेष है। राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों ने भारत में नीति 
निर्माण को लम्बे समय से आकार प्रदान करने का कार्य किया है और आगे भी करते रहेंगे 
क्योंकि इसमें निहित तत्त्व सार्वभौमिक प्रकृति के हैं। शिक्षा का अधिकार, सबके लिए आवास 
योजना, मिशन इन्द्रधनुष इत्यादि का अधिनियम राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के प्रति 
राज्य के प्रतिबद्ध रहने की जागरूकताओं को प्रदर्शित करते हैं। 
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3. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न 
(Past Year UPSC Questions) 


4. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों पर 50 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 

सामाजिक और आर्थिक न्याय से संबंधित किन्हीं भी तीन निदेशक तत्त्वों का उल्लेख कीजिए। 

संविधान लागू होने के बाद से राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में क्या परिवर्तन किए गए हैं? 

संक्षेप में उल्लेख कीजिए कि क्यों और किस प्रकार भारतीय संविधान में निदेशक तत्त्वों के अध्याय 

ने मूल अधिकारों के अध्याय पर अधिमानता प्राप्त की है। 

5. भाग ।॥ में अंतर्िष्ट निर्देशों के अतिरिक्त संविधान के अन्य भागों में कुछ और निर्देश हैं जो राज्यों 
के नाम हैं, वे क्या हैं? 

6. भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न रिट कौन-सी हैं? 

7. हाल ही के एक निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने एक समान सिविल संहिता के विषय में।क्या 


7 ७० >> 


विचार व्यक्त किए थे? 

8. मौलिक अधिकारों के साथ नीति निदेशक तत्त्वों की वर्तमान स्थिति जिंन अवस्थाओं से उभरी है 
उसे संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 

9. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों का क्या महत्व! है? बताएं कि राज्य की नीति के किन निदेशक 
तत्त्वों को मूल अधिकारों की अपेक्षा प्रमुखता प्राप्त है? 

40. राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों की संवैधानिक स्थिति कया है? 4975-77 के आपात काल के 
पश्चात्‌ न्यायपालिका ने किस प्रकार इसका अर्थ निर्णय किया है? 

4॥. राज्यों के लिए बाध्यकारी गैर-वादयोग्य निदेशात्मक तत्वों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की 
विवेचना कीजिए। 

42. चर्चा कीजिए कि बे,कौन-से संभवित कारक है जो भारत को राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों में 
प्रदत के अनुसार अपने नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को अधिनियमित करने से रोकते 
हैं। 
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भारत, संसदीय प्रणाली पर आधारित एक गणतांत्रिक देश है। यहाँ ब्रिटेन की तर्ज़ पर लोकतंत्र की 
वेस्टमिंस्टर प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें संसद विधि-निर्माण की सर्वोच्च इकाई है। हालाँकि, देश 
के दैनिक प्रशासन हेतु एकमात्र प्राधिकारी एवं जवाबदेह, कार्यपालिका ही है। यह सरकार की वह 
शाखा है जो संसद द्वारा निर्मित कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करती है। 

संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आदि सम्मिलित 


होते हैं। इसी तरह का ढांचा राज्य स्तर पर भी कार्य करता है जहाँ राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, 
मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता आदि सम्मिलित होते हैं। 


«७ भारत में 'राष्ट्रप्रमुख' के रूप में राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था को अपनाया गया है। ब्रिटिश क्राउन 
और अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न, संविधान निर्माताओं ने भारतीय व्यवस्था के अनुरूप इस पद के 
एक संतुलित स्वरूप को अपनाया। गणतांत्रिक प्रणाली होने के कारण संविधान में "निर्वाचित 
राष्ट्रपति के प्रावधान को शामिल किया गया। 


॥.. कार्यपालिका प्रमुख 


७ मंत्रिमंडलीय कार्यपालिका में सामान्यतः*दो प्रमुख होते हैं: एक 'वास्तविक प्रमुख' एवं दूसरा 
“नाममात्र या औपचारिक प्रमुख। भारत में राष्ट्रपति नाममोत्र प्रमुख है तथा राष्ट्रपति पद की 
प्रकृति वस्तुतः औपचारिक है। 

शासन व्यवस्था में औपचारिक प्रमुख की आवश्यकत निम्नलिखित कारणों से होती है : 

* राष्ट्र प्रमुख के रूप में: राष्ट्रपति देश की एकता, अखंडता एवं एकजुटता का प्रतीक है। अतः 
व्यवहारिक रूप से राजप्रमुखोन होते हुऐभी भारतीय राष्ट्रपति को राष्ट्र-प्रमुख की भूमिका प्रदान 
की गयी है। 

° दलगत राजनीति से मुक्त रखने हेतुः राष्ट्रपति पद को दलगत राजनीति से ऊपर माना जा सकता 
है। 

° प्रशासन की निरंतरता हेतुः मंत्रिपरिषद का कार्यकाल अनिश्चित होता है और यह लोकसभा में 
बहुमत पर निर्भर केस्ता है। ऐसे में प्रशासन में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक निश्चित 
कार्यकाल वाले पद का होना आवश्यक है। 

° संघवादी स्वरूप को बनाए रखने हेतु: भारत के संदर्भ में एक अतिरिक्त कारण, संघवाद भी है। 
राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसलिए, यह कहा जा सकता 
है कि राष्ट्रपति संघ के अतिरिक्त राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करता है। 

संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। 

° अनुच्छेद 52 के अनुसार, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यहाँ “होगा” शब्द के लिए “5॥8॥” का 
प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर सदैव विद्यमान रहेगा। 
यह पद न तो कभी रिक्त रखा जा सकता है और न ही इसे कभी समाप्त किया जा सकता है। 
राष्ट्रपति का चुनाव, इसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही संपन्न करवाए जाने का प्रावधान किया 
गया है। अस्वस्थता के कारण राष्ट्रपति के अनुपस्थिति होने आदि के मामले में उपराष्ट्रपति, 
राष्ट्रपति का पद धारण करेगा जब तक कि राष्ट्रपति अपना पदभार पुनर्ग्रहण न करें। 
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, स्थायी कार्यपालिका एव अस्थायी कार्यपालिका 


अनुच्छेद 53 (4) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका 
प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। 

विवरण 

७ राष्ट्रपति, अपनी इस कार्यपालिकीय शक्ति का प्रयोग मुख्यतः दो प्रकार के अधीनस्थ अधिकारियों 
के माध्यम से करता हैः 

० स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही 

७ अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका 


स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही 

७ स्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाएँ (^$, ॥?5, ।08), प्रांतीय सेवाएँ, 
स्थानीय सरकारों के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी एवं प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित 
होते हैं। 

नौकरशाही अथवा स्थायी कार्यपालिका की आवश्यकता क्यों? 


७ संविधान निर्माता ब्रिटिश शासन के दौरान अपने अनुभव से गैर-राजनीतिकोएवं व्यावसायिक रूप 
से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को समझते थे। 

° नौकरशाही, वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोकहितेकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती 
हैं। 

° सरकार के स्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले ये प्रशिक्षित एवं प्रवीण अधिकारी, नीतियों 
के निर्माण व उसे लागू करने में मंत्रियों का सेहयोग करते हैं। 

«७ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में नीति-निर्माणोएक अत्यंताहीजटिल कार्य बन गया है जिसके लिए 
विशेषज्ञता एवं गहन ज्ञान की#आवश्यकता होती है। अत: इसके लिए एक दक्ष एवं स्थायी 
कार्यपालिका की आवश्यकता है। 

° राजनीतिक या अस्थायी कार्यपांलिका का ध्यान सामान्यत: नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में 
अल्पकालीन राजनीतिक लाभ पर केंद्रित होता है। जबकि, स्थायी कार्यपालिका दीर्घकालीन 
सामाजिक-आर्थिक ओवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही नीति-निर्माण एवं क्रियान्वयन में 
मंत्रियों को परामर्श प्रदान करती है। 

«७ सरकारीं के परिवर्तित होने के बावजूद भी स्थायी कार्यपालिका, नीतियों में निरंतरता एवं लोक 
प्रशासन में एकरूपता बनाए.रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। 


स्थायी कार्यपालिका एवं राजनीतिक कार्यपालिका के मध्य संबंध 


«७ संसदीय शासन प्रणाली में, राजनीतिक कार्यपालिका (मंत्रीपरिषद, प्रधानमंत्री सहित) सरकार की 


प्रभारी होती है एवं स्थायी कार्यपालिका या प्रशासन इनके नियंत्रण एवं देखरेख में होता है। 
० यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण रखे। 


७ राजनीतिक कार्यपालिका, जहाँ सामूहिक रूप से लोकसभा या विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती 
है, वहीं स्थायी कार्यपालिका या नौकरशाही अपने संबंधित विभागों के मंत्रियों के प्रति उत्तरदायी 
होती है। 

° नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि यह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो, अर्थात्‌ नौकरशाही, 


नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण या विचारधारा का समर्थन नहीं 
करेगी। 

७ लोकतंत्र में सरकारों के बदलने पर नौकरशाही की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी 
नीति बनाने एवं लागू करने में सहायता करे। 
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शासन की राष्ट्रपतीय प्रणाली 

हमारा संविधान राष्ट्रपति के पद का सृजन करता है किंतु शासन की राष्ट्रपतीय प्रणाली की नहीं। शासन 

की राष्ट्रपतीय और संसदीय प्रणाली को समझना एवं उनके भेद जानना आवश्यक है। 

राष्ट्रपतीय प्रणाली के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: 

७ राष्ट्रपति राज्य का अध्यक्ष होता है और साथ ही शासनाध्यक्ष भी। वह राज्य व्यवस्था में शीर्षस्थ 
होता है। वह वास्तविक कार्यपालक होता है, न की नाममात्र का। उसमें जो शक्तियाँ निहित हैं 
उनका वह व्यवहार में और वास्तव में उपयोग करता है। 
सभी कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रिमंडल उसे 
केवल सलाह प्रदान करता है, लेकिन वह सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। वह सलाह प्राप्त कर 
स्वविवेक से कार्य कर सकता है। 
राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति के पदावधि विधायिका की इच्छा 
पर निर्भर नहीं है। विधायिका न तो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है और न हीउिसे,उसके पद से 
हटा सकता है। 
राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति विधायिका. को 
उसकी अवधि पूर्ण होने से पूर्व उसका विघटन नहीं कर सकता। विधायिका राष्ट्रपति की पदावधि 
को महाभियोग द्वारा ही समाप्त कर सकती है अन्यथा नहीं। इस प्रकारे राष्ट्रपति. और विधायिका 
निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होते हैं और एक दूसरें से स्वतंत्र होते#हैं। एक का दूसरे में 
हस्तक्षेप नहीं होता। 


अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिएकिसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण 


करना आवश्यक है: 
«७ वह भारत का नागरिक हो। 


० वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 
७ वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। 
«७ वह संघ सरकारूअथवा किसी राज्य सेरुकारं अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी 


सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। 


*, अनुच्छेद 56 के अनुसार, राष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद धारण करने की तिथि से पांच वर्ष तक 
होती है॥हालाँकि, वह निम्नलिखित रीतियों से अपने कार्यकाल के दौरान ही पदमुक्त हो सकता है: 

«७ भारतेके उपराष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र सौंपकर। 

० संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 6 में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसे पदमुक्त 
किया जा सकता है। अनुच्छेद 6(॥) के तहत, महाभियोग हेतु एकमात्र आधार 'संविधान का 
अतिक्रमण’ उल्लिखित है। 

० यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हो तो 
उपराष्ट्रपति, नये राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि 
उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (और यदि यह भी पद रिक्त हो तो 
उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 

«७ पद रिक्त होने की तिथि से छह माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाना आवश्यक है। 
वर्तमान या भूतपूर्व राष्ट्रपति, संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद के लिए 
पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। 
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भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन (अनुच्छेद 55) के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुरूप 
एकल संक्रमणीय मत को अपनाया गया है। इस पद्धति के तहत निर्वाचन, गुप्त मतदान के माध्यम 


से एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। 
«७ भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक रूप से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया 
को अपनाया गया है। (अमेरिकी राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से अप्रत्यक्ष जबकि 


व्यावहारिक रूप से प्रत्यक्ष है।) 


4.5.. निर्वाचक मंडल (Electoral College) 


निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं: 
० संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। 
७ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 


«७ दिल्ली और पुदुचेरी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संविधान 
संशोधन अधिनियम, 992 द्वारा शामिल)। 

इसका अर्थ है कि निम्नलिखित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की अनुमल्तिनहीं हैः 
० लोकसभा के मनोनीत सदस्यों को 


० राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को 
० राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्यों को 
० राज्यों की विधानपरिषदों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों को 
° राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से“संबंधित मामलों.को विधि द्वारा विनियमित करने का 
अधिकार संसद को प्रास्त है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के 


पद के लिए नामांकन हेतु एक उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक (९।९ct०rऽ as 


००७९7५) एवं 50 अनुमोदक (९।€ct०rऽ 85 ९००१५९7५) {निर्वाचक (९।९८०75) से यहाँ 
तात्पर्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल (९।९८०३। ९०।९१९) के सदस्यों से है} होने चाहिए। 

«७ जहाँ तक संभवाईहो,प्रत्येक रोज्य की जनसंख्या एवं विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या के अनुसार राष्ट्रपति के चुनावे में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता होनी चाहिए। 
साथ ही, सभी राज्यों एवं संघोके मध्य भी समानता होनी चाहिए (अनुच्छेद 55)। दूसरी शर्त यह 
सुनिश्चित करेती है कि राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित 
सदस्यों का समग्रोमत मूल्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों के लगभग 
बराबर हो। इस प्रकार, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधि होने के साथ-साथ विभिन्न राज्यों के लोगों का 


भी प्रतिनिधि होगा। 
«७ विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व में एकरूपता सुनिश्चित करने के क्रम में यह प्रावधान किया गया है 
कि एक राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य उस राज्य की 


जनसंख्या को, उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों एवं 000 के गुणनफल से प्राप्त 
संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त संख्या के समान होता है। सरल शब्दों में निर्वाचक मंडल के प्रत्येक 
सदस्य, जो किसी राज्य विधानसभा का एक सदस्य है, के मतों के मूल्य की गणना निम्नलिखित 
सूत्र से की जाती है: 


एक विधायक के मत का मूल्य = राज्य की कुल जनसंख्या / राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य 
* 000 


(0.5 से बड़ी भिन्न संख्या को 0 एवं अन्य भिन्नों को शून्य माना जाएगा।) 
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निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से इस मतगणना विधि को और अधिक स्पष्ट रूप से समझा जा सकता 

हैः 

° मान लीजिए, अविभाजित आंध्रप्रदेश राज्य की जनसंख्या 37,29,852 और विधानसभा में 
निर्वाचित सदस्यों की संख्या 276 है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्येक निर्वाचित सदस्य द्वारा डाले 
जाने वाले मतों का मूल्य ज्ञात करने के लिए हम पहले 37,429,852 (राज्य की जनसंख्या) को 
276 (कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या) से विभाजित करेंगे और इससे प्राप्त भागफल को /000 
से गुणन करेंगे। इससे यह 34,528.449/000 भागफल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रत्येक 
निर्वाचित सदस्य के मतों का मूल्य 34,528.449/I000 अर्थात्‌ १35 (यहाँ दशमलव संख्या 
0.528 जो 0.5 से अधिक है, इसलिए 0 मानी जाएगी) होगा। 

० संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्य (॥॥?) के मतों का मूल्य, सभी राज्यों के विधायकों के 
मतों के मूल्य को संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। 

एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य = सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुलमूल्य / संसद के 

निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 


(0.5 से बड़ी भिन्न संख्या को 0 एवं अन्य भिन्नों को शून्य माना जाएगा।) 


७ राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीये मत एवं गुप्त मतदान 
द्वारा होता है जो सफल उम्मीदवार की पूर्ण बहुमत से जीत सुनिश्चित करता है। किसी उम्मीदवार 


को, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के/लिए, मतों का एक निश्चित कोटा प्राप्त करना 
आवश्यक है। मतों का यह निश्चित कोटा,#कुल वैध मतों की संख्या में, निर्वाचित होने वाले कुल 
उम्मीदवारों (यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपतिंके रूप में निर्वाचित होता है) की संख्या में 
एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा, भांग देने पर भागेफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। इस सूत्र को 
निम्नलिखित तरीके से दर्शाया जा सकता है: 

निश्चित मतों का कोटा = [कुल वैध मत /4+45 (2)] + 7 


4.5.2. निर्वाचन प्रक्रिया 


७ निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मतपत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते 
समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 4, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इस 
प्रकारे मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता दे सकता है, जितने उम्मीदवार होते हैं। 

° > प्रथम चरण में, प्रथम बरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर 
लेता है-तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है अन्यथा मतों के स्थानान्तरण (8१5९7) की प्रक्रिया 


अपनाई जाती है। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर 
दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में 


स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित 
मत प्राप्त नहीं कर लेता। 


4.5.3. निर्वाचन से संबंधित विवाद 


° अनुच्छेद 7 के अनुसार, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व निर्णय भारत के 
उच्चतम न्यायालय (अन्य न्यायालयों का इस पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है) द्वारा किए जायेंगे, 
जिसका अधिकार क्षेत्र अनन्य और अंतिम होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित किसी चुनाव 
याचिका को चुनाव परिणाम की घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर उच्चतम 


29 wwWwW.visionias.in 


@Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे चुनाव में भाग लेने वाले किसी भी उम्मीदवार 
द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है या याचिकाकर्ता के रूप में किन्हीं बीस या उससे अधिक 
मतदाताओं को एक साथ शामिल कर भी याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। याचिका केवल दो 
आधारों पर दी जा सकती है: 
० उम्मीदवार का नामांकन गलत तरीके से खारिज किया गया हो, या 
० निर्वाचित उम्मीदवार को गलत तरीके से विजयी घोषित किया गया हो। 

«७ चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण (निर्वाचक मंडल 
के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर) है। 

७ उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में, उच्चतम न्यायालय के 
निर्णय से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जायेंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। 


।.5.4. समालोचनात्मक विश्लेषण 


७ इस अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की कुछ विद्वानों द्वारा आलोचना की गई क्योंकि यह लोकतंत्र के 
अन्तर्निहित आदर्श सार्वभौमिक मताधिकार का पालन नहीं करती है। लेकिन संविधान निर्माताओं 
द्वारा, निम्नलिखित आधारों पर अप्रत्यक्ष चुनाव का समर्थन किया गया: 


० भारत जैसे देश में विस्तृत निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से समय, ऊर्जा और धन का 
अत्यधिक अपव्यय होगा। 

० संविधान द्वारा प्रदत्त उत्तरदायी सरकार की प्रणाली के तहत वास्तेब्रिक शक्ति मंत्रिमंडल में 
निहित होगी। अतः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति को वास्तविक शक्तियाँ प्रदान न करना, 
एक अव्यवस्था होगी। 

«७ संविधान सभा के कुछ सदस्यों/,ने सुझावे'दिया थो.कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों 
सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधाने निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी 
क्योंकि संसद में एक दल का बहुमेत होता है, जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को 
चुनेगा और ऐसा/राषट्रपति भारत के सभी<रुज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वहीं दूसरी 
तरफ, वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। 

° इसके अतिरिक्त, संविधान सेभा में यह कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में 'आनुपातिक 
प्रतिनिधित्व' शब्द का „प्रयोग गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग दो अथवा अधिक 
व्यक्तियों के निर्वाचन (बहुसदस्यीय निर्वाचन) हेतु होता है। राष्ट्रपति के मामले में, पद केवल एक 
हीहै। बेहेतर होता कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता। इसी प्रकार 'एकल 
संक्रमणीय सल' के अर्थ की इस आधार पर आलोचना की गई कि किसी भी मतदाता का मत एकल 
न होकर बहुसंख्यक होता है। 


° राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। 
इसका तात्पर्य यह है कि यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह समझा जाएगा 
कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तिथि से रिक्त कर दिया 


है। 
७ राष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। 
७ राष्ट्रपति, बिना किराये का भुगतान किए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हक़दार होगा। 
° राष्ट्रपति की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किये जायेंगे। 
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रिक्तता की स्थिति राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करेगा 
पाँच वर्षीय कार्यकाल की समासि कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव करवा लेना 
आवश्यक है। 


यदि चुनाव में किसी कारण कोई देरी होती है तो 
वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा, जब तक 
कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। 


उसकी मृत्यु द्वारा उपराष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक 
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। चुनाव, पद 
रिक्त होने की तिथि से छह माह के भीतर हो जाना 
चाहिए। 


उसके त्याग पत्र द्वारा उपराष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने. तक 
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूषोमें कार्य करेगा। चुनाव, पद 
रिक्त होने की तिथि से छहे माह के भीतरी हो/जाना 
चाहिए। 


महाभियोग द्वारा उसे पद से हटाने पर उपराष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक 
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। चुनाव, पद 
रिक्त होने की. तिथि से छह माह के भीतर हो जाना 
चाहिए। 


अन्यथा, जैसे यदि वह पद धारण करने | उपराष्ट्रपल्लि, नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने तक 


के लिए अयोग्य हो गया हो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। चुनाव, पद 
रिक्त होने की तिथि से छह माह के भीतर हो 
जाना चाहिए। 

अस्वस्थता या भारत में अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति के 
रूप में कार्य करेगा। 


नोट: यदि उपराष्ट्रपत्तिका पद रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश (अथवा उसका भी पद रिक्त होने 


परे उच्चतम न्यायालय का वेरिष्ठतम न्यायाधीश) कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति डा. जाकिर हुसैन की मृत्यु से पद रिक्त होने के कारण राष्ट्रपति के रूप में 
कार्य कर रहे उपरराष्ट्रपति श्री वी. वी. गिरि ने जब 969 में उप राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया 


था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री एम. हिदायतुल्ला ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। 


«७ महाभियोग संसद में संपन्न होने वाली एक अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को 'संविधान का 
अतिक्रमण' करने पर उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। हालाँकि 
संविधान, 'संविधान का अतिक्रमण' वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं करता। 


७ राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा 
सकता है। एक सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाए जाने पर दूसरे सदन द्वारा उस आरोप का 


अन्वेषण किया जायेगा। 
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राष्ट्रपति के विरूद्ध आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। आरोप एक 
प्रस्थापना के रूप में होगा और प्रस्थापना संकल्प के रूप में होगी। संकल्प को प्रस्तावित करने की 
सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इस 
हेतु 44 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम 
से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। 

जब एक सदन द्वारा इस प्रकार आरोप लगाया जाता है तो दूसरे सदन द्वारा उसका अन्वेषण किया 
जायेगा। राष्ट्रपति को ऐसे अन्वेषण में उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व करवाने का 
अधिकार होगा, अर्थात्‌ राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कोई अधिवक्ता या अन्य व्यक्ति उपस्थित 
हो सकता है। सदन अन्वेषण का कार्य किसी न्यायालय या अधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता 
है। यदि अन्वेषण के पश्चात्‌ सदन दो तिहाई बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है 
कि आरोप सिद्ध हो गया है तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किए जाने की तिथि से राष्ट्रपति 
को उसके पद से हटाया जायेगा 


अमरीका में सीनेट को महाभियोग के विचारण का अधिकार है, कांग्रेस को/नहीं। विचारण की 


अध्यक्षता उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति करता है। हटाए जाने का संकल्पा विचारेण में 
उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होता है। 


चूँकि संविधान राष्ट्रपति को हटाने का आधार और तरीका प्रदान करता है, अतः अनुच्छेद 56 और 
6 की शर्तों के अनुरूप महाभियोग के अतिरिक्त उसे और किसी भी तरीके से नहीं हटाया जा 
सकता है। 


स्पष्टीकरण 


32 


संविधान के अनुसार, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। 'कार्यपालिका 


'महाभियोग' इतना असाधारण शब्द है कि.इसको गलते समझा जा सकता है। एक सामान्य गलत 
अवधारणा यह है कि इसे 'पद से जबरन हटाना' समझो जातो. है। 

'महाभियोग' शब्द ब्रिटिश परंपरा से ब्युल्पन्नित है, जिसका अर्थ किसी सरकारी अधिकारी को 
बिना किसी सरकारी अनुबंध के तथा महाभियोग द्वारा'दोषसिद्ध हो जाने पर उसके पद से हटाना 
है। भारत में, यह एक ,अर्द्ध-न्यायिक प्रक्रिया है और केवल राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के 
आधार पर महाभियोग द्रारोहटाया जो।सकताहहै। 

संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, 
महाभियोग में भाग ले सकते. हैं। 

राज्य«विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी केन्द्र-शासित प्रदेशों की 
विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, भले ही उन्होंने राष्ट्रपति के 


चुनाव में भाग लियो.था। 
अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। 


व कते 
११५ 4 


शक्ति' मुख्य रूप से विधायिका द्वारा पारित कानूनों के क्रियान्वयन को दर्शाती है। राज्य के कार्यों 
में अत्यधिक विस्तार होने के कारण, सभी अवशिष्ट कार्यो को व्यावहारिक रूप से कार्यपालिका को 
सौंप दिया गया है। कार्यपालिका शक्ति को संक्षिप्त रूप में, उन मामलों को छोड़कर जिसके लिए 
संविधान ने किसी और को अधिकृत किया है, शेष सभी के लिए, 'सरकार के कार्यों का पालन करने 
की शक्ति' या “राज्य के मामलों का प्रशासन” के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार, 
कार्यपालिका शक्तियों में प्रमुख रूप से नीति-निर्माण, नीति का क्रियान्वयन, व्यवस्था को बनाए 
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रखना, सामाजिक और आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, विदेश नीति की रूप रेखा तैयार करना, 
राज्य के सामान्य प्रशासन की देखरेख करना आदि शामिल हैं 

राष्ट्रपति की शक्तियों पर संवैधानिक सीमाएँ 

७ अनुच्छेद 74() के अनुसार, भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग 


मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। 

७ अनुच्छेद 75(॥) स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा 
और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। यदि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री 
द्वारा उपलब्ध करवायी गयी सूची से पृथक किसी अन्य व्यक्ति को मंत्री नियुक्त करता है तो यह 
इस प्रावधान का उल्लंघन होगा। यदि राष्ट्रपति संविधान के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन 
करता है तो वह महाभियोग की प्रक्रिया के तहत पद से हटाये जाने के लिए उत्तरदायी होगा। 

42वाँ संविधान संशोधन 

७ वर्ष 976 से पूर्व, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रावधानों के तहत मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने 
के लिए बाध्य नहीं थी। यद्यपि न्यायिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया गया था कि राष्ट्रपति 
संवैधानिक प्रमुख है न कि वास्तविक प्रमुख तथा वह मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के/लिए 
बाध्य है, बशर्ते उन्हें लोकसभा में विश्वास-मत प्राप्त हो। 42वें संविधान संशोधन, 4976 के तहत 
अनुच्छेद 74() में संशोधन करके इस स्थिति को स्पष्ट किया गया है। 

अनुच्छेद 74(4) संशोधन के बाद अब इस रूप में है: 

“राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिषारिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा 

तथा राष्ट्रपाति अपने कृत्यो का प्रयोग करने में ऐसी सलाहाके अनसार कार्य करेगा।” 

७ यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद,की सलाहो'पर कार्य करने'हेतु बाध्य करता है। 

° जनता दल की सरकार ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 74(4) के संशोधित स्वरूप को 
बनाए रखा। लेकिन, 44वें संशोधन अधिनियम, द्वारा एक अन्य प्रावधान जोड़ा गया जो इस 
प्रकार है: 

“राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर एनर्विचोर के लिए अपेक्षा कर सकेगा और पुनर्विचार के पश्चात्‌ की गयी 

सलाह के अनुसार कार्य करेगा/” 

० 44वें संविधान संशोधन के पश्चात वर्तमान स्थिति यह है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता 
में गठित मंत्रिपरिषद की-सलाह के अनुसार ही कार्य करना होगा। इसलिए, इस तरह की सलाह 
को अस्वीकार करने. की स्थिति में उस पर संविधान के अतिक्रमण के मामले के आधार पर 
महाभियोग चलाया जा सकेगा। लेकिन, यह राष्ट्रपति की शक्तियों के अधीन है कि वह कुछ विशेष 
मामलों में मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकेगा। 

७ हालाँकि, यदि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को बिना संशोधन के ही सलाह को पुन:वापस भेज दे तो 
राष्ट्रपति इसे मानने के लिए बाध्य है। किसी एक मामले में पुनर्विचार के लिए वापस करने की 


शक्ति का प्रयोग एक बार ही किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों व 
कार्यों को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है: 


॥.8.. कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers) 


° अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ प्रदान करता है। औपचारिक रूप 
से सभी कार्य उसी के नाम पर किए जाते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या 
संविधान द्वारा प्रदत्त उसके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। 
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° राष्ट्रपति अपने नाम से निर्मित किये जाने वाले तथा लागू किये जाने वाले आदेशों के लिए ऐसे 
नियम बना सकता है, जिनकी पूर्ति की स्थिति में वे आदेश वैध एवं प्रमाणित हों। 

७ वह प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा सभी मंत्री उसके प्रसादपर्यंत कार्य 
करते हैं। 

«७ वह भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि का निर्धारण करता है। 
महान्यायवादी भी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करता है। 

७ राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को नियुक्त करता है: 
० भारत का प्रधानमंत्री और संघ के अन्य मंत्री 
० भारत का महान्यायवादी 
० भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 

वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 
० राज्यपाल, उप-राज्यपाल और प्रशासक 
० अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष अधिकारी 
० भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी 

° कुछ नियुक्तियों में, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यक्तियों से सलाह लेता है। 
उदाहरण के लिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायांधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति भारत के मुख्य 


SSRIS, 


न्यायाधीश से सलाह लेता है और उच्चतम न्यायालय एवें उच्च न्यायालय के ऐसे अन्य न्यायाधीशों , 
जिन्हें वह आवश्यक समझे, सलाह लेगा। (अनुच्छेद १24(2)} 

७ ऊपर निर्दिष्ट अधिकारियों की#नियुक्ति की शक्ति के अतिरिक्त, भारतीय संविधान के अनुसार 
राष्ट्रपति को अवर अधिकारियों की नियुक्ति की. शक्ति नहीं है जैसा कि अमेरिकी संविधान में पाया 
जाता है। इस प्रकार, (भारतीय संविधान अमेरिका के समान अवांछनीय 'लूट प्रणाली (500 
system)’ से संरक्षण प्रदन करता है। यह उ्च अधिकारियों की नियुक्ति को संसद के लिए एक 
विधायी विषय बना देता है तथा इसके तहत राष्ट्रपति के लिए नियुक्ति से संबंधित मामलों में (कुछ 
निर्दिष्ट मामलों को छोडकर)लोक सेवा आयोग से सलाह लेना अनिवार्य है। 

७ राष्ट्रपति, संघ के प्रशासन के मामलों से संबंधित और विधायिका से संबंधित किसी भी प्रस्ताव की 
जानकारी की मांग कर सकेता है। 

० ` वह किसी ऐसे मामले; जिसमें किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर 
विचार नहीं किया है, के संबंध में प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद की राय प्रस्तुत करने को कह सकता 
है। 

«७ वह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए 
एक आयोग नियुक्त कर सकता है। 

७ वह केंद्र-राज्य और अंतर राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का 
गठन कर सकता है। 

७ वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से केन्द्र-शासित प्रदेशों के प्रशासन प्रत्यक्ष रूप से 
नियंत्रण रखता है। 

«७ वह किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों और 
जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। 


अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ: 


«७ किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति। 
७ किसी क्षेत्र के अनुसूचित क्षेत्र न रहने की घोषणा करने की शक्ति। 
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जनजातीय सलाहकार समिति के गठन की शक्ति। 

किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में शांति और सुशासन के लिए, राज्यपाल क़ानून बना सकता है। 
ऐसे कानून तब तक प्रभावी नहीं होंगें जब तक कि उसे राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत न 
किया गया हो और वह उस पर अपनी सहमति प्रदान न कर दे। 

राष्ट्रपति, क्षेत्र के प्रशासन पर राज्यपाल से रिपोर्ट तैयार करने की मांग कर सकता है। 

राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है। 


संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
अनुच्छेद 73 प्रावधान करता है: 


4. 


उन सभी विषयों पर, जिन पर संसद को क़ानून बनाने का अधिकार है, संघीय कार्यपालिका को 
भी ऐसी ही शक्तियाँ प्राप्त होंगी। 

किसी संधि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा प्रयोक्तव्य अधिकारों, प्राधिकार और 
आधिकारिता के प्रयोग तक। 

समवर्ती सूची के संबंध में, सामान्यतया कार्यकारी शक्तियाँ राज्यों को ही प्राप्तोहैं।एलेकिन) यदि 
संसद विशेष रूप से संघ की कार्यकारी को इस पर क़ानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दे तो संघ 
अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकेगा। 


इसके अतिरिक्त, 53 (3) इस अनुच्छेद की कोई बात- 

(क) किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य की सरकार या अन्य प्राधिकारी को.प्रदात किए गए कृत्य 
राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी#या 

(ख्‌) राष्ट्रपति से भिन्न अत्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा केत्य प्रदान करने से संसद को निवारित नहीं 
करेगी। 

राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग का तरीका 


अनुच्छेद 53() के तहत प्रावधान किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित 
होंगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के 
द्वारा करेगा। 

यहाँ, अधीनस्थाअधिकारियों में मंत्रिपरिषद भी शामिल है। 

विशेष रूप से, इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 74 के साथ समझा जाना चाहिए जिसके अनुसार 
राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री 
होगा। 

इस अनुच्छेद के अनुसार शब्द “होगी” का आशय है कि संविधान ऐसी स्थिति का प्रावधान नहीं 
करता है कि राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना कार्य करे। इस मामले में, यदि 
सरकारेंने बहुमत खो दिया हो तो राष्ट्रपति एक कार्यवाहक सरकार का गठन कर सकता है। इससे 
यह स्पष्ट है कि वह मौजूदा सरकार को आगामी सरकार के गठन होने तक पद पर बने रहने के 
लिए कह सकता है। 


कार्यों के आवंटन और संपादन के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियाँ 


अनुच्छेद 77 प्रावधान करता है कि: 


१. 
2. 


35 


भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किये जाएँगे। 

राष्ट्रपति के नाम से किए गए एवं निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से प्रमाणित 
किया जायेगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए और इस प्रकार 
प्रमाणित आदेश की विधिमान्यता को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा कि वह राष्ट्रपति द्वारा निष्पादित 
आदेश या लिखत नहीं है। 


राष्ट्रपति, भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त 
कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। 
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हालाँकि, राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ उसकी अन्य शक्तियों की तरह ही मंत्रिपरिषद (जिसकी 
अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं) की सलाह के अधीन हैं। 


॥.8.2. विधायी शक्तियाँ (Legislative Powers) 


राष्ट्रपति, भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं: 


७ राष्ट्रपति, संसद के सत्र को आहूत या सत्रावसान कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर 
सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कर सकता है (साधारण विधेयक के मामले में) 
जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 

७ वह प्रत्येक नए आम चुनाव के बाद तथा प्रति वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। 
इसके अतिरिक्त, वह संसद के किसी भी सदन को लंबित विधेयक, राष्ट्रीय, संवैधानिक या 
सार्वजनिक हित आदि से संबंधित किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सन्देश भेज सकता है। 

«७ भारत के राष्ट्रपति को आंशिक रूप से संसद का गठन करने की शक्ति प्राप्त है क्योंकि वह संसद के 
दोनों सदनों के कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। यदि उसे प्रतीत हो कि आंग्ल भारतीय 
समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह इस «समुदाय के दो व्यक्तियों को 
मनोनीत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वह राज्यसभा में साहित्य, विज्ञाने; कला व समाजसेवा 
में विशेष ज्ञान रखने वाले 42 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। 

«७ जब कोई विधेयक संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे: 

० अपनी स्वीकृति देता है, या 
० अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, या 
० विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं हो) संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। 

७ हालाँकि, यदि विधेयक को संशोधित करके या बिना संशोधन के राष्ट्रपति के पास पुनः वापस भेजा 
जाता है तो उसे इस पर अवश्य/ही अपनी सहमति देनी होगी। 

* राष्ट्रपति द्वारा किसी धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु सदन में वापस नहीं भेजा जा सकता। 
राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयेक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है क्योंकि इसे संसद द्वारा 
निर्धारित विशेष बहुमत से पारित करे'उसके पास भेजा जाता है और जहाँ आवश्यक हो, राज्य 
विधानमंडल की अपेक्षित संख्या द्वारा इसकी पुष्टि की जाती है। 

«७ जब राज्यपाल, 'रज्य विधानमंडल द्वोरी पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता 
है तो राष्ट्रपति उसे: 

० अपनी स्वीकृति देता है| या 

० अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है, या 

० जाज्यपाल को निर्देश देता है कि विधेयक को (यदि वह धन विधेयक नहीं हो) पुनर्विचार के 
लिए राज्य विधानमंडल को लौटा दे। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रपति के लिए यह 
आवश्यक नहीं है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः पारित विधेयक को अपनी स्वीकृति 
प्रदान करे। उसे पुनः पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। 

* राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश (अनुच्छेद 23) जारी कर सकता है (जब 
संसद के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो या संसद के किसी भी एक सदन का सत्र नहीं चल 
रहा हो)। अध्यादेश एक आकस्मिक विधान के समान होता है। जब कोई क़ानून ऐसे समय में 
आवश्यक हो जब विधायिका का सत्र न चल रह हो तो कार्यपालिका के अनुरोध पर राष्ट्रपति 
अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका प्रभाव एक अधिनियम की भाँति होता है। हालाँकि, ऐसे 
प्रत्येक अध्यादेश को संसद की आगामी बैठक के छह हफ्ते के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना 
आवश्यक है। संसद की बैठक के छह हफ्ते के बाद यदि इसे संसद द्वारा पारित न किया गया (दोनों 
सदनों के बैठक की तिथि में यदि अंतर हो तो दोनों तिथियों में से अंतिम तिथि से छह हफ़्तों की 
गणना होगी) तो यह व्यपगत हो जायेगा। अध्यादेश स्वतः व्यपगत हो जाता है, यदि इसे छह 
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हफ्तों की समाप्ति के पूर्व एक संकल्प द्वारा वापस ले लिया जाए। राष्ट्रपति किसी भी समय 
अध्यादेश को वापस ले सकता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के निर्णय को न्यायालय में 


प्रश्नगत किया जा सकता है, यदि उसे किसी दुर्भावनापूर्ण जारी किया गया हो। 

७ राष्ट्रपति वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के 
राष्ट्रीय आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग और नियंत्रक एवं महालेखा 
परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। 

° अनुच्छेद 03 के अनुसार, किसी संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मामला यदि अनुच्छेद 
402 के अधीन है तो इसे राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा। 
हालाँकि, इसकी पूर्व शर्त यह है कि ऐसे मामलों में निर्णय से पूर्व राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की 
सलाह ले सकेगा और उक्त सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। 


«७ वह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमने एवं दीव में 
शांति, विकास व सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पुदुचेरी के मामले में. भी, यदिःबहाँ की 
विधानसभा निलंबित अथवा विघटित हो तो वह नियम बना सकता है। 

पूर्व मंजूरी: संविधान में यह अपेक्षा की गई है कि कुछ विषयों से संबंधित विधान राष्ट्रपति की पूर्व 

मंजूरी या सिफारिश के बिना पुर:स्थापित नहीं किए जायेंगे। ये.बिषय निम्नलिखित हैं: 
नए राज्य की रचना के लिए या विद्यमान राज्य की सीमा में परिवर्तन के लिए विधेयक (अनुच्छेद 
3)। 
ऐसे विधेयक जो धन विधेयक हैं [अनुच्छेद 7(4)]! 
ऐसा विधेयक जिसके अधिनियमित किए जाने परक्षारत की संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा 


[अनुच्छेद 47(3)]। 

ऐसा विधेयक जो उन करों के बारे में है जिनमें राज्योहितबद्ध है या जो उन सिद्धांतों को प्रभावित 
करता है जिनसे राज्यों को धन वितरित किया जाता है या जो कृषि-आय की परिभाषा में 
परिवर्तन करता है [अनुच्छेद 274()]। 

राज्यों के ऐसे विधेयक जो व्यापार औरवाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं (अनुच्छेद 


304)। 


॥.8.3.//आपातेकालीन शक्तिय (Emergency Powers) 


भारतीय संविधान के निर्माता भारत शासन अधिनियम, 935 और जर्मनी के वाईमर संविधान से 


प्रभावित थे जेहाँ से आपातकालीन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। भारत के 
संविधान मेंतीने प्रकार की आपात स्थिति की परिकल्पना की गयी है: 


७ राष्ट्रीय आपातकाल 


«७ राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन और 

० वित्तीय आपातकाल। 

किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रपति को भारत के संविधान द्वारा कुछ 

असाधारण शक्तियाँ प्रदान की गयी है: 

राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) 

७ जब भारत या इसके किसी भूभाग पर युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का आसन्न खतरा हो 
तो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। 44वें 
संविधान संशोधन, 4978 के द्वारा “आंतरिक अशांति' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' को जोड़ा गया। 
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इस प्रकार 'आंतरिक अशांति’ के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की जा सकती 
है। 

राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र 
विद्रोह से पूर्व भी कर सकता है, यदि उसे यह समाधान हो जाए कि इनका आसन्न खतरा है। 

जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के आधार पर की जाती है, तब इसे 
बाह्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी ओर, जब इसकी घोषणा सशस्त्र विद्रोह के 
आधार पर की जाती है तब इसे “आंतरिक आपातकाल' के नाम से जाना जाता है। 

राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संम्पूर्ण देश अथवा केवल इसके किसी एक भाग पर लागू हो 
सकती है। वर्ष 976 के 42वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर 
राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया है। 

प्रारम्भ में संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़ेबड़ी' पद का 
प्रयोग किया गया था किन्तु यह पद बहुत ही अस्पष्ट तथा विस्तृत अनुमान वाला था। अत: वर्ष 
4978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक गड़बड़ी पद को 'सशस्त्र बिद्रोह” पद से 
विस्थापित कर दिया गया। अत; अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा 
करना संभव नहीं है, जैसा कि वर्ष 4975 में इंदिरा गांधी के#नेतृत्व वाली कांग्रेस सेरकार ने किया 
था। 

किन्तु राष्ट्रपति, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा. केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश प्राप्त 
होने पर ही कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है किआपातकाल की उद्घोंषणा केवल मंत्रिमंडल की 
सहमति से ही हो सकती है न कि केवल प्रधानमंत्री की सेलाह से। वर्ष 975 में प्रधानमंत्री इंदिरा 


गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आषातकाल की घोषणा करने की सलाह दी 
और आपातकाल लागू करने के बाद मंत्रिमंडल कोरस उद्घोषणा के बारे में सूचित किया गया। वर्ष 


4978 के 44वें संविधान संशोधन के माध्यस्से प्रधानमंत्री के इस संदर्भ में अकेले निर्णय लेने की 
संभावना को समाप्त कर#दिया गयो है। 

वर्ष 975 के 38वें संविधान संशोधनोअधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय आपातकाल की उदघोषणा 
को न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि से बाहर रखा गया था किन्तु इस प्रावधान को वर्ष 978 के 
44वें संशोधन अधिनियमाद्वारा समासे कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, मिनर्वा मिल्स मामले 
(वर्ष 980).में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा पूरी तरह से 


बाह्य प्रभाव तथा असंबद्ध तथ्यों या विवेक शून्य या हठधर्मिता के आधार पर की गयी हो तो 
न्यायालय में चुनौती।दी.जा सकती है। 


राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356 और 365) 
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राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। 

यह अनुच्छेद 356 के तहत दो आधारों पर लगाया जा सकता है - पहला अनुच्छेद 356 में वर्णित 
प्रावधानों के आधार पर जिसका राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के रूप में उल्लेख किया 
गया है। दूसरा अनुच्छेद 365 के अनुसार, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रभावी करने की 
विफलता के आधार पर। यह राष्ट्रपति की राष्ट्रपति शासन के उद्घोषणा की शक्ति के अधीन है। 
अनुच्छेद 356 यह प्रावधान करता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल से रिपोर्ट 
प्राप्त होने पर ज्ञात हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है कि संबंधित राज्य का प्रशासन संवैधानिक 
प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है तो वह (राष्ट्रपति), राज्य आपातकाल की उद्घोषणा 
कर सकता है। जहाँ राज्य केन्द्रीय निर्देशों को लागू करने में असफल रहा है, वहाँ भी राष्ट्रपति के 
द्वारा इस प्रकार की उद्घोषणा की जा सकती है। चूँकि राज्य प्रशासन में कोई भी अव्यवस्था राष्ट्रीय 
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अखंडता को प्रभावित कर सकती है, अतः राष्ट्रपति शासन का प्रावधान ऐसी स्थिति के विरुद्ध रक्षा 
के लिए प्रदान किया गया है। 

वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360) 

७ यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें भारत या उसके किसी क्षेत्र की 
वित्तीय स्थिति खतरे में हो तो वह (राष्ट्रपति) अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की 
उद्घोषणा कर सकता है। 


॥.8.4. वित्तीय शक्तियाँ (Financial Emergency) 


७ धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। 

७ अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती हैं। 

* राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात्‌ केन्द्रीय बजट को संसद के पटल पर रखवाता है। 

७ राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से, किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर 
सकता है। 

७ राष्ट्रपति राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बँटवारे के लिए प्रत्येकनपांच वर्ष पर वित्त आयोग 
(अनुच्छेद 280 के अधीन) का गठन करता है। 


4.8.5. राजनयिक शक्तियां (Diplomatic Powers) 


राष्ट्रपति को बाह्य या विदेशी मामलों में व्यापक राजनयिक शक्तियाँ प्राक्तोहै। अन्य देशों के साथ संबंधों 
को बनाए रखने के उद्देश्य से उन देशों के लिए वह राजदूतों व उच्चायुक्तों की नियुक्ति करता है। विदेशी 
राष्ट्रों के राजनयिक प्रतिनिधियों को भी अपनी. पहचान राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करनी होती है। 
राष्ट्रपति ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों व मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त, सभी 
अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हालाँकि, वे संसद के अनुमोदन के 
अधीन हैं। 


4.8.6. सैन्य शक्तियाँ 


° राष्ट्रपति, भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, वायु सेना 
और नौसेना के घ्रेमुखोंतकी नियुक्ति करता है। वह युद्ध के प्रारम्भ या समाप्ति की घोषणा कर सकता 
है। हालाँकि, यह संसद की अनुमति के अधीन है। 


8.7. न्यायिक शक्तियाँ 


७ राष्ट्रेपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानान्तरण का अधिकार भी 
राष्ट्रपति को प्राप्त है। 

° अनुच्छेद 43 के अनुसार, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय से क़ानून या तथ्य के किसी ऐसे प्रश्न पर 


सलाह प्राप्त कर सकता है, जिसमें राष्ट्रहित या लोकहित से संबंधी व्यापक महत्व का प्रश्न निहित 
हो। हालाँकि, यह उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह सलाह दे या न दे तथा दूसरी ओर 
राष्ट्रपति भी, दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। 


॥.8.8. क्षमादान की शक्ति (Mercy Powers) 


संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत निहित क्षमादान इत्यादि की शक्ति राष्ट्रपति का, देश की जनता 
द्वारा उनमें विश्वास के रूप में निहित किया गया, एक संवैधानिक कर्त्तव्य है। 
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राष्ट्रपति निम्नलिखित मामलों में किसी भी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम 

या परिहार करने की शक्ति रखता है- 

(क) उन सभी मामलों में जिसमें दण्ड या दण्डादेश कोर्ट मार्शल (सेना न्यायालय) द्वारा दिया गया 
हो। 

(ख) उन सभी मामलों में जिनमें संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित किसी भी 
विधि के उल्लंघन के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दण्ड या दण्डादेश दिया गया हो। 

(ग) उन सभी मामलों में जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो। 

खंड ॥ के उपखंड (क) की कोई बात, संघ के सशस्त्र बलों के किसी अधिकारी की, सेना न्यायालय 

द्वारा पारित दण्डादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव 

नहीं डालेगी। 

इन शब्दों के अर्थ को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है: 

4. क्षमा (27407): इसमें दण्ड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है औरूदोषी कोःसभी 
दण्ड, दण्डादेशों और निरहर्ताओं से मुक्त कर दिया जाता है। 

2. प्रविलंबन (२९७४९): इसका अर्थ है, किसी दण्ड (विशेष रूप'से मृत्युदंड) पर अस्थायी 
रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति'से क्षमायाचना अथवा दंड के स्वरूप में 
परिवर्तन की याचना के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध करानो है। 

3. परिहार (R९ऽ$।0॥): इसका अर्थ है, दंड#की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि 
को कम करना। उदाहरण के लिए, दो वर्ष के कठोरे कारावास की सजा को कम करके एक वर्ष 
के कठोर कारावास में परिवर्तित करना 

4. लघुकरण (Commutat0n):5इ्सका अर्थ है, दंड के स्वरूप को परिवर्तित कर कम करना। 
उदाहरण के लिए, मृत्यु दंड को कठोर कारावासाच्या, साधारण कारावास में परिवर्तित किया 
जा सकता है। 

5. विराम (२९७।९): इसेका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप में दिए गए दंड को किन्हीं विशेष 
परिस्थितियों में कम करनो. जैसे: शारीरिक अपंगता अथवा महिलाओं के गर्भावस्था की 
अवधि के कारण। 


यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है और यह एक 
कार्यकारी शक्ति है। इस शक्ति के प्रयोग के दौरान राष्ट्रपति की स्थिति किसी अपीलीय अदालत के 
समानोनहीं होती है। 
राष्ट्रपतिको यह शक्ति दो रूपों में प्रदान की गई है: 
° बिधिके संचालन में किसी भी न्यायिक त्रुटि को ठीक करने के लिए अपने द्वार सदैव खोले 
रखना। 
७ किसी ऐसे दंड से राहत प्रदान करने हेतु जिसे राष्ट्रपति अनावश्यक रूप से कठोर समझे। 
न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा 
° मारू राम वाद (।980) में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषणा की है कि अनुच्छेद 72 के तहत 
राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। इस शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से 
नहीं किया जा सकता है। 
° केहर सिंह वाद (4988) में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित पहलुओं को रेखांकित किया: 
4. याचिकाकर्ता को सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है। 
2. राष्ट्रपति न्यायपालिका द्वारा लिए गए निर्णय की जांच कर सकता है। 
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3. राष्ट्रपति का कार्य की प्रकृति को न्यायिक नहीं माना जा सकता है। वह न्यायालय से 
भिन्न एवं स्वतंत्र निर्णय देते हुए भी न्यायालय के निर्णय को रद्द या गलत सिद्ध नहीं 
करेगा। 
इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है। 
न्यायालय इस शक्ति के प्रयोग के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं जारी कर सकता है। 
राष्ट्रपति को अपने आदेश का कारण देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। 
इस शक्ति के व्यापक आयाम हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के कई मामले 
राष्ट्रपति की शक्तियों के अधीन आते हैं। 
8. न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे निम्नलिखित सन्दर्भो तक सीमित है: 

० आदेश बिना विवेक के प्रयोग के पारित कर दिया गया हो। 

० राष्ट्रपति ने प्रासंगिक तथ्यों को विचार में न लिया हो। 

० आदेश दुर्भावनापूर्ण हो। 

० आदेश मनमाने ढंग से दिया गया हो। 


ND MS 


उपर्युक्त दो मामलों के अतिरिक्त, वाठी सवारण वाद 4983 और त्रिवेणी बेन वाद 4989,में यह 
निर्णय (निर्णय न होकर एक सुझाव) दिया कि मृत्युदंड में अनावश्यक देरी की स्थिति में उसे 
आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। 

शत्रुघन चौहान बनाम भारत संघ वाद (2044) में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय/दिया है कि: 


अत्यधिक विलंब, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिबर्तित करने के लिए एक उचित 
आधार हो सकता है। 

कैद के दौरान विकसित मनोरोग की स्थिति क्षमादान का आधार ही सकती है। 

यह निर्णय मृत्युदंड प्राप्त कैदियों के एकांल.कारावासोके विरुद्ध सुनाया गया है। 

कम से कम ॥4 दिन पूर्व परिवार के सदस्यों को सूचित केरना होगी। 

यह राष्ट्रपति का एकमात्र विशेषाधिकार नहीं है और न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है। 
दोषियों की दया याचिकाओं को निपटानो राष्ट्रपत्तिऔर राज्यपाल का संवैधानिक दायित्व है। 


क्षमादान प्राप्त करने! का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, जिसे कार्यपालिका की इच्छा 
के अधीन प्रयोग नहीं किया जा सेकता है। 

हालाँकि, कीई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। लेकिन, यह कार्यपालिका का कर्तव्य है 
कि वह प्रत्येक स्तर्‌ पर्‌ मामले का,तेजी से निस्तारण करे। 

अनुच्छेद 2 व्यक्ति को जीवनपर्यन्त उपलब्ध है, यहाँ तक कि दया याचिका खारिज हो जाने 
के पश्चात्‌. भी, अपराधी कभी भी आकस्मिक घटनाओं के आधार पर अपनी सजा को 


परिवर्तित करवाने हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है। 

सभी स्तरों पर कानूनी सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। 

अस्वीकृति को अतिशीघ्र सूचित किया जायेगा। दोषी को निकटतम कानूनी सहायता केंद्र के 
माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए। 

व्यक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। दया याचिका खारिज होने के पश्चात्‌ 
न्यायपालिका के पास राष्ट्रपति के निर्णय को रद्द करने का अधिकार है, यदि ऐसा प्रतीत होता 


है कि निर्णय पूर्वाग्रह से ग्रसित है। 


राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से तुलना 
° अनुच्छेद 64 के अनुसार, किसी राज्य का राज्यपाल भी किसी दोषी व्यक्ति को राज्य की 
कार्यपालिका शक्ति के विस्तार तक संबंधित मामले के लिए उसे क्षमादान, उसका प्रविलंबन, 


विराम या परिहार करने की शक्ति रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्यपाल के पास भी 
क्षमादान की शक्ति है, ऐसे मामलों में जहाँ दोषी व्यक्ति राज्य के कानून के अधीन है। 
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° अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 6 के तहत राज्यपाल की तुलना 
में अधिक व्यापक है। ये शक्तियाँ निम्नलिखित दो मामलों में व्यापक हैं: 
० जहाँ राष्ट्रपति को कोर्ट मार्शल के द्वारा सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार है, वहीं 


अनुच्छेद 464 के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। 
० राष्ट्रपति सभी मामलों में यहाँ तक कि मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को भी क्षमा कर सकता है। किन्तु, 


राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं प्राप्त है। यदि राज्य विधि में मृत्युदंड 
विहित किया जाता है तो भी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी राज्यपाल में 


नहीं। किंतु यदि मृत्युदंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति किसी विधि द्वारा 
राज्यपाल को प्रदान की गयी है तो राज्यपाल मृत्युदंड का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर 
सकता है। ऐसी शक्तियाँ दंड प्रक्रिया संहिता, 973 की धारा 432 और 433 द्वारा प्रदान की 
गयी है। 

० हाल ही में, तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के हत्या के मामले में दोषी सात कैदियों को 
रिहा करने का निर्णय किया। उच्चतम न्यायालय ने उनके मृत्युदंड को पहले ही आजीवन 
कारावास में परिवर्तित कर दिया था। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारोके निर्णय पर प्रश्न उठाते 
हुए एक रिट दायर की है। केंद्र का तर्क है कि चूँकि इन कैदियों को केन्द्रीय अधिनियम जैसे 
टाडा, के तहत दोषी ठहराया गया है। अतः राज्य“सरेकार के निर्णय को कानूनी रूप से 
तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है। 


॥.8.9. वीटो पॉवर: विधेयकों पर अनुमति देना याहैअनुमति रोकना 


७ कोई विधेयक जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब तक अधिनियम नहीं 
बनता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती) प्रत्येक विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा 
पारित किया गया है राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाताहै। राष्ट्रपति, 

० यह घोषित कर सकता है कि.उसने विधेयक को अनुमति दे दी है, या 
० विधेयक को अनुमति बिधारित (मनाही) कर ली है, या 
० वह विधेयक को सदनों द्रास पुनर्विचारण के लिए लौटा सकता है। 

७ यह ध्यान में रखना चाहिए कि धन. विधेयक पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। यदि 
कोई विधेयक जिसे राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटाया है दोनों सदनों द्वारा पुनःपारित किया 
जाता है और राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति रोक नहीं 
सकत्ता। 


विधान को अनुमति न*देने या अनुमति देने से अस्वीकार करने की कार्यपालिका की शक्ति को 
वीटो कहा. जाता है, किंतु इस शब्द का प्रयोग उस परिस्थिति में भी किया जाता है, जहाँ 


अनुमति तुरंत नहीं दी जाती है। 
वीटो का प्रयोजन ऐसे विधान को रोकना है जिस पर भली-भाँति विचार नहीं किया गया है या 
जो शक्ति बाह्य या असंवैधानिक है। 


भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित तीन प्रकार की वीटो शक्ति है: 


F=---=----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


| SISSIES CESSES SEH SEI SESE HESS EES कक अमल लक जी अल अल SS EE EEHEES SENS IESE अल HES अल 5 कल EEN SHEENA HSER | 


इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास 
सुरक्षित रखता है। इस प्रकार उक्त विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। 


सामान्यतः यह वीटो निम्न दो मामलों में प्रयोग किया जाता है: 
° गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में (अर्थात्‌ संसद का वह सदस्य जो मंत्री न हो, उसके 
द्वारा प्रस्तुत विधेयक); और 
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७ सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे (जब विधेयक पारित हो गया हो तथा 
राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो) और नया मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी 
सहमति न देने की सलाह दे। 

4954 में, राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने 2225 विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोककर रखा। 

यह विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया जब इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू था। 

लेकिन, जब विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया 


[ERSTE 26404 64656 55026 5656 50535 न लाल TEES EES RESETS ESET Ee | 


७ राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है, जब वह किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु 
लौटाता है। हालाँकि, यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के 
साथ पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना 
बाध्यकारी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति के इस वीटो को, उस विधेयक को साधारण बहुमत से 


पुनः पारित करवाकर निरस्त किया जा सकता है (उच्च बहुमत द्वारा नही जैसा कि अमेरिका में 
प्रचलित है)। 


७ राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता है। साधारणतः राष्ट्रपति, 
धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता हे,*जबे.यह संसद में उसकी पूर्वानुमति से 
प्रस्तुत किया जाता है। 

° राष्ट्रपति ए. पी. जे. अब्दुल कलाम ने 2006 में लाभ का पद विधेयके संसद को पुनर्विचार हेतु 
लौटा दिया था। यह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग था। 


RCRA झााओककक-------' हो -------------------टटटटटटटटटनटटटटटटनटटटटटटटटटटटटटटटटटटटनलनननन 


्््््््््््््््ाख>>>>ञ EMMONS बका न्न TSE | 


७ इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक/पिर न तो कोई सहमति देता है, न ही उसे अस्वीकृत करता है और 
न ही लौटाता है। परन्तु, अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित रखता है। राष्ट्रपति की 
विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की (सकारात्मक अथवा नकारात्मक) शक्ति, पॉकेट 
वीटो के नाम से/जांनी जाती है। राष्ट्रपति इस॑ वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि 
संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई निर्धारित समय सीमा 
नहीं है। 

° दूसरी ओर, अमेरिका में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को 40 दिनों के भीतर वह विधेयक 
पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रपति की 
शक्ति इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति की तुलना में अधिक है। 

७ 986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह द्वारा भारतीय डाक (संशोधन) अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो 
का प्रयोग किया गया। राजीव गाँधी सरकार द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर 
प्रतिबन्ध लगाए थे। 

«७ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास 
कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 497 ने संविधान संशोधन 
विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। 


iti | 


नाना 


° संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी 
करने की शक्ति प्रदान की गई है। इन अध्यादेशों के प्रभाव व शक्तियाँ, संसद द्वारा निर्मित विधि के 
समान ही होते हैं, परंतु ये अल्पकालीन प्रकृति होते हैं। 
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७ ऐसे किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिस पर संसद के पास विधि निर्माण 
की शक्ति होती है। संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में शक्तियों के विभाजन के अनुसार संसद की 
विधान निर्माण संबंधी सीमाओं के समान ही इसकी भी सीमाएँ होती है। इसलिए, कार्यपालिका 
की अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर निम्नलिखित सीमाएँ आरोपित हैं: 

|. संसद का सत्र न चल रहा हो: राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के 
दोनों अथवा दोनों में से किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। 

॥. तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो: राष्ट्रपति अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है, जब 
वह इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी है कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक 
है। आर. सी. कूपर बनाम भारत संघ वाद (970) में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि - 


“राष्ट्रपति की संतुष्टि पर “दुर्भावनापूर्ण (M4।०५९)” के आधार पर प्रश्नचिन्ह किया जा सकता 
है।” इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय में इस 
आधार पर प्रश्नगत किया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विचारपूर्वक संसद के.एक.सदन.अथवा 
दोनों सदनों को कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय पर अध्यादेश 
प्रख्यापित किया है और संसद की अवेहलना की गई है जिससे संसद के प्राधिकार की 
परिवंचना हुई है। 

॥. सत्र के दौरान संसद द्वारा स्वीकृतिः संसद की पुनः बैठक से छह सप्ताह के भीतर अध्यादेश को 
पारित किया जाना चाहिए अन्यथा वह/समाप्त हो जाएगो। यदि दोनों सदन इसका 
निरनुमोदन कर दें तो यह निर्धारित छह सप्ताह की अवधि से पूर्व भीमा हो सकता है। 

७ राष्ट्रपति किसी भी समय किसी अध्यादेश'को'वापस ले सेकता है। हालाँकि, राष्ट्रपति की अध्यादेश 
जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है।और वह किसी भी अध्यादेश को 
प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सेलाह पर ही जारी करता है अथवा वापस लेता है। 

७ एक विधेयक की भाँति एक अध्यादेश भी भूतलक्षी हो'सकता है अर्थात्‌ इसे पिछली तिथि से 
प्रभावी किया जा सकता है। यह सेंसद के किसी भी कार्य या अन्य अध्यादेश को संशोधित अथवा 
निरसित कर सकता है। यहे. किसी करु विधि को भी परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकता है। 
हालाँकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है। 

° भारत शासन अधिनियमः 935 में गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गयी 
थी॥ हमारे संविधान में उस उपबंध को अपना लिया गया है। हालाँकि, भारत के राष्ट्रपति की 
अध्यादेश जारी करने की शक्ति विशिष्ट है तथा अधिकांश लोकतांत्रिक देशों जैसे: अमेरिका और 
ब्रिटेन में इस शक्ति कोप्रयोग नहीं किया जाता है। यह शक्ति राष्ट्रपति को आकस्मिक परिस्थिति से 


निपेटने हेतु सक्षम बनाती है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। 
«७ हाल ही में, कई अध्यादेश प्रख्यापित किए गए जो विभिन्न कारणों से विवाद एवं चर्चा का विषय 
रहे हैं। जैसे कि: 
० शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं मान्यकरण) अध्यादेश, 20I6 [Enemy property 
(Amendment and Validation) ordinance, 206] 
० बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 207 [Banking Regulation (Amendment) 
ordinance, 2047] 
इन अध्यादेशों में से प्रथम अध्यादेश को पाँच बार प्रख्यापित किया गया है (हालाँकि अब यह 
संसद से पारित होकर अधिनियम बन चुका है), अर्थात्‌ एक मौजूदा अध्यादेश को प्रतिस्थापित 


करने के लिए एक दूसरे अध्यादेश को प्रख्यापित किया गया। यह डी.सी. वाधवा बनाम बिहार 
राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन है। 
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° डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य वाद, 987 

० इस वाद में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि ।967 से 98 के मध्य 
बिहार के राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए। इन अध्यादेशों को एक वर्ष से 
लेकर 44 वर्ष तक की अवधि तक प्रवृत्त रखा गया। उच्चतम न्यायालय ने यह अभिमत प्रकट 
किया कि ऐसा प्रख्यापन अध्यादेश की शक्ति का दुरुपयोग और संविधान के प्रावधानों का 
उल्लंघन है। इससे लोकतांत्रिक सिद्धांत के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 

० इस मामले में कहा गया कि कार्यपालिका को अध्यादेश द्वारा विधान निर्मित करने की शक्ति 
का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में ही करना चाहिए और इसे विधायिका की विधायी 
शक्ति का विकल्प नहीं बनाना चाहिए। 

० उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अध्यादेश को विधि निर्माण की एक सामान्य प्रक्रिया बना 
दी जाती है अर्थात्‌ अध्यादेश राज” निर्मित किया जाता है तो न्यायालय पुनर्प्रख्यापित 
अध्यादेशों को निरस्त कर सकता है। 

° हाल ही में, कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य वाद, 207 में उच्चतम न्यायालय के सात 
न्यायधीशों की पीठ ने निर्णय दिया है कि अध्यादेश को विधायिका, के समक्ष प्रस्तुत न करना, 
शक्ति का दुरुपयोग और संविधान के साथ धोखाधड़ी करने के समान है। येह वाद बिहार सरकार 
द्वारा ।989 के एक अध्यादेश को निरंतर सात बार पुनर्प्रख्यापित करने के पश्चात दायर किया 
गया जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विधेयक को एक बार भी विधानसभा में प्रस्तुत किए बिना 
बिहार में 429 से अधिक संस्कृत विद्यालयों का अधिग्रहण किया। 


न्यायिक पुनर्विलोकन का दायरा 

न्यायपालिका अध्यादेश की वैधता की जांच निम्नलिखित आधारों पर करती है: 
«७ दोनों सदनों के सत्र जारी नहीं हैं 

७ यह जनहित में लाया गया है 

७ तर्कसंगतता का परीक्षण 

«७ क्या अध्यादेश मनमाने ढंग से जारी किया गया है अथवा अस्पष्ट है? 


संसद के पिछले सत्र के पश्चात्‌ अध्यादेश से संबंधित विवाद 

हाल ही में सरकार द्वारा चुनाव से ठीक पूर्वीऔर' संसद के अंतिम सत्र के समाप्त होने पर भ्रष्टाचार 

विरोधी कानूनों को लागू करने के लिएअध्यादेश का मार्ग अपनाने का प्रयास किया गया। यह विवाद 

का विषय बनागया। नैतिक अंनौचित्य के अतिरिक्त इस प्रयास में कुछ कानूनी कमियाँ भी थीं। 

° अनुच्छेद ॥23 की धारा 2(8) के तहत एक अध्यादेश संसद के सत्र के पुनः समवेत होने के छह 
हफ्ते पश्चात्‌ (यदि अनुमोदनं नहीं किया गया हो) समाप्त हो जाता है। यहाँ “पुनः समवेत” शब्द से 
तात्पर्यं अगले सत्र से ह 5वीं लोकसभा का अंतिम सत्र समासत हो चुका था एवं अब इसकी पुनः 
बैठकोनहीं बुलाई जा सकती थी। 6वीं लोकसभा का पहला सत्र पुनः समवेत सत्र नहीं था, बल्कि 
एक नई लोकसभा थी। संवैधानिक रूप से, प्रत्येक लोकसभा स्वतंत्र है और विघटन एक लोकसभा 
के कार्यकाल को समाप्त करता है और आम चुनाव नई लोकसभा का गठन करता है। 

७ लोकसभा के समक्ष लाए गए और लंबित विधेयक सहित, सब कुछ विघटन के साथ समाप्त हो जाते 
हैं। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 423 के तहत एक अध्यादेश को तभी प्रख्यापित किया जा सकता है, 
जब लोकसभा अगले सत्र में दोबारा बैठक करने में सक्षम हो। दूसरे शब्दों में, एक अध्यादेश को 
एक ही सदन के दो सत्रों के मध्य ही जारी किया जा सकता है। चूँकि 46वीं लोकसभा, ॥5वीं 
लोकसभा का “पुनःसमवेत सत्र” नहीं था, इसलिए 45वीं लोकसभा के अंतिम सत्र के अंत के पश्चात्‌ 
पहले का कोई भी अध्यादेश प्रख्यापित नहीं किया जा सकता था। 

७ इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 23 यह स्पष्ट करता है कि एक अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता 
है जब संसद में अवकाश हो। अवकाश से तात्पर्य उस समयावधि से है जिसमे संसद, समिति, विधि 
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न्यायालय आदि की कार्यवाही अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाती है। संसद के संदर्भ में 
अवकाश का तात्पर्य एक सदन के एक सत्र के सत्रावसान और अगले सत्र की बैठक के मध्य के समय 
से है। इसका अर्थ एक सदन को भंग करने और नए सदन के गठन के मध्य की अवधि से नहीं है। 
इस प्रकार, राष्ट्रपति केवल एक ही लोकसभा के दो सत्रों के मध्य, अनुच्छेद 423 के तहत अध्यादेश 
जारी करने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। 

«७ भारत का राष्ट्रपति उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर ही कर 
सकता है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही इन शक्तियों का प्रयोग करता है। 44वें 
संविधान संशोधन से यह स्पष्ट है कि कुछ कुछ मामलों को छोड़कर, राष्ट्रपति के पास कोई 
विवेकाधिकार शक्ति नहीं है। उसके द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह की अवमानना को संविधान का 


अतिक्रमण माना जाएगा जिसके आधार पर उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संसदीय 
लोकतंत्र की परंपरा में राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग वास्तव में मंत्रिपरिषद द्वारा ही किया 


जाता है। सरकार की इस प्रणाली में, संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की बहुत ही औपचारिक स्थिति 
होती है और वह नाममात्र की भूमिका का निर्वहन करता है। हालाँकि, यदि उसके पास निष्पक्ष 
छवि, बैचारिक स्पष्टता, सत्यनिष्ठ चरित्र और सबसे महत्वपूर्ण एक करिश्माई व्यक्तित्व हो तो बह 


सैदव अपनी सलाह से मंत्रिपरिषद के निर्णयों को प्रभावित और अपने भाषणों एवं, संदेशों के 
माध्यम से संसद का मार्गदर्शन कर सकता है। 


सरकार बार-बार अध्यादेश के मार्ग का सहारा क्यों लेती है? 

«७ विशेष मुद्दों पर विधायिका का सामना करने की अनिच्छा। 

७ उच्च सदन में बहुमत का अभाव। 

७ विपक्षी दलों द्वारा बार-बार तथा जानबूझकरुव्यवधान उत्पन्न करना। 


अध्यादेश के विरुद्ध दिए जाने वाले तर्क: 
अध्यादेश, शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि विधि निर्माण की शक्ति विधायिका का 
क्षेत्राधिकार है। 
यह कार्यपालिका को मनमानी शक्तियाँ प्रदान करता है। 
इसके द्वारा बिना किसी चर्चा और बहेस के कानून पारित किए जाते हैं। 


4.8.4. प्रकीर्ण शक्तियाँ 


राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और इस कारण उसे संविधान या संसद के अधिनियमों द्वारा 

प्रदत्तशशक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। हम यहाँ केवल उन शक्तियों पर 

बिचार करेंगे जो महत्वपूर्ण हैं। 

० नियम बनाने की शक्ति: अनुच्छेद 309 का परंतुक राष्ट्रपति को केंद्रीय सरकार के अधीन लोक 
सेवाओंऔर पदों के लिए भर्ती का और नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तो का विनियमन करने वाले 
नियम बनाने के लिए सशक्त करता है। राष्ट्रपति को संसद के सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में 
प्रक्रिया के नियम बनाने की शक्ति प्रास है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के आदेशों को प्रवृत्त करने के 
लिए भी नियम बनाता है। राष्ट्रपति नियम बनाकर यह विनिर्दिष्ट करता है कि कौन से मामलों में 
भारत सरकार को संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा। 

७ अनुच्छेद 443 के अधीन राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से राय 
प्राप्त करने की शक्ति है। 

७ अनुच्छेद 23 के अधीन राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने के बारे में राज्यपाल को अनुदेश 
देने की शक्ति है। 

७ राष्ट्रपति कुछ आयोगों का गठन करता है जैसे, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित 
जाति और जनजाति आयोग तथा अंतराज्यीय परिषद। 
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७ संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति 
को इन राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की शक्ति है। विनियम निम्नलिखित के लिए बनाए जा 
सकते हैं : 

० अंडमान और निकोबार द्वीप 
० लक्षद्वीप 

० दादरा और नागर हवेली 

० दमन और दीव 

° राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रतिवेदन देने के लिए और पिछड़े वर्गो की 
दशाओं के अन्वेषण और उनको सुधारने के लिए उपाय के बारे में प्रतिवेदन करने के लिए एक 
आयोग नियुक्त करने की शक्ति है। (अनुच्छेद 339 और 340)। 

° राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वह ऐसी जातियाँ और मूलवंश या जनजातियाँ विनिर्दिष्ट करे 
जिन्हें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समझा जाएगा। (अनुच्छेद 344.और842)। 


ऐतिहासिक आधार 
७ भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गयी शक्तियो की प्रकृति प्रारम्भ से ही विवादास्पद 
रही है। यह स्पष्ट नहीं रहा है कि क्या राष्ट्रपति पद वास्तव में ब्रिटिश सम्राट के समान है अथवा 


नहीं। 


७ प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, भारतीय राष्ट्रपति और व्रिटिशःसम्राट की स्थितियों में 
निम्नलिखित कारणों से विभेद हैं: 

० अनुच्छेद 74 () का मूल शब्द '5॥08॥' केबजाय ५/॥ है। 

० राष्ट्रपति चुनाव में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। 

० राष्ट्रपति संविधान की रक्षा तथा भारतोके लोगोडरकी सेवा एवं कल्याण के लिए स्वयं को 
समर्पित करने की.शपथ ग्रहणे करता है। 

० ब्रिटेन में 'सम्राट कभी गलत नहीं कर सकता (King can do n० ४॥०॥५)' का सिद्धांत 
प्रचलित (है जबकि भारत कोेराष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन उल्लिखित 
प्रक्रिया के तेहत संविधान के अतिक्रमण की स्थिति में महाभियोग का सामना करना पड़ 
सकता है। 

° पंडिते जवाहरलोल नेहरू नें राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों के प्रश्न को विचार के लिए भारत के 
महान्यायवादी के समेक्ष रखा जिसके प्रत्युत्तर में महान्यायवादी ने विचार दिया कि “भारत का 
राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं धारण करता' सरकार के संसदीय स्वरूप के सिद्धांतों के 
अनुसार, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता से और उसकी सलाह पर कार्य करना होगा। 

«७ हालाँकि, अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संविधान एक 
अतिसक्रिय राष्ट्रपति की कल्पना नहीं करता। 

*» 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को 
राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर उसे अपनी सहमति देने हेतु बाध्य कर दिया गया। 

«७ 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 74() में '५॥' को '७8॥' से प्रतिस्थापित कर 
दिया गया। इसके द्वारा राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार ही कार्य करने के 
लिए बाध्य हो गया। 

० 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति को इस सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए 
भेजने का विवेकाधिकार प्राप्त हो गया। 
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परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार (Situational Discretion) 
यद्यपि अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के अनुसार कार्य करने के 
लिए बाध्य है तथापि यह समझना कि राष्ट्रपति पूरी तरह से प्रभावहीन या गैर अधिकृत है, गलत 


होगा। यह पहले भी देखा जा चुका है कि अपवादस्वरूप तथा असामान्य परिस्थितियों में उसके पास 
कुछ मुद्दों पर सीमित विवेकाधिकार होता है। उदाहरण के लिए 
तत्कालीन सरकार के बहुमत खो देने की स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा के विघटन का निर्णय ले 


सकता है। 

«७ यदि कोई भी एक पार्टी या नेता बहुमत सिद्ध करने में विफल होता तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति 
अपने विवेकानुसार प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। यह अति महत्वपूर्ण है, विशेषकर ऐसी 
स्थितियों में जब चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हुआ हो। 

७ संकट की स्थिति में ऐसा कोई भी मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है तथा देश के भविष्य के 
लिए राष्ट्रपति का निर्णय अत्यधिक प्रभावशाली बन जाता है। 

अनुच्छेद 78 यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा: 

(क) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन और विधान विषयक प्रस्थापनाओं सेकसैंबंधित मंत्रिपरिषद के सभी 
निर्णयों को राष्ट्रपति को संसूचित करे; 

(ख) संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयको प्रस्थापनाओं/संबंधी जो जानकारी 
राष्ट्रपति मांगें, वह दे; और 

(ग) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्च॑य कर दिया है किन्तु मंत्रि-परिषद ने विचार नहीं 
किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने/षरूपरिषद के स्नमक्ष विचार कें लिए रखे। 

ब्रिटिश सम्राट के समान राष्ट्रपति का कार्य मंत्रियों को उनके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए 'सलाह 

देना, प्रोत्साहन देना तथा चेतावनी देंने' का है। 

अनुच्छेद 444 के तहत, राष्ट्रपति को साधारण विधेयकों के मामले में विवेकाधिकार प्राप्त है। वह 

विधेयक को अपने किसी संदैशे(यदि कोई है) के साथ पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालाँकि यदि 

विधेयक कुछ संशोधनों के साथ यो. उनके बिना पुनः पारित होकर उसके पास आता है तो उसे अपनी 
सहमति देनी ही होगी। 

राष्ट्रपति के.आर. नारायणन मंत्रिमंडल की सलाह को पुनर्विचार के लिए भेजने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। 

मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार के विरुद्ध राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सलाह 

दी गई थी। उसके बाद से इस प्रकार की एक प्रथा विकसित हो गई है कि यदि राष्ट्रपति कोई सलाह 
मंत्रिमंडल को पुनर्विचारोके लिए भेज दे तो इसे सामान्यतः राष्ट्रपति के पास पुनः नहीं भेजा जाता। 

पूर्व राष्ट्रपति वेंकटरमण ने भी संविधान के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त विवेकाधीन शक्तियों के चरित्र को 

व्याख्यायित किया था। भारतीय संदर्भ में राष्ट्रपति “इमरजेंसी लाइट” के समान है जो सामान्य विद्युत 

आपूर्ति में कोई अवरोध उत्पन्न होने पर, तब तक के लिए स्वयं प्रकाशित हो जाता है जब तक सामान्य 
विद्युत आपूर्ति पुनः रोशनी देने में समर्थ न हो जाए। 


उन्मुक्तियाँ 
अनुच्छेद 364, राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधिक कार्रवाई से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्रदान करता 
है। कोई न्यायालय राज्य के प्रमुख को किसी शक्ति का प्रयोग करने या कर्तव्य का पालन करने के 
लिए बाध्य नहीं कर सकता या करने से विरत नहीं कर सकता। यह संरक्षण अति व्यापक है। यह 
उन्मुक्ति शासकीय कार्य और लोप के लिए तो प्राप्त है ही साथ ही यह संविधान के इतर कार्यो के 
संदर्भ में भी प्राप्त है। प्रत्येक कार्य, जो संविधान के अनुसरण में किया जाना तात्पर्यित है, पूर्णतया 


संरक्षित है। अनुच्छेद 36 राष्ट्रपति या राज्यपाल को पक्षकार बनाने या उन्हें सूचना जारी करने 
के विरूद्ध रक्षा प्रदान करता है। वे अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी 


48 wwW.visionias.in 


@Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


नहीं है। 
किंतु अनुच्छेद 36 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत उन्मुक्ति का यह अर्थ नहीं है कि उनके कार्यों पर आक्षेप 


नहीं लगाया जा सकता। चुनौती का आधार “दुर्भावना” हो सकता है। जब आक्षेप लगाया जाए तो 
उसका प्रतिवाद/संघ या राज्य को करना होगा। यदि व्यक्तिगत दुर्भावना का अभिकथन है और वह 
सिद्ध किया जा रहा है तो उसका प्रतिवाद होना चाहिए। राज्यपाल चाहे तो शपथ पत्र दायर कर 
सकता है। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्मुक्ति का यह परिणाम नहीं है कि न्यायालय को कार्य 
की विधि-मान्यता पर और दुर्भावना के आधार पर विचार करने की शक्ति नहीं है। 

जब राज्यपाल को कृत्य पदेन रूप में सौंपे जाते हैं, जैसे- विश्वविद्यालय के कुलाधिपति का पद, तो 
वह यह कार्य राज्यपाल होने के कराना नहीं करता, बल्कि वह कुलाधिपति के रूप में कार्य करता 
है। बह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य नहीं करता और राज्य उसके कार्यो के लिए उत्तरदायी नहीं 
है। कुलाधिपति के रूप में उसे वह उन्मुक्ति नहीं प्राप्त है जो राज्यपाल को प्रास्त है। 


॥.0. राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति 
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संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है। परिणामतः राष्ट्रपति केवेल नाममात्र का कार्यकारी 

प्रमुख होता है; मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अन्यशब्दो 

में, राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता 

व सलाह से करता है। 

० भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति कोसमझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, 74 
और 75 के प्रावधानों का संदर्भ प्रासंगिक है। 

० अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका 
प्रयोग संविधान के अनुसार स्वरयंया अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 

० अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सेहायता तेथा सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 
एक मंत्रिपरिषद होगी। राष्ट्रपति संविधान के अनुसार अपने कार्य व कर्त्तव्य का निर्वहन उनकी 
सलाह पर करेगा 

० अनुच्छेद 75 केअनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यह 
प्रावधान संसदीय व्यवस्था का आधार है। 

संविधान निर्माताओं को कोई संशय नहीं था कि वे ग्रेट ब्रिटेन के मॉडल पर ही सरकार के संसदीय 
स्वरूप की स्थापना कर रहे हैं। डॉ. अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट रूप से कहा था,"राष्ट्रपति 
केवलनाममात्र का प्रमुख है" एवं "उसके पास कोई प्रशासनिक शक्ति नहीं है" तथा भारत के 
राष्ट्रपति की स्थिति इंग्लैंड के राजा के समान ही है। वह राज्य का प्रमुख तो है, किन्तु सरकार का 
नहीं। बेह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है, किन्तु उस पर शासन नहीं। वह राष्ट्र का प्रतीक है। 
प्रशासन में उसका स्थान एक औपचारिक उपकरण (डिवाइस) या एक मुहर के समान है जिसके 
द्वारा राष्ट्र के निर्णयों को सार्वजनिक किया जाता है। 
यद्यपि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किंतु, वह केवल कार्यपालिका का एक 
औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख है। वास्तविक शक्ति, मंत्रिपरिषद में निहित है, जिसकी सहायता 
और सलाह के आधार पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है। कार्यपालिका 
की प्राथमिक ज़िम्मेदारी सरकारी नीति का निर्माण तथा विधि के रूप में उसका रूपांतरण करना 
है। यह अपने सभी कार्यो के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है जिसका विश्वास प्राप्त करना 
इसके लिए अत्यावश्यक है। इस उत्तरदायित्व का आधार अनुच्छेद 75(3) में सन्निहित है। 

राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिमंडल की सलाह मानने हेतु बाध्य है। वह मंत्रियों की सलाह के विपरीत 

कुछ नहीं कर सकता और न ही उनकी सलाह के बिना ही कुछ कर सकता है। 


wwWw.visionias.in 


@Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


० नाममात्र के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका उसके अप्रत्यक्ष चुनाव में प्रदर्शित होती है। यदि 
उसे वयस्क मताधिकार के द्वारा निर्वाचित किया जाता तो उसे कोई वास्तविक शक्ति न दिया 


जाना असंगत होता और साथ ही, यह आशंका भी विद्यमान रहती कि राष्ट्रपति अपने इस 
अधिकार के कारण अंततः शक्ति के केंद्र के रूप में उभर सकता है। चूँकि शक्ति को वास्तविक रूप से 
मंत्रिपरिषद और विधायिका में निहित होना था न कि राष्ट्रपति में, अतः उसका (राष्ट्रपति को) 
चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से किया जाना आवश्यक समझा गया। 

42वाँ संविधान संशोधन,4976 

«७ इस संशोधन ने भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति पद के विषय में सभी संदेहों को समाप्त कर 
दिया। संशोधित रूप में अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "राष्ट्रपति को सलाह देने 


व उसकी सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख, प्रधानमंत्री होगा और 
राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा”। यहाँ तक कि 
इस संशोधन के अंतर्गत, राष्ट्रपति एक सलाहकार या एक गाइड की भूमिका भी नहीं निभा सकता। 

44वाँ संविधान संशोधन,978 

७ अनुच्छेद 74 में एक परंतु इस प्रभाव के लिए जोड़ा गया कि, "राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह 
पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के 
पश्चात्‌ दी गयी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। परिणामतः*राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के पेरामर्श के 
आधार पर ही कार्य करना पड़ता है, किन्तु राष्ट्रपति परामर्श पर पुनर्विचार करने को कह सकता है 


और यदि पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सलाह के विषेरीत कार्य करने का निर्णय 
लेती है तो राष्ट्रपति के पास उनके निर्णय को मानने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। 


७ हालाँकि, यह मानना गलत होगा कि राष्ट्रपति का-पद पूर्णतः प्रभावहीन है। यह पहले ही देखा जा 
चुका है कि असाधारण और असामान्य परिस्थितियों के कुछ मामलों में राष्ट्रपति को सीमित 
विवेकाधिकार प्राप्त हैं, उदाहरणार्थ- लोकसेभा के विघटन, मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी, लोकसभा में 
किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में या बिना किसी उत्तराधिकारी के प्रधानमंत्री की 
कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो जोने की स्थिति इत्यादि में। आसन्न संकट के समय इनमें से कोई 
भी विषय देश के लिए अत्येधिक महत्वका हो सकता है और दीर्घकाल में राष्ट्र की नियति पर 
गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त, उसे राष्ट्रहित के मामलों की जानकारी प्राप्त करने के 
लिए पर्याप्त रूपसे सशक्त किया गया है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को संघ के मामलों में प्रशासन से 
संबंधित और कानून के लिए प्रस्तावों के विषय में मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के विषय में 
जानकारी देने केलिए बाध्य है। 

७. संघ कार्यपालिका केसांकेतिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को किसी भी इच्छित जानकारी को प्राप्त 
करने का अधिकार है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह 
सकता है, जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किन्तु संपूर्ण मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं 
किया हो। यह प्रावधान मंत्रियों के मध्य सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को क्रियान्वित करने के 
लिए बनाया गया है। इन सभी मामलों में, स्पष्ट है कि राष्ट्रपति, मंत्रियों की सलाह के बिना स्वयं 
अपनी ज़िम्मेदारी पर कार्य करता है। लेकिन इन सब से अधिक, राष्ट्रपति मंत्रियों पर एक प्रेरक 
प्रभाव डाल सकता है और अपने परामर्श तथा अनुभव के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। 
ब्रिटिश राजा के समान, राष्ट्रपति की भूमिका "मंत्रियों को उनके दिए गए परामर्श के संदर्भ में 
परामर्श देना, प्रोत्साहित करना तथा चेतावनी देना है।" 

निष्कर्ष 

७ हालाँकि, राष्ट्रपति का प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है तथा एक सच्चरित्र एवं योग्य 
व्यक्ति सरकार के कामकाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। राष्ट्रपति अपनी सलाह एवं 
सहायता द्वारा, अपने ज्ञान, अनुभव के प्रसार द्वारा तथा आम जनता के हितों को प्रभावित करने 
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वाले निर्णयों पर विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर अपना प्रभाव स्थापित कर सकता है। लेकिन, उसे 
अपने मंत्रियों को किसी विशेष कार्यवाही के लिए बाध्य करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। 

अंततः संपूर्ण विश्लेषण के उपरांत हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं, अपितु मंत्रिपरिषद वह 
प्राधिकारी है जो व्यवहारिक रूप में प्रभावशाली है। अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में राष्ट्रपति का कार्य 
सलाहकारी प्रवृत्ति का होगा। वह एक शिक्षक, दार्शनिक तथा मंत्रियों के मित्र के रूप में सलाह दे 
सकता है, परंतु स्वयं को उनके स्वामी के रूप में स्थापित नहीं कर सकता अर्थात यह कार्य 
प्रधानमंत्री को सौंपा गया है। अतः राष्ट्रपति को राष्ट्रप्रमुख की और प्रधानमंत्री को राजप्रमुख की 
भूमिकाएं प्रदान की गयी है। संविधान के निर्माताओं का अभिप्राय, राष्ट्रपति को एक ऐसे केंद्र के 
रूप में स्थापित किए जाने का था जहाँ से संपूर्ण प्रशासन में लाभकारी प्रभाव का प्रसार हो सके। 
स्पष्टतः उनका उद्देश्य उसे शक्ति का केंद्र बनाना नहीं था। 


भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 निर्धारित करता है कि 'भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा! यह 
पद देश का द्वितीय सर्वोच्च पद है। आधिकारिक क्रम में उसका पद राष्ट्रपति के-पश्चात्‌ है। 
उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर अपनायोःगया है। बेंकैया नायडू भारत के 
43वें उपराष्ट्रपति के रूप में 5 अगस्त 207 को निर्वाचित हुए। 


उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ निर्धारित की गयी हैं: 


वह भारत का नागरिक हो। 

वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 

वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित्तोहोने के लिए अर्हित हो। 

वह, केंद्र सरकार्‌,यो किसी राज्य सरकारोया-किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक 
प्राधिकरण के अंतर्गत कोई लाभ का पद धारण नहीं करता हो। 

किन्तु, एंक वर्तमोन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और संघ अथवा राज्य के 
मंत्री के पद "लाभ के पद” नहीं माने जाते हैं। संसद या किसी राज्य विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति 
या उपराष्ट्रपति कोपद के लिए प्रत्याशी हो सकता है। 

य॒दि वहे, उपराष्ट्रप्ति के रूप में निर्वाचित हो जाता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने, 
यथास्थिति} अपना स्थान, जिस तारीख से उसने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया, उस तिथि को 
रिक्त कर दिया है; इस हेतु अलग से त्यागपत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। 

इसके अतिरिक्त, उपराष्ट्रपति चुनाव के नामांकन हेतु उम्मीदवार को, कम से कम 20 प्रस्तावकों 
तथा 20 अनुमोदकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 


राष्ट्रपति की भाँति, उपराष्ट्रपति को भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया जाता 
बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि अपनायी जाती है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 
निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। यह निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल से दो 
मामलों में भिन्न है: 
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० इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य (राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में केवल 
निर्वाचित सदस्य) शामिल होते हैं। 
० इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं (राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य 
विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं)। 
७ किन्तु, दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया समान होती है अर्थात्‌ राष्ट्रपति के चुनाव की तरह 
उपराष्ट्रपति का चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के 
माध्यम से और गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। 


७ उपराष्ट्रपति की पदावधि, उसके पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 5 वर्ष तक होती है। हालाँकि, 


वह अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उसे अपने 
पद से पदावधि पूर्ण होने के पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए“महाभियोग की 
आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर प्रभावी बहुमत (Effective 


Majority) द्वारा हटाया जा सकता है (अर्थात्‌ सदन के कुल सदस्यों का बहुमत) तथा इसमें 
लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु, ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता, जब तक 


उसे 44 दिन की अग्रिम सूचना न दी गई हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे 
हटाने हेतु किसी विशेष आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। 
७ उपराष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी अपने पद पर बनोरह सकतो. है, जब तक उसका 


उत्तराधिकारी पदग्रहण न कर ले। वह पद पर पुनर्निर्बाचन के योग्य होतो हे) 


उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है: 

«७ 5 वर्षीय पदावधि की समासि होने पर। 

उसके द्वारा त्यागपत्र देने पर। 

उसे बर्खास्त करने पर। 

उसकी मृत्यु पस 

यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए। 

जब पद रिक्ति का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो, तब उस पद को भरने हेतु उसका 
कार्यकालं पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव आयोजित किए जाने का प्रावधान है। 

य॒दि उसको पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, तो उस 
स्थिति में शीघ्रातिशीघ्र चुनाव करवाने चाहिए। नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 
5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। 


उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरी प्रकृति के होते हैं: 

१ वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में, उसकी शक्तियाँ व कार्य 
लोकसभा अध्यक्ष की भाँति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिकी उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य 
करता है, जो सीनेट (अमेरिका के उच्च सदन) के चेयरमैन के रूप में कार्य करता है। 

७ जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है तो वह 
कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 
महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान राष्ट्रपति की अनुपस्थिति, 
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बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कार्यो का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो वह राष्ट्रपति के 
पुनः कार्य करने तक, उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। 
७ कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में 


कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह, उपसभापति द्वारा किया जाता है। 


2.7. भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपतियों की तुलना 


७ यद्यपि भारत के उपराष्ट्रपति का पद, अमेरिकी उपराष्ट्रपति मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें 
काफी भिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के 
कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर, भारत का उपराष्ट्रपति, 
राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर, पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह 
एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है, जब तक कि नर्या राष्ट्रपति कार्यभार 
ग्रहण न कर ले। 

७ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि संविधान में उपराष्ट्रपति हेतु कोई विशेष-कार्य नहीं सौंपा गया है तेथा 
यह पद भारत में मुख्य रूप से राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने हेतु सजित किया गया है॥ 


राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों की तुलना 
° निर्वाचन 


राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 
राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक | निर्वाचक मंडल संसद के दोनों'सदनों तक ही सीमित है। 
मंडल द्वारा होता है जो संसद के दोनों | राज्य विधान सभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। 
सदनों और राज्यों की विधान सभाओं 


के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता 
है। 
दोनों दशाओं में निर्वाचन «गुप्त मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा होगा। 
° अर्हताएँ 
भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। 
35 वर्ष की#आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 
लोक संभा के लिएौनिर्वाचित होनेके लिए | राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के लिए अहित हो। 
अर्हित हो। 
दोनों द्वारा कोई लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। 
° पदावधि 
पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष। पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्षी 
° पद त्याग 
उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर | राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा 
सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है। पद त्याग सकता है। 


० हटायाजाना 


महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग नहीं होता किंतु राज्य सभा के समस्त सदस्यों 
के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, जिसमें लोक सभा 


सहमत हो, हटाया जा सकता है। 


७  पुनर्निर्वाचन 


कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। | कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है। 


53 www.visionias.in @Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


संविधान के अधीन अनेक कृत्य केवल एक ही कृत्य है, राज्य सभा के सभापति के रूप में 


कृत्य करना। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तब वह 
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है या राष्ट्रपति के कृत्यों का 
निर्वहन करता है। 


संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय प्रणाली में, राष्ट्रपति, नाममात्र कार्यपालिका प्रधान की 
जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक राजप्रमुख की भूमिका में होता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति 
राज्य का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, 
राष्ट्रीय एकता परिषद और अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। परंपरागत रूप से, कुछ 
विशिष्ट मंत्रालयों/विभागों जिन्हें प्रधानमंत्री किसी अन्य को आवंटित नहीं करते हैं, उन विभागों 
की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री पर होती है। 

सामान्यतया प्रधानमंत्री पर निम्नलिखित विभागों की जिम्मेदारी होती हैः 

७ मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति 

७ कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय 


«७ परमाणु ऊर्जा विभाग तथा 


° अंतरिक्ष विभाग आदि। 


संविधान द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्तिके लिए कोई विशेष प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं की गई है। 
अनुच्छेद 75 के अनुसार, केवल इसका प्रावधान कियागया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति 
द्वारा की जाएगी। हालाँकि, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में किसी को भी नियुक्त करने के लिए 
स्वतंत्र नहीं है। सस्कार की संसदीय प्रणाली की परंपराओं के अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के रूप 
में लोकसभा में बहुमत दल के नेतो को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। 

° लेकिन, जेब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो तो राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत 
विबेक के आधार पर प्रधानमंत्री का चयन और उसकी नियुक्ति कर सकता है। ऐसी स्थिति में 
सामान्यतः वह सबसे बंडे दल के नेता या लोकसभा में सबसे बड़े गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री 
के रूप में नियुक्त करता है और उसे एक निश्चित समय सीमा के अंदर सदन में विश्वास मत प्राप्त 
करने के लिए कहता है। 


प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के तहत किया जा सकता है: 


3.2. मंत्रिपरिषद के संबंध में 


७ प्रधानमंत्री द्वारा जिन व्यक्तियों की सिफारिश की जाती है, राष्ट्रपति (केवल) उन्हीं को मंत्री के रूप 
में नियुक्त करता है। 

° प्रधानमंत्री अपनी इच्छानुसार मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित करता है और उनमें परिवर्तन भी 
कर सकता है। 

० यदि प्रधानमंत्री और उसके किसी अधीनस्थ मंत्री के मध्य किसी मुद्दे पर मतभेद उत्पन्न होता है तो 
वह उस मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने के लिए 
कह सकता है। 
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७ प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है और बैठक के निर्णय को विशेष रूप से 
प्रभावित भी करता है। 

«७ वह सभी मंत्रियों का मार्गदर्शन, निर्देशन एवं नियंत्रण करता है और उनकी गतिविधियों में 
समन्वय स्थापित करता है। 


७ प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकता है। 


3.2.2. राष्ट्रपति के संबंध में 


७ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का प्रमुख माध्यम होता है। वह राष्ट्रपति को 
संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे 
में सूचित करता है। 

«७ वह राष्ट्रपति की इच्छानुसार, संघ के प्रशासनिक मामलों और विधायी प्रस्तावों कोः उसके समक्ष 
प्रस्तुत करता है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो किसी ऐसे मामले, जिस पर किसी मंत्री द्वारा 
निर्णय ले लिया गया हो लेकिन मंत्रिपरिषद द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया हो, के संबंध में 
प्रधानमंत्री उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। 

७ प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे: महौन्यायवादी, नियंत्रक ऐएुवं ,महालेखा 
परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्तों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों 
की नियुक्ति में सलाह देता है। 


3.2.3. संसद के संबंध में 


° प्रधानमंत्री निचले सदन अर्थात्‌ लोकसभा का नेता होता है। बह राष्ट्रपति को संसद के सत्र को 
बुलाने के लिए सलाह देता है। 

१ वह राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा को भंग करने के लिए कह सकता है। 

७ वह सदन में सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। 


3.2.4 अन्य शक्तियाँ और कार्य 


«७ प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन 


परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। 

«७. वह देश की विदेशेतीति को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

° वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। 

° वह आपातं स्थिति के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। 

° राष्ट्र के नेता के रूप में वह अलग-अलग राज्यों के विभिन्न वर्गो के लोगों से मिलता है और उनकी 
समस्याओं के बारे में उनसे ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सत्ता में स्थापित दल का नेता होता है। 

७ वह प्रशासनिक सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। 


१ संविधान प्रधानमंत्री को राज्यसभा का सदस्य होने से निषेध नहीं करता है। हालाँकि, संसदीय 
लोकतंत्र की मांग के अनुसार प्रधानमंत्री को लोकसभा, जो प्रत्यक्षतः जनता द्वारा चुनी जाती है, 
की सदस्यता प्राप्त कर सर्वोत्कृष्ट परंपराओं का निर्वहन करना चाहिए। 

° ऐसा इसलिए क्योंकि राज्यसभा में सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हें यहाँ यह तर्क भी 
दिया जाता है कि संघ के प्रधानमंत्री को लोकसभा के निर्वाचित सदस्य के रूप में होना चाहिए। 
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«७ उदाहरण के लिए, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का हाउस ऑफ कॉमंस का सदस्य होना अनिवार्य कर दिया 
गया है। लेकिन भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद 
का सदस्य न हो। ऐसी स्थिति में नियुक्त व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद के किसी एक सदन की 


सदस्यता प्राप्त करनी होती है। उदाहरणस्वरूप श्रीमती इंदिरा गाँधी, पी. वी. नरसिंह राव, एच. 
डी. देवगौड़ा, डॉ. मनमोहन सिंह आदि नियुक्ति के समय संसद के सदस्य नहीं थे। 


«७ सरकार के प्रधानमंत्री प्रणाली के स्वरूप में प्रधानमंत्री, कार्यपालिका में अधिक प्रभावी रहता है। 


आमतौर पर यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सत्ता में एक दल का प्रभुत्व हो और प्रधानमंत्री 
उस दल का निर्विवाद नेता हो। ऐसे परिदृश्य में प्रधानमंत्री के निर्णय को आमतौर पर मंत्रिमंडल 
द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी जाती है। इस प्रकार वास्तविक अर्थो में ये निर्णय सामूहिक निर्णय नहीं 
होते इस प्रणाली के लाभ-हानि निम्नलिखित हैं: 


लाभ हानि 
समय पर निर्णय। निर्णय जल्दबाजी में और राजनीतिक रूप «से. प्रेरित 
हो सकते हैं। 


सरकार मजबूती से निर्णय लेती है। विवेचना के पश्चात भी प्राय: निर्णय नहीं लिए जाते। 


प्रशासन को स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होते हे | अतिरिक्तासंवैधानिक प्राधिकारी, प्रभाव का उपयोग 
करुसकते हैं। 


«७ सामान्यतः, यह देखा जाता है कि गठबंधन सरकार के प्रमुख होने की स्थिति में प्रधानमंत्री के 
अधिकार कम हो जाते हैं। इसका कारेण एक खंडित जनादेश (fractured mandate) की स्थिति 


में गठबंधन सरकार का गठन है।कई बार, घटक दलों के सदस्य वास्तविक प्रधानमंत्री की बजाय, 
अपने दल के नेत्ता को प्रधानमंत्री मानेनें लगते हैं। हालाँकि, यह प्रवृत्ति प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं 
गठबंधन की राजनीति की प्रकृति के साथ परिवर्तित होती रहती है तथा यह मनोवृत्ति उस शैली 
पर भी महत्वपूर्ण रूप से निर्भर होती है, जिसके द्वारा गठबंधन का प्रबंधन किया जाता है। ऐसे 
मामलों में, प्रधानमंत्री की भूमिका, बहुमत दल के एक नेता के बजाय, गठबंधन सरकार के प्रबंधक 
जैसी हो जाती है। 


4. केंद्रीय मंत्रिपरिषद (Central Council of Ministers) 


अनुच्छेद 74 और 75, केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के प्रावधानों से संबंधित है। ये विस्तृत रूप से नीचे दिए गए 
हैँ 


७ राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 
राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तथापि, यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह 


एक बार मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार के लिए कह सकता है। किन्तु, मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के 
बाद प्रस्तुत सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा। 
° मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। 
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राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की 
सलाह पर कार्य करेगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है 
एवं सामान्यतः राष्ट्रपति इसका समर्थन करता है। एक व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने 
के समय यह आवश्यक नहीं है कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। संविधान में कहा 
गया है कि एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अधिकतम 6 महीने की 
अवधि तक मंत्री बना रह सकता है। इस प्रकार, कोई व्यक्ति जब संसद की सदस्यता के बिना मंत्री 


पद प्राप्त करता है तो उसे 6 माह के अंतर्गत संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी 


होती है। 


प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 5% 
से अधिक नहीं होगी। इस उपबंध का समावेश 9॥वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा किया गया 


है। 

संसद के किसी भी सदन का, किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य, यदि दलबदल के आधार पर 
संसद की सदस्यता हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसा सदस्य मंत्री पद हेतु॥भी 
अयोग्य होगा। इस प्रावधान को भी, 9॥वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया है। 

मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे। 

मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 

राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। 

मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित किऐजाएंगे तथा जब तकोसंसद भत्ते का निर्धारण 
नहीं करती, तब तक वे भत्ते उसी प्रकार निर्धारित होंगे जैसा कि दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। 
एक मंत्री को जो संसद के किसी एक-सदन का सदस्य है, दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने 
और बोलने का अधिकार है। परंतु, वह उस सदन में मेत नहीं दे सकता है जिसका वह सदस्य नहीं 


है। 


मत्रिप रि ५५ | सं रचना 


कैबिनेट मंत्री: कैबिनेट मंत्री वे हैं जिनके पास केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे: रक्षा, गृह, 
वित्त, विदेश आदि मंत्रालय होते हैं। वे पद, वेतन और शक्तियों में सर्वोच्च होते हैं। इन्हीं मंत्रियों से 
मंत्रिमंडल का गठन होता है। इन्हें धुरी (मंत्रिपरिषद) के भीतर एक धुरी के रूप में वर्णित किया 
गेया है। उनकी संख्या समय-समय पर बदलती रहती है, लेकिन शायद ही कभी बीस से अधिक 
होती है। कैबिनेट मंत्री सामूहिक रूप से सरकार की नीतियों के निर्माण और मंत्रिमंडल की सभी 
बैठकों में भाग लेने के हक़्दार हैं। कभी कभी, वरिष्ठ नेताओं को बिना किसी पोर्टफोलियो के मंत्री 
के रूप में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। 

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार): यह एक राज्य मंत्री है जो किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन कार्य नहीं 
करता है। इन्हें मंत्रालय/विभागों के स्वतंत्र प्रभार सौंपे जाते हे जब उसके विभाग से संबंधित कोई 
विषय मंत्रिमंडल की कार्य-सूची में होता है तो उसे बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया 
जाता है। 

राज्य न इस मंत्री के पास किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं होता और वह कैबिनेट मंत्री के 
अधीन कार्य करता है। जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है, वही उसे कार्य आवंटित करता है। 
उपमंत्री: ऐसा मंत्री किसी कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के अधीन कार्य करता 
है। जिस मंत्री के अधीन वह कार्य करता है वही उसे कार्य आवंटित करता है। 
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मंत्रिपरिषद मुख्य रूप से राष्ट्रपति को उनके कार्यो में सहायता और सलाह देता है। मंत्रिपरिषद 
वास्तव में केन्द्र सरकार से संबंधित मामलों के प्रशासनिक कर्तव्य से आबद्ध है। चूँकि मंत्रालय 
भारत सरकार का सर्वोच्च अंग है, अतः यह देश के प्रशासन से संबंधित सभी नीतियों का निर्धारण 


करता है। इस पर आंतरिक और विदेश नीतियों के निर्माण का उत्तरदायित्व होता है। देश की शांति 
और समृद्धि काफी हद तक मंत्रालय द्वारा निर्मित नीति पर निर्भर करती है। मंत्री न केवल अपने 


कार्यकारी विभागों के प्रमुख होते हैं, बल्कि ये विधायिका में बहुमत प्राप्त दल के महत्वपूर्ण सदस्य 
होते हैं या उन्हें विधायिका में कम से कम बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। 

मंत्रालय, राज्य की आर्थिक गतिविधियों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 
मुद्रा, बैंकिंग, वाणिज्य, व्यापार, बीमा और अन्य योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन मंत्रालय 
द्वारा विनियमित तथा नियंत्रित किए जाते हैं। संक्षेप में, मंत्रिपरिषद केंद्र सरकार के प्रशासनिक 
तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 


5. मंत्रिमंडल (Cabinet) 
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मंत्रिमंडल राजनीतिक एकरूपता के सिद्धांत पर कार्य करता है। कुछ)अपवादोहको छोड़ दें तो 
सामान्यतः प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्य एक हीदलो के होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व 
मंत्री को एक समान विचार रखने तथा एक नीति का प्रयोग करने हेतु बाध्य करता है। यदि 
मंत्रियों के मध्य मतभेद हो तो उसे मंत्रिमंडल की गोपनीय बैठकों में समाधान कर लिया जाता है। 


वस्तुतः आम जनता के बीच वे पूर्ण एकता प्रदर्शित करेले हैं। 


नीति निर्माण: मंत्रिमंडल (कैबिनेट) राष्ट्रीयोत्रथा अंतर्राष्ट्रीय विषयों से संबंधित नीतियों के निर्माण 
के लिए उत्तरदायी होता है। सभी नीतिगत निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं तथा प्रधानमंत्री 
उन निर्णयो के बारे में.राष्टरपति को सूचित करता है। 

विधायी शक्तियाँ£सिभी मंत्री संसद के सदेस्यःहोते हैं, अतः विधि निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेते 
हैं। संसद में लगभग सभी विधेयक मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं तथा उन्हें प्राप्त बहुमत के 
कारण ,औसानी सें पारित भी हो जाते हैं। हालाँकि, मंत्रियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले 
विधेयकों परे.पहले मंत्रिमंडल द्वारा विचार करके उन पर सहमति दी जाती है। मंत्रिमंडल विधेयक 
में ऐसे परिवर्तनों को शामिल कर सकता है जो उसे आवश्यक लगते हैं। 

वित्तीय शक्तियाँ: मंत्रिमंडल, सरकार के सभी व्ययों और इन व्ययों की पूर्ति के लिए आवश्यक 
राजस्व के स्रोतों की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है। वित्तमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाने 
वाला वार्षिके बजट मंत्रिमंडल के नियंत्रण में होता है। यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि बजट के 
प्रस्ताव अत्यधिक गोपनीय रखे जाते हैं तथा संसद में बजट की प्रस्तुति से केवल एक घंटे पूर्व ही 
वित्तमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का विश्वास प्राप्त किया जाता है। मंत्रिमंडल बजट में कोई भी परिवर्तन 
नहीं कर सकती। परंतु, संसद में बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान वह परिवर्तन करने में समर्थ है। 
तत्पश्चात्‌, इस प्रकार किए गए परिवर्तनों की घोषणा वित्तमंत्री के द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल 
आर्थिक और वित्तीय नीतियों का अनुमोदन तथा वित्त आयोग और भारत के नियंत्रक एवं 
महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टो पर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होती है। 

नियुक्तियाँ करने की शक्ति: यद्यपि राष्ट्रपति राज्य के उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति की विस्तृत 
शक्ति धारण करता है, परंतु वास्तव में राष्ट्रपति द्वारा ये नियुक्तियाँ मंत्रिमंडल की सलाह के आधार 
पर की जाती हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है और वस्तुतः राष्ट्रपति के 
सभी कार्य इसके ही द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हालाँकि, राष्ट्रपति केवल एक बार मंत्रिपरिषद से 
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इसकी सलाह पर पुनर्विचार का आग्रह कर सकता है। पुनर्विचार के उपरांत दी गयी सलाह को 
मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। (44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम) 

मंत्रिमंडल एक निगमित निकाय है। यह न सिर्फ विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है 
अपितु, साथ ही अंतर-विभागीय विवादों का निराकरण भी करता है। एम. वी. पाईली ने 
मंत्रिमंडल को “राष्ट्रीय नीतियों का निर्माता, उच्चतम नियुक्ति प्राधिकारी, अंतर-विभागीय विवादों 


का मध्यस्थ और सरकार में समन्वय का सर्वोच्च अंग” कहा है। 


5.2. मंत्रिमंडलीय समितियाँ (Cabinet Committees) 


59 


मंत्रिमंडल पर अतिरिक्त कार्यभार को कम करने के लिए मंत्रिमंडलीय समितियों का गठन किया 
गया। सरकार की कार्यप्रणाली के पुनर्गठन पर एन. गोपालस्वामी अयंगर की रिपोर्ट (949) में 
कुछ सुनिश्चित कार्यो हेतु सचिवालय एवं यथोचित अंगों से युक्त स्थायी समितियों (स्थायी चरित्र) 
के निर्माण की अनुशंसा की गयी थी। ये 'विकेन्द्रीकृत आधार पर समन्वय के आयोजन” के -उपकरण 
थे। 

कैबिनेट समितियों को सरकार के कामकाज के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आपस में समाहित कर 
लेना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि वे नियमित रूप से बैठक करती रहें। ताकि जटिलसमस्याओं 
पर निरंतर ध्यान दिया जाता रहे तथा महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों. को लागू करने वाले 
कार्यक्रमों की प्रगति की निरंतर समीक्षा होती रहे। 

मंत्रिमंडलीय समितियों की संख्या और नाम सदैव अपरिवर्तित नहीं रहते क्योंकि समय समय पर 
कुछ विशेष समस्याओं के समाधान के लिएतदर्थ समित्तिद्यों का गठन कर उन्हें कार्य सम्पन्न होने के 
उपरांत भंग कर दिया जाता है। किन्तु, चार ऐसी समितियाँ हैं जिनका केंद्र की प्रत्येक सरकार के 
दौरान अस्तित्व बना रहा है। ये/निस्रलिखिल हैं: 

4. राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय सेमिति (Cabinet Committee on Political 


Affairs): इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसके अन्य सदस्यों में गृह मंत्री, 
रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री. शामिल होते हें यह समिति आंतरिक विकास तथा अंतरराष्ट्रीय 
संबंधों से संबद्ध महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित है। सभी मंत्रिमंडलीय समितियों में यह 
सर्वाधिक शक्तिशाली होती है। इसे प्रायः “सुपर कैबिनेट' भी कहा जाता है। 

2. आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Economic 
Affairs): इसके सदस्यों में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), वित्त मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और उद्योग 
मंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का नियंत्रण 
एवं सेमन्वय तथा सामान्यतः देश की अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का नियमन करना है। 

3. संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (Cabinet Committee on Parliamentary 
Affairs): इसके सदस्यों में सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्रम मंत्री, संसदीय कार्यमंत्री, विधि 
मंत्री तथा इसके अध्यक्ष के रूप में गृह मंत्री शामिल हैं। यह समिति संसद में किसी विधि के 
आसानी से पारित हो जाने के लिए सरकार के कामकाज की प्रगति को ध्यान में रखती है तथा 
संसद के समक्ष गैर-सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों के आने पर सरकार की कार्यप्रणाली का 
निर्धारण करती है। 

4. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (Appointment Committee of the Cabinet): इसके 
सदस्यों में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), गृह मंत्री और संबंधित मंत्री शामिल होते हैं। 
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5.3. सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत (Principle of Collective 


Responsibility) 


७ सरकार का संसदीय स्वरूप सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। संविधान के 
अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, 
राज्यसभा के प्रति नहीं। इसका अर्थ यह है कि सभी मंत्री सामूहिक रूप से सरकार की नीतियों 
और निर्णयों के लिए लोकसभा के प्रति जवाबदेह हैं, भले ही वह निर्णय किसी भी मंत्रालय से 
संबंधित हो। 

७ निर्णय लिए जाने तक कोई मंत्री निर्णय के संबंध में विभिन्न मुद्दों से संबंधित अपने मतभेदों को 
व्यक्त कर सकता है, परंतु यदि मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय ले लिया जाए तो बह सभी मंत्रियों का 
सामूहिक निर्णय हो जाता है। यह प्रत्येक मंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिमंडल के निर्णयों का संसेद के 
बाहर और भीतर समर्थन करे। यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल के निर्णय सेःसहमत नहीं है तो उसके 
पास त्यागपत्र देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। इस प्रकार मंत्रिपरिषद एक टीम की भांति 
कार्य करती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो 'वे साथ ही तैरते हैं और साथ ही डूबते हैं' अर्थात्‌ 
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। 


७ इसी प्रकार यदि लोकसभा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राज्यसभा के 
मंत्रियों समेत सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना पड़ता है॥वैकल्पिक रूप से मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को 
इस आधार पर लोकसभा का विघटन कर नए चुनाव करवाने की सलाह दे सकती है कि सदन 


मतदाताओं के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्वोनहीं करत्ता। 


5.3.2. मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 


° अनुच्छेद 75 में ब्येक्तिगत उल्लरदायित्वोका-सिद्धांत भी निहित है। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार 
मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद को धारण करते हैं। इसका अर्थ यह है कि मंत्रिपरिषद के 
लोकसभा में बहुमत प्राप्त करन्ने के पश्चात भी राष्ट्रपति किसी मंत्री को उसके पद से हटा सकता है। 
हालाँकि, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही पदमुक्त कर सकता है। 


53.3. प्रधानमंत्री की भूमिका 


« प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद रूपी मेहराब की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शिला है। मंत्रिपरिषद के गठन, इसके 
अस्तित्व एवं अंत में प्रधानमंत्री की केंद्रीय भूमिका है। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या उसकी 
मृत्यु हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद उसके साथ ही समाप्त हो जाती है। प्रधानमंत्री अपने समकक्षों 
में प्रथम (primus inter ०7९७) होता है। वह मंत्रिमंडल की बैठक आहूत करता है तथा उसकी 
अध्यक्षता करता है। साथ ही, वह किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है या राष्ट्रपति के 
माध्यम से उसे पद से हटा सकता है। 

७ संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद 
के सभी निर्णयों से अवगत कराएं तथा संघ के मामलों के प्रशासन से संबंधित जानकारी उसके 
समक्ष प्रस्तुत करे। इसी प्रकार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा संसद के मध्य की मुख्य कड़ी है। 
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किचन कैबिनेट (Kitchen Cabinet) 

७ यह मंतिमंडल कुछ महत्वपूर्ण मंत्रियों को मिलाकर निर्मित होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री 
होता है। यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था होती है। 'आंतरिक कैबिनेट' या 
किचन कैबिनेट कहलाने वाला यह छोटा निकाय सत्ता का प्रमुख केंद्र बन गया है। 
इस अनौपचारिक निकाय में प्रधानमंत्री अपने दो से चार प्रभावशाली, पूर्ण विश्वासी सहयोगी 


रखता है जिनसे वह हर समस्या की चर्चा करता है। 

यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण राजनैतिक तथा प्रशासनिक मुद्दों पर सलाह देती है और महत्वपूर्ण 
निर्णय लेने में सहायता करती है। इसमें न केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं अपितु इसके बाहर 
के, जैसे प्रधानमंत्री के मित्र व पारिवारिक सदस्य भी शामिल होते हैं। 


6. महान्यायवादी (Attorney General) 


° महान्यायवादी, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। बह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता 
है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालेयाके किसी न्यायाधीश की 
नियुक्ति के लिए आवश्यक होती हैं। दूसरे शब्दों में, वह भारत का नागरिक हो'और वह किसी उच्च 
न्यायालय में 5 वर्षो तक न्यायाधीश रह चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में ही 40 वर्षों तक 
वकालत कर चुका हो या राष्ट्रपति के मतानुसार, वह न्यायिक मासेलों का प्रख्यात विधिवेत्ता हो। 


७ महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वह॑ अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत बना रहता 
है। इसका तात्पर्य यह कि राष्ट्रपति के द्वारा वह किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति 


को अपना त्यागपत्र सौंप कर कभी भी अपने पद को रिक्त केर सकता है। पारंपरिक रूप में, सरकार 
(मंत्रिपरिषद) त्यागपत्र दे दे या परिबर्तित हो जाए तो उसे त्योगपत्र देना होता है क्योंकि इसकी 
नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर होती है) 


भारत सरकार के सर्वोज्ल विधि अधिकारी के रूप में/महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं: 

«७ भारत सरकार को विधि संबंधी किसी ऐसे विषय पर सलाह देना जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। 

७ राष्ट्रपतिद्वारा सौपेत्गएञअ्जन्य विधिक कर्तव्यों का पालन करना। 

७ संबिधान योःकिसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। 

राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपे जाते हैं: 

७. भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों में उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व 
करुना। 

«७ संविधान के अनुच्छेद 443 के तहत, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में संदर्भित मामलों के 
संदर्भ में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना (उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति की परामर्श लेने की 
शक्ति)। 

«७ भारत सरकार से संबंधित किसी भी मामले में किसी उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए उपस्थित 
रहना। 


«७ अपने सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में, महान्यायवादी को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी भी 


न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। उसे संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग 
लेने का या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। 
वह किसी संसदीय समिति का सदस्य (मताधिकार के बिना) बन सकता है। वह एक संसद सदस्य 
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की भांति सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त करता है। महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएँ इस 

प्रकार हैं: 

० वह भारत सरकार के विरुद्ध कोई सलाह नहीं दे सकता तथा उसके विरुद्ध वाद नहीं कर 
सकता। 

० जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं 
कर सकता है। 

० वह भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मामलों में किसी व्यक्ति का बचाव नहीं 
कर सकता है। 

० वह किसी परिषद या कंपनी में भारत सरकार की अनुमति के बिना निदेशक का पद ग्रहण 
नहीं कर सकता है। 


इंग्लैंड में महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) का पद राजनीतिक और विधिक दोनों का“मिश्रण होता है। 


महान्यायवादी, मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। भारत में महान्यायवादी मंत्रिपरिषद्‌ का सदस्य नहीं 
होता है। 

हालांकि, वह सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता है और उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका 
नहीं जा सकता है। भारत के महान्यायवादी के कार्यालयी उत्तरद्मायित्वों के निर्वहन में उसकी सहायता 
के लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पदों का प्रावधान भी किया गया है। 


7. विगत वर्षों में ४5०० IAS 6$ मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे 


गए प्रश्न (Previous Year Vision IAS GS Mains Test 
Series Questions) 


4. मंत्रिमंडल सैद्धांतिक रूप/से संसद परे निर्भर है, परन्तु व्यावहारिक रूप में यह संसद का 
अधिपति है, टिप्पणी कीजिए। 

दृष्टिकोणः 

संसद तथा मंत्रिमंडले के संबंध में संक्षिप्त परिचय दीजिए। 

मंत्रिमंडल एवं संसद के मेध्य सैद्धांतिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। 

दोनों कैमध्य व्यावेहारिक संबंधों पर चर्चा कीजिए। 

आप इस कथन के विपक्ष के संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। यहाँ केवल दो प्रकार के सम्बन्धों 

का उल्लेख है॥अतः आप इसके विपरीत विचार रखते हुए इसके विपक्ष में चर्चा कर 

सकते हैं। 

* निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। 


उत्तरः 
° भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया है, जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 
मंत्रीपरिषद जो विधयिका के सदस्य (अर्थात्‌ लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य) 
से कार्यपालिका का निर्माण होता है। 
मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद के मध्य तकनीकी अंतर को जानने की आवश्यकता नहीं है। 
° सरकार की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिमंडल निम्नलिखित रूप में संसद पर निर्भर 
है- 
० अनुच्छेद 75 (3) में यह उल्लेख किया गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से 
लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगी। 
० जवाबदेहीः दोनों सदन कार्यपालिका पर अनेक प्रकार से नियंत्रण रखते हैं। जैसे- 
प्रश्न पूछकर, लोक महत्त्व के आकस्मिक मुद्दों पर चर्चा करके, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 
तथा स्थगन प्रस्ताव के द्वारा। 


62 wwW.visionias.in 


@Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


० विभिन्न समितियों के गठन के द्वारा। जैसे- लोक-लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, 
सरकारी उपक्रमों संबंघी समिति आदि। 

० वित्तीय नियंत्रण: संसद की सहमति के बिना कार्यपालिका न ही किसी कर की 
उगाही कर सकती है, न ही कोई कर लगा सकती है और न ही किसी प्रकार का व्यय 
कर सकती है। 

० विधायी नियंत्रण: अधिकांश विधेयकों को मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, 
परन्तु इसे पास करने के लिए संसद की संस्तुति की आवश्यकता होती है। 

परन्तु व्यावहारिक रूप में, संसद की शक्तियां मंत्रिमंडल में समाहित हो जाती हैं। 

संसद को मंत्रिमंडल के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है जबकि मंत्रिमंडल पर संसद का 

नियंत्रण होना चाहिए था, जिसके निम्नलिखित कारण हैं- 

० राजनैतिक दल प्रणालीः इसके सभी प्रमुख नेता सामान्यतः मंत्रिमंडल में शामिल हो 
जाते हैं तथा ये लोग सभी निर्णयों का निर्धारण करते हैं। 

० दल-परिवर्तन कानून; व्हिप जारी करना। 

० बहुमत द्वारा राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता प्रायः मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं।जो 
अपने राजनीतिक दल में विशेष प्रभाव रखते हैं। 


2. राष्ट्रपति और राज्यपाल की अध्यादेश प्रखापित करने की शक्तियों के बीच अंतर कीजिए। क्या 
औपनिवेशिक शासन की विरासत, अध्यादेश जारी करने की शक्ति का आधुनिक लोकतांत्रिक 
भारत के संविधान में कोई स्थान होना चाहिए? 


दृष्टिकोण: 


उत्तर: 


63 


सर्वप्रथम, राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों की तुलना कीजिए। 
तत्पश्चात, आधुनिक ज्ञोकतांत्रिक ढांचे में भी इसके उपयोग का औचित्य सिद्ध कीजिए। 


जिस प्रकार»मारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 423 के अंतर्गत अध्यादेश प्रखापित करने की 
संवैधानिके,शक्ति प्राप्त है, उसी प्रकार जब राज्य की विधान विधानसभा (या द्विसदनीय 
विधायिकाओं वाले राज्यों में दोनों सदनों का) का अधिवेशन न चल रहा हो तो राज्यों के 
राज्यपाल भी अनुच्छेद 243 के अंतर्गत अध्यादेश प्रखापित कर सकते हैं। शक्तियों की 
सूची - संघीय, राज्य और समवर्ती से संबंधित कार्यक्षेत्र के भीतर अध्यादेश जारी करने 
के संबंधोमें राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियां व्यापक रूप से तुलनीय हैं। हालांकि, 
राज्यपाल द्वारा ऐसे तीन प्रकरणों में राष्ट्रपति के निर्देशों के बिना अध्यादेश प्रखापित 
नेहीं किया जा सकता है जहाँ वैसा ही विधेयक पारित करने के लिए राष्ट्रपति की 
सहमति की आवश्यकता होती। विशेष रूप से - 

यदि विधेयक में वे प्रावधान हैं जिसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व संस्वीकृति की आवश्यकता 
है। 

यदि राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पूर्व विचारण के लिए विधेयक को आरक्षित रखना 
आवश्यक समझा होता है। 

यदि अधिनियम में वे प्रावधान शामिल हैं जिसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित 
किया जाना चाहिए था। 

अध्यादेश प्रखापित की शक्ति भारत में ब्रिटिश राज की विरासत है। इसे भारत सरकार 
अधिनियम, 4935 से ग्रहण किया गया है (जिसमें गवर्नर जनरल को ऐसी ही शक्तियां 
प्रदान की गई थीं)। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, कांग्रेस द्वारा इस शक्ति का प्रबल 


विरोध किया गया था। फिर भी, संविधान में इस शक्ति को सम्मिलित किया गया। 
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जीवंत लोकतंत्र अध्यादेशों द्वारा शासित नहीं होता है। लेकिन ऐसी असाधारण 
परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं जिसके लिए ऐसे समय में तत्काल विधायी कार्यवाही 
की आवश्यकता हो सकती है जब संसद या राज्य विधायिका का सत्र न चल रहा हो। 
हालांकि इसे असाधारण परिस्थितियों में उपयोग की जाने वाली असाधारण शक्ति माना 
जाना चाहिए। यदि सावधानीपूर्वक और लोकतांत्रिक आशय के साथ उपयोग किया 
जाए, तो अध्यादेशों का उपयोग लोकतंत्र-विरोधी नहीं होगा। 


3. प्रधानमंत्री कार्यकारी सरकार का इस प्रकार प्रतिनिधित्व करता है कि कोई भी एक सदस्य 
यहाँ तक कि पूरी मंत्रिपरिषद भी नहीं कर सकती। चर्चा कीजिए। 


दृष्टिकोणः 


उत्तरः 


तार्किक शक्ति तथा साक्ष्यों का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए, जो कथन के पक्ष अथवा 
विपक्ष में हो। अपने विचारों के समर्थन हेतु प्रधानमंत्री की भूमिका (की रेखांकित किया 
जा सकता है। 


प्रधानमंत्री भारत सरकार का महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है इसे निम्न. कारणों से सरकार की 
मंत्रिपरिषद पर वरीयता प्राप्त हैं- 


यह सरकार का प्रमुख होता है और सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां राजनीतिक और स्थाई, 
इसी के निर्देशों से की जाती है। 

यह मंत्रिमंडल का नेता होता है और कोई भी सदस्य इससे असहमत नहीं होता है और 
यदि वह अपना विचार परिवर्तित नहीं करता है तो उसे मंत्रिमंडल से निकाला जा 
सकता है। 

यह राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के मध्योकी कड़ी होतां है। 

यह संसद एवं सरकार.का संसदीय नेता/अध्यक्ष होता है। इसे विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। 
यद्यपि विदेश मंत्रालय, विदेश संबंधों से संबंधित मामलों का संचालन करता है, परन्तु 
प्रधानमंत्री ही विदेश संबंधों का प्रमुख निर्धारक होता है। 

यह मुख्यतः अपने।राजनीतिक दल का नेता होता है और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को 
इसके/#निर्देशों का पालेन करना होता है। 

चूकिं यह भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, अतः मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री 
योजना प्रक्रिया के दौरान इसके प्रत्यक्ष प्रभाव में होते हैं। 


4: मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने विशेष मुद्दों पर शीघ्र और प्रभावी निर्णय संभव बनाया। 
आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 


दृष्टिकोण: 


उत्तर: 
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संक्षेप में €60॥॥ का गठन करने के पीछे निहित उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तत्पश्चात 
£G60०॥ की स्थापना के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। अंत में, उपयुक्त निष्कर्ष प्रस्तुत 
कीजिए। 


मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह के गठन का उद्देश्य नीतिगत मुद्दों पर प्रभावी और 

सामयिक कार्रवाई के लिए निर्णय-निर्माण को सुगम बनाना एवं समन्वय स्थापित करना 

था। हालांकि, समय के साथ ६600 के प्रसार और अतिव्यापन ने पूरी प्रक्रिया के समक्ष 

बाधा उत्पन्न की है जिसका परिणाम निष्क्रियता और गतिहीनता के रूप में परिलक्षित 
आ है। 

हा र आकस्मिक मुद्दों और महत्वपूर्ण समस्या क्षेत्रों पर मंत्रिपरिषद को सलाह देने के 

लिए तदर्थ निकाय, मंत्रियों के समूह (0॥॥) का गठन किया गया था, वहीं मंत्रियों का 
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अधिकार प्राप्त समूह (६50) ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए एक कदम आगे बढ़ा 
स्वतंत्र है, जिनके लिए यह अधिकृत है और ऐसे निर्णयों का सरकार के निर्णयों के 
अत्यधिक महत्व होता है। 

° G0 का प्रसार अपने विभागों के संबंध में निर्णय लेने की अलग-अलग मंत्रालयों की 
शक्तियों पर अंकुश लगाने के साथ-साथ उत्तरदायित्व को अनेक लोगों पर निर्धारित 
करने का मार्ग प्रशस्त करता था। PA शासन के दौरान 52 G0 और €७०॥॥ होते 
थे, जिनमें से अधिकांश के अध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी थे। अतः, PA सरकार ने अपने 40 
वर्ष के शासन के दौरान कुल 82 500 और ॥4 560 की स्थापना की थी। इस 
प्रक्रिया से न केवल महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर निर्णय लेने में विलंब हुआ, बल्कि यह 
नीतिगत समन्वय के अपने अधिदेश के विरूद्ध चली गई। 

७ हालांकि, स्पष्ट अधिदेश और निर्धारित समय सीमा के साथ इनका चयनात्मक लेकिन 
प्रभावी उपयोग, नीतिगत गतिरोध को समाप्त करने और शासन प्रणाली में सुधार लाने 
में सहायक हो सकता है। जैसा कि द्वितीय ARC द्वारा पाया गया, यहे सुनिश्चित करने 
की आवश्यकता है कि वर्तमान मुद्दों, जिनके लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय की 
आवश्यकता है, को पहले सचिवों की समिति (८05) के समक्ष रखा जाना चाहिए और 
फिर विचार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना/चाहिए। 

० मंत्रियों और अधिकारियों द्वारा मंत्रिमंडल को संदर्भित किए बिना और यदि आवश्यक हो 
तो ४0० के माध्यम से मंत्रिमंडलीय सचिवालय की सहोयता से लंबित प्रकरणों पर 
प्रत्यक्ष निर्णय लिए जाने के साथ ही पदधारी सरकार द्वारा 6० और ८60 को 
विघटित करने से शासन व्यवस्था कीकार्यप्रणाली को तीव्र करने में सहायता मिलेगी। 


कार्यपालिका और विधायिका के मध्य शक्ति संतुलन बनाए रखने और अध्यादेश लाने की 
शक्ति के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए कार्यपालिका के अध्यादेश लाने की शक्ति पर 
युक्तियुक्त रूप से.नियंत्रण आरोपित किए जाने की आवश्यकता है। क्या आप सहमत हैं? अपने 
विचरों को उदाहरणों सहित समझाएं। 


अध्यादेश निर्माण के संबंध में संवैधानिक उपबंधों सहित इसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय का 
दृष्टिकोण एवं हाल ही के कुछ उद्धरण प्रस्तुत करते हुए विचार व्यक्त कीजिए। 


संविधान के, अनुच्छेद 423 के तहत अध्यादेश, किसी अधोलिखित परिस्थितियों में 

कार्यपालिका औरेराष्ट्रपति की विधि बनाने का एक साधन हैः 

९ यदि संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। 

° ऐसी स्थितियां मौजूद हैं जिसमें तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। 

७ प्रत्येक अध्यादेश संसद की अगली बैठक की समाप्ति से छह सप्ताह तक अस्तित्व में रहता 
है। 

अनुच्छेद 243 के तहत इसी के समान शक्ति राज्य के राज्यपाल को भी प्राप्त है। 

शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के तहत विधायिका का कार्य विधि निर्माण और कार्यपालिका 

का कार्य उसे कार्यान्वित करना है, लेकिन - 

° शासन में गतिशालता और जटिलता 

७ व्यावहारिक और राजनीतिक बाध्यताओं 

के कारण अध्यादेश के उपाय का सामान्य से भी अधिक उपयोग किया गया है। उदाहरण के 

लिए आपात के दौरान और यहां तक कि सामान्य परिस्थिति में भी जैसे बिहार में ॥967 से 

4984 के मध्य 256 अध्यादेश जारी किए गए तथा इसे समय-समय पर प्रखापित कर निरंतर 


प्रभाव में रखा गया। जिनमें से कुछ 44 वर्षों तक प्रभाव में बने रहे, जिसकी सर्वोच्च 
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न्यायालय ने अध्यादेश राज के रूप में टिप्पणी की। सामान्यतः कहा जाता है कि प्रशासनिक 

निर्णयन के साथ अध्यादेश प्रख्यापन तानाशाही की ओर ले जाता है। 

अतः अध्यादेश लाने की शाक्ति को नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता 

सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में भी परिलक्षित होती है। न्यायालय ने विभिन्न निर्णयो 

में एकमत होकर कहा है कि 

« राष्ट्रपति और राज्यपालों की अध्यादेश प्रखापित करने की शक्ति आपातकालीन प्रकृति 
की शक्ति है। 

७ न्यायालय के अनुसार, चूँकि अध्यादेश प्रखापित करना एक विधायी कार्य है, अतः इसे 
उन्हीं आधारों पर चुनौती दी जा सकती है जिन आधारों पर संसद द्वारा निर्मित विधियों 
को चुनौती दी जा सकती है। 

«७ विधि को पारित करने में संसद की मंशा न्यायालय की समीक्षा से परे है। 

७ ए. के. राय बनाम यूओआई 980 वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 
अध्यादेश प्रख्यापन न्यायिक पुनर्विलोकन से परे नहीं है। 

° सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी निर्णय दिया कि अध्यादेश विधायिका की विधि निर्माण की 
शक्ति का स्थान नहीं ले सकता है और न्यायालय पुनः जारी किए गएअध्यादेशों को रह्‌ 
कर सकता है। 

उपर्युक्त के बावजूद हाल ही में केन्द्र ने खाद्य सुरक्षा, सेबी संशोधन, आपराधिक बिधि 
संशोधन, भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम जैसे अन्य कई और अध्यादेश प्रख्यापित किए 
है। इनमें से 3 को पुनः प्रख्यापित किया गया जो कि सर्वो्चीन्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन 
हैं। पुनश्च, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और मीडिया की सक्रियता के आलोक में अपनी साख 
बचाने के लिए सरकार द्वारा भ्रष्टाचार और सेवो.के अधिकार के संबंध'में प्रापित अध्यादेशों 
को निरस्त कर दिया गया। 
निष्कर्षतः कार्यपालिका को अपनी शक्तियों कॉ प्रयोगे विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए। 
हमारे संविधान निर्माताओं-ने अध्यादेश निर्माण की शक्तियों की परिकल्पना केवल 
अप्रत्याशित, आकस्मिक / परिस्थितियों. और कार्यपालिका को विशिष्ट परिस्थतियों पर 
नियंत्रित करने हेतु, अतिरिक्त वैधानिक स्वीकृति की आवश्यकता अनुसार किया था। इस 
प्रकार, संसदीय “लोकतंत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अध्यादेश के उपाय पर 
उपयुक्त सीमाएं अवश्यआरोपित ऐकी“जानी चाहिए। केवल तभी इसके दुरुपयोग को 
प्रभावशाली तरीके से अवरोध और संतुलन के माध्यम से रोका जा सकेगा। 


6. निरंतर जवाबदेही, समायोजन और समावेश पर आधारित संसदीय प्रणाली ही देश की 
आवश्यकताओं की सर्वोत्तम तरीके से पूर्ति कर सकती है। भारत में समय-समय पर राष्ट्रपति 
प्रणाली अपनाने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले तर्का को ध्यान में रखते हुए परीक्षण कीजिए। 

दृष्टिकोण: 
० जिस संदर्भ में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया था, उसकी चर्चा कीजिए। 
° भारत में संसदीय प्रणाली के लाभों की चर्चा कीजिए। 
७ सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के साथ इसकी तुलना कीजिए। 

उत्तरः 


भारत को पहले से ही 499 और 935 के अधिनियम के तहत संसदीय प्रणाली के संचालन 
का अनुभव था। इस अनुभव से ज्ञात होता है कि संसदीय प्रणाली में, कार्यपालिका को जन 
प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति प्रणाली 
की स्थिरता की तुलना में जवाबदेहिता को अधिक महत्व दिया गया। इस प्रणाली को हमारे 
समाज की बहुलवादी प्रकृति के कारण अपनाया गया है, जो राजनीतिक धारा में विविध वर्गो 
और क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के साथ ही बहुसंख्य लोगों को भी शामिल करती है। 

संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति को एक ही व्यक्ति में निहित करने की व्यवस्था की तुलना में, यह 


प्रणाली संस्था निर्माण पर बल देती है। 
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इसकी समग्रता और समायोजिता दो स्तरों पर होती है: जहाँ सांसद विधायी स्तर के साथ 
मंत्रीपरिषद स्तर पर भी विभिन्न पृष्ठभूमि के प्रतिनिधि होते हैं। इसके अतिरिक्त, एक प्रणाली 
में मुहा आधारित विपक्ष को प्रायः सत्ता पक्ष द्वारा सुना जाता है तथा इनके विचारों को 
शासन में शामिल किया जाता है। 


यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली के पक्ष में कुछ तर्क दिए जा रहे हैं: 

पहला, यह राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चयन में अधिक लोकतांत्रिक और सचेत 
बनाएगा। उन्हें प्रत्यक्ष चुनाव हेतु अपने सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करना होगा। 

दूसरा, मतदाता अपने उम्मीदवारों से बेहतर तरीके से परिचित हों सकेंगे। यह उम्मीदवारों 
की जवाबदेही में वृद्धि करेगा। 

तीसरा, संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह श्रेष्ठ और बुद्धिमान व्यक्तियों 
को उनकी राजनीतिक मान्यता को ध्यान में रखे बिना, अपने मंत्रिमंडल की ओर आकर्षित 
करने में सक्षम होगा। 

चौथा, अब हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं परिपक्क और विकसित हो गई हैं तथा वर्तमान में 
जनता और अधिक जागरूक हो गई है, इसलिए, हम एक नवीन प्रणाली को अपना सकते हैं। 
हालांकि, बहुलवादी, उदार और समावेशी होने के अतिरिक्त सरकारुके संसदीय प्रणाली के 
कई लाभ हैं: 

सुचारु संचालन - कार्यपालिका और विधायिका के मंध्योसुदूढ संबंध, सरकार के दो अंगों के 
मध्य टकराव की स्थिति को कम करते हैं। 

खुला प्रशासन - कार्यपालिका सतर्क बनी रहती है और अपनी चुनावी संभावनाओं और संसद 
के विश्वास को सुरक्षित रखने हेतु औचित्य का अनुपालन करती है। 

वित्तीय जवाबदेही - सरकार को संसद से वित्तीय अनुदान तथा CAG / PAC द्वारा अपने 
व्यय की लेखा परीक्षा करानी होती है। भारतीय संदर्भ में इसकी उपयुक्तता के आलोक में 
स्वर्ण सिंह समिति, \NCR\॥C आदि ने इसको|बनाए रखने की सिफारिश की है। 

हालाँकि, इस प्रणाली में कई कमियां बिद्यमान हैं, जैसे सांसदों की घटती प्रतिनिधित्व 
क्षमता, दक्षता और लोकाचार तथा भ्रष्टाचार, गठबंधन की राजनीति के कारण उत्पन्न 
अस्थिरता, कमजोर विपक्ष आदि। तथापिं, यह कहा जा सकता है कि एक नवीन प्रणाली को 
अपनाने के बजाये विद्यमान घ्रेणाली में व्यापक सुधार किए जाने की आवश्यकता है। 


8. विगत वर्षों में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न 
(Past Year UPSC Questions) 


१> सामूहिक रूप से केंद्रीय मंत्रिपरिषद किस प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी होती है? 

2. भारत के राष्ट्रपति की विधायी और कार्यकारी शक्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्या इनमें 

विगत दशकों के दौरान कोई परिवर्तन आया है? टिप्पणी कीजिए। 

महान्यायवादी के क्या कार्य हैं? 

क्या संसद का सदस्य किसी राज्य में मंत्री हो सकता है? 

भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? 

भारत के राष्ट्रपति का पद ब्रिटिश नमूने पर अभिकल्पित है। इस पृष्ठभूमि के आलोक में, भारतीय 

संविधान के 42वें संशोधन, 976 और तत्पश्चात 44वें संशोधन, 978 द्वारा राष्ट्रपति की 

ण शक्तियों में किए गए संशोधनों पर विचार कीजिए। इन परिवर्तनों पर टिप्पणी 

7. किन आधारों पर भारत के राष्ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? 

8. राज्य प्रमुख और सरकार के प्रमुख के बीच भेद कीजिए। भारत में दोनों में से कौन-सा पद 
अधिक महत्वपूर्ण है? 


90. ण. (७२ 
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भारतीय राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर टिप्पणी कीजिए। 

राज्य सभा के लिए राष्ट्रपति किन श्रेणियों के व्यक्तियों को मनोनीत करता है? 

भारत में उपराष्ट्रपति किस प्रकार निर्वाचित होता है? 

भारत का राष्ट्रपति किस सीमा तक विवेकाधीन शक्तियाँ रखता है? यदि कोई हैं, वे शक्तियाँ 
कौन-सी हैं? 

भारत के संदर्भ में कार्यकारी और विधायी शाखा के बीच संबंधों की विवेचना कीजिए। 

भारत में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के बीच संवैधानिक सम्बन्धों का परीक्षण कीजिए। 

अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों की विवेचना कीजिए। 

मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 

“राज्य मंत्री' कहे जाने वाले मंत्रियों की स्थिति स्पष्ट कीजिए। 

भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? इनके चुनाव में कौन से 
संवैधानिक वाद अन्तर्निहित हैं? 

'प्रधानमंत्रीय शासन! की संकल्पना समझाइए एवं हाल के समयामें भारत में उसके पतन्तो के 
कारण स्पष्ट कीजिए। 

भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? 

क्या आप राज्यसभा के माध्यम से प्रधानमंत्री के संसद में प्रवेशको उचित मानते हैं? 

भारत के राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के अधिकार पर टिष्पेणी कीजिये। इसके संभावित 
दुरुपयोग को रोकने के लिये क्या उपाय हैं? 

भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के चुनार्व के लिए निर्वाचकंगण का संघटन क्या है? डाले गए वोटों 
के मूल्य की गणना किस प्रकार की जाती है? 

मृत्युदंड और राष्ट्रपति की क्षमादान के प्रश्न पर चर्चा|कीजिए। 

मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 

भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है? 

भारत के राष्ट्रपति किसी खास विधेयक पर उच्चतम न्यायालय के विचारों को किन तरीकों से 
प्राप्त कर सकते हैं? 

संसद द्वारा पहले से पारित किए जा चुके विधेयक पर राष्ट्रपति किस सीमा तक अपनी अनुमति 
को.रोके रख सकते हैं? 

वे अपवाद कौन-से हैं; जिनमें भारत के राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद्‌ की सहायता और सलाह से आबद्ध 
नहीं होता है। 

भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति क्या है? 

मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? 

पॉकेट वीटो पर लगभग 20 शब्दों में टिप्पणी लिखिए। 

मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के विलंब के उदाहरण न्याय प्रत्याख्यान के रूप में लोक 
वाद-विवाद के अधीन आए हैं। क्या राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचिकाओं को स्वीकार 
करने/अस्वीकार करने के लिए एक समय सीमा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए? 
विश्लेषण कीजिए। 

मंत्रिमंडल का आकार उतना होना चाहिए कि जितना सरकारी कार्य सही ठहराता हो और 


उसको उतना बड़ा होना चाहिए कि जितने को प्रधानमंत्री एक टीम के रूप में संचालन कर 
सकता हो। उसके बाद सरकार की दक्षता किस सीमा तक मंत्रिमंडल के आकार से प्रतिलोमतः 


संबंधित है? चर्चा कीजिए। 
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भारत में प्रशासन की एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य कार्यपालिका का गठन 
संघीय कार्यपालिका की तर्ज पर किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, 
मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता (एडवोकेट जनरल) आदि सम्मिलित होते हैं। संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 
453 से 467 तक राज्य कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। 


राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा उसकी स्थिति केंद्र में राष्ट्रपति के अनुरूप होती 
है। नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक प्रमुख) होने के बावजूद राज्यपाल के पास राज्य 
सरकार को सलाह देने, सावधान करने और प्रोत्साहित करने के अधिकार प्राप्त होते हैं। राज्यपाल 
की भूमिका मंत्रिपरिषद के एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की होती है। इस भूमिका के अंतर्गत 
वह संविधान के एक प्रहरी और केंद्र और राज्य के मध्य एक जीवंत कड़ी के रूपू/में कार्य करता है। 

संविधान में अनुच्छेद 453 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया 
है। हालांकि, सातवें संविधान संशोधन अधिनियम (956) द्वारा इसमें संशोधन करते हुए यह 
प्रावधान जोड़ा गया कि 'एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का रोज्यपाले नियुक्त किया जा 


सकता है" 


॥.॥. नियुक्ति 


व 


अनुच्छेद 455 के अनुसार, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित 

अधिपत्र द्वारा की जाती है और वह राष्ट्रपति के प्रसांदेपर्यत पद धारण करता है। व्यावहारिक रूप 

से, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा/नियुक्ते होता है॥सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का 

होता है, परन्तु उसे राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी पद से हटाया जा सकता है। 

प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस पद को अधिक सशक्त बनाने के लिए अनुशंसाएं की। पुंछी 

आयोग ने इस संबंधे में अनुशंसा की कि राज्यपाल के पद के साथ “राजनीतिक फुटबॉल” की तरह 

होने वाले व्यवहार को रोका जाना चाहिए तथा इस पद के कार्यकाल को नियत किया जाना 

चाहिए#ताकि इसके राजनीतिकरण को रोका जा सके। 

संबिधान निर्माताओं ने राज्यपाल के पद की एक गैर-राजनीतिक पद के रूप में परिकल्पना की थी, 

जो केंद्र और राज्य के मध्य समन्वय के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करेगा। परन्तु इसे व्यवहार 

रूप प्रदान नहीं किया जा सका और इसके विपरीत इसका प्रयोग अपने चहेते लोगों यथा:- पूर्व 

नौकरशाहों। एवं राजनीतिज्ञों को संरक्षण देने के रूप में किया गया। इस संदर्भ में यह तर्क दिया 

जाता है कि राज्यपाल के पद का प्रयोग राजनेताओं और नौकरशाहों की सेवानिवृति के पश्चात्‌ 

पुरस्कार के रूप में किया जाता है। 

तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार समिति ने राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में 

निम्नलिखित सुझाव दिए: 

० राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श 
अवश्य किया जाना चाहिए। 

० यदि मुख्यमंत्री इस नियुक्ति से असहमत हो तो उस व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जाना 
चाहिए। 

उपर्युक्त दोनों सुझावों का केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर गठित सरकारिया आयोग और पुंछी आयोग द्वारा 

भी समर्थन किया गया। हालांकि, व्यवहार में इनका अनुपालन शायद ही कभी किया गया हो। 
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4.॥.. निर्वाचन के स्थान पर राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाने के कारण 


० संविधान के मसौदे में, संविधान निर्माताओं ने प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के लिए निर्वाचन का 
प्रावधान किया था। यह निर्णय संघ की एक इकाई के रूप में राज्यों को अधिकतम स्वायत्तता देने 
हेतु किया गया था। हालांकि, संविधान सभा ने निर्वाचित राज्यपाल के विचार को त्याग दिया 
तथा संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति को अपनाने का प्रावधान किया गया। इस तर्क 
के पीछे निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए गए: 

० सरकार की संसदीय प्रणाली में लोकप्रिय निर्वाचित राज्यपाल प्रतिकूल भूमिका निभा सकता 
है। यदि राज्यपाल का निर्वाचन प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है तो वह जनता का प्रत्यक्ष 
प्रतिनिधि बन जायेगा और अपनी शक्तियों का प्रयोग वास्तविक प्रमुख की तरह करेगा न कि 
नाममात्र प्रमुख की तरह। ऐसी स्थिति में राज्यपाल और प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित 
मंत्रिपरिषद में प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 

० इस तरह की स्थिति राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य प्रतिद्वंद्विता उत्पन्न कर सकती है, 
जिसके सदस्य भी लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। 

० दूसरी तरफ, यदि राज्यपाल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के स्थाने पर राज्य विधानमंडल 
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाए तो इस स्थिति में राज्येपाल,.औरोमंत्रिपरिषद के 
मध्य प्रतिद्वंदिता की संभावना के अधिक अवसर उत्पन्चे नहीं होंगे, इसका “कारण, उसी 


विधानमंडल के मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल, की नियुक्ति जाएगी॥ लेकिन, इससे राज्यपाल के 
उन राजनीतिक दलों की कठपुतली बन जाने का खतरा उत्पन्न हो जायेगा जिन्होंने उसके 
निर्वाचन का समर्थन किया है। 

० निर्वाचित राज्यपाल, चाहे वह प्रत्यक्ष रूपीसे निर्वाचित हो.या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, दोनों ही 
परिस्थितियों में उसका केंद्र के प्रतिनिधि के रूपॉमें कार्य करना संभव नहीं होता क्योंकि दोनों 
ही मामलों में राज्यपाल जनता का एके प्रतिनिधि है जोकि राज्य की जनता से अपने 
अधिकार प्राप्त करतो. है। राज्योऔर संघ के मध्य मतभेद की स्थिति में, निर्वाचित राज्यपाल 
की स्थिति में केंद्र सरकारे.के एक उपयुक्त साधन के रूप में कार्य करने की संभावना नहीं है। 
दूसरी ओर, राज्यपाल राज्य के क्षेत्र में केंद्र के किसी भी रूप में विस्तार के अधिकार के 
क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। यह आपातकालीन शक्तियों के विचार से भी 
सुसंगत नहीं है, जिसके तहत केंद्र अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है और संघीय प्रणाली 
अस्थायी रूप से बाधित हो जाती है। 

॥./2. केन्द्र में सत्ता परिवर्तन के कारण राज्यपाल की पदमुक्ति से संबंधित उत्पन्न विवाद 

संवैधानिक प्रावधान 

«७ अनुच्छेद 56 के अंतर्गत राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है एवं वह राष्ट्रपति 
के प्रसादपर्यन्त पद धारणा करता है। 

० यहाँ 'प्रसादपर्यत' का अर्थ है- वह अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा से ही पदासीन रह सकता है 
अर्थात्‌ राष्ट्रपति, जब चाहें उसे, उसके पद से हटा सकता है। 

विवाद का कारण 

७ राष्ट्रपति द्वारा 'प्रसादपर्यंत' सिद्धांत का वास्तविक प्रयोग केन्द्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर 
ही किया जाता है जो राज्यपाल की पदमुक्ति से संबंधी विवाद के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण है। 

७ केन्द्र में गठित नई सरकार अपनी पूर्ववर्ती सरकार द्वारा नियुक्त राज्यपालों पर या तो त्यागपत्र देने 
के लिए दबाव बनाती है या उन्हें राष्ट्रपति के माध्यम से बर्खास्त कर देती है। इस कार्यवाही के 
लिए निम्नलिखित स्वार्थ उत्तरदायी होते हैं: 
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० अपने दल के या कृपापात्र लोगों को विशेषकर पूर्व नौकरशाहों एवं राजनीतिज्ञों को, 
राज्यपाल के पद के रूप में पुरस्कृत किया जा सके। 

० साथ ही, जब राज्य में केन्द्र के विपरीत अर्थात विपक्षी दलों की सरकार हो तो उन्हें अस्थिर 
किया जा सके। 
«७ संवैधानिक रूप से उल्लिखित नहीं होने के बावजूद यह मान्य सिद्धांत है कि राज्यपाल को 
भ्रष्टाचार या संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही हटाया जाना चाहिए। किंतु, व्यवहार में 
केन्द्र की किसी भी सरकार द्वारा शायद ही इसका अनुपालन किया गया हो। 
वर्ष 2040 में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 
७ पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय खंडपीठ ने निर्णय दिया 
कि राज्यपाल को केवल इस आधार पर त्यागपत्र देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है या 
हटाया जा सकता है किः 
० राज्यपाल की विचारधारा एवं नीतियाँ, केन्द्र में सत्तारुढ़ दल की विज्ञारधारा के साथ 
समानता नहीं रखती। 

० साथ ही, इस आधार पर भी नहीं हटाया जा सकता कि केंद्र सरकार का अब संबंधित 
राज्यपाल में विश्वास नही रह गया है। 

० इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्यपाल को हटाने से पूर्व उसको हटाने'से संबंधित तथ्यों 
एवं कारणों को स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति को बताना होगा) 

विश्लेषण एवं निष्कर्ष 

० वर्ष 2040 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद, यह देखा गया है.कि केंद्र में गठित वर्तमान 
सरकार एवं इसकी पूर्ववर्ती सरकारों ने भी अपने राजनीतिक उद्देश्यों एवं महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण 
करने के लिए इस संवैधानिक पद का दुरुपयोग कियाहै। 

4.2. राज्यपाल पद हेतु निर्धारित अर्हताएं एवं शर्ते 

अनुच्छेद 57 प्रावधान करता है कि किसी व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए 

निम्नलिखित दो अर्हताएं धारण करना आवश्यक है: 

७ उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 

० वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 

राज्यपाल केपद हेतु संविधान में निम्नलिखित अनिवार्य शर्ते (अनुच्छेद 458) निर्धारित की गयी हैं: 

१ राज्यपाल कोसंसद और राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। 

०! राज्यपाल को किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 

७ राज्यपाल बिना किराये का भुगतान किए, अपने शासकीय आवासों के उपयोग करने और संसद 
द्वारा विधि द्वारा अवधारित उपलब्धियों और भत्तों तथा विशेषाधिकारों को भी प्राप्त करने का 
हक़दार होगा। 

७ उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। 

° यदि एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होता है, तो उसे देय 
परिलब्धियाँ और भत्ते भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार वे राज्य मिलकर 
प्रदान करेंगे। 

संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। 

७ सम्बन्धित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ 
न्यायाधीश द्वारा शपथ की प्रक्रिया पूरी की जाती है। 

७ राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। वह 


कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। राज्यपाल को हटाने की 
प्रक्रिया में राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है। 
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4.3. राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य 


राज्यपाल की शक्तियों एवं उसके कार्यो को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझ सकते हैं: 
७ कार्यकारी शक्तियां 

७ विधायी शक्तियां 

७ वित्तीय शक्तियां 

७ न्यायिक शक्तियां 

७ क्षमादान की शक्तियां 


4.3.॥. कार्यकारी शक्तियां 


° अनुच्छेद 454 में वर्णित किया गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में 
निहित होगी और वह इनका प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों के तहत स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ 
अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 

७ किसी राज्य के सभी औपचारिक कार्यकारी कार्य राज्यपाल के नाम पर किये जाते हैं। वह, उसके 
नाम से जारी किये गए आदेश और अन्य प्रपत्र के प्रमाणित होने के सम्बन्ध में नियमाबना सकता 
है। 

७ राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य अधीनस्थ मंत्रियों और राज्य के महांधिवक्ता की नियुक्ति 
करता है। मंत्री तथा महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं। 

७ राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करता है और उसकी सेवा. शर्तें और कार्यावधि 


निर्धारित करता है। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की. प्रक्रिया उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। 

७ वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करता है। हालांकि, उन्हें हटाने का 
अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है न कि रोज्यपाल को। 

७ वह मुख्यमंत्री से राज्य के किसी भी प्रशोसनिक मोमले या किसी विधायी प्रस्ताव की जानकारी 
प्राप्त कर सकता है। 

° वह अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के 


लिए सिफारिश कर सकता है। 
७ वह राज्य के “विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है तथा वह राज्य के विश्वविद्यालयों के 
कुलपतियों की नियुक्ति करता है। 


।.3.2. बिंधायी शक्तियां 


° राज्ये का राज्येपाल विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान या विधानसभा को विघटित कर 
सकता है। 

° राज्य . आ, में किसी विधेयक के पारित होने के पश्चात वह राज्यपाल के समक्ष लाया जाता 
है। इसे स्थिति में राज्यपाल के पास विधेयक के संबंध में निम्नलिखित विकल्प होते हैं - वह 
० विधेयक को स्वीकार कर सकता है, या 
० अनुमति रोक सकता है, या 
० विधयेक को (धन विधेयक को छोड़कर) विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकता 

है, या 
० विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। 

७ यदि किसी विधेयक में राज्य के उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों को कम करने संबंधी प्रावधान 
शामिल हों तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने के लिए बाध्य होगा। 
इसके अतिरिक्त, यदि विधेयक अधिकारातीत अर्थात्‌ संवैधानिक उपबन्धों, राज्य के नीति निर्देशक 
तत्वों, देश के व्यापक हित इत्यादि कर के विरुद्ध हो तथा राष्ट्रीय महत्व का हो या संविधान के 
अनुच्छेद 3(8) के तहत किसी सम्पत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो ऐसे मामलों में 
भी राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है। 
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७ राज्यपाल की राष्ट्रपति के विचार हेतु विधेयक को आरक्षित रखने की शक्ति को किसी न्यायालय में 
प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। 

७ राज्यपाल, आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक व्यक्ति को राज्य विधानसभा का सदस्य नियुक्त कर 
सकता है। 

१ द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में विधानपरिषद के कुल सदस्यों के छठे भाग को वह नामित 
कर सकता है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के संबंध में करेगा जिन्हें साहित्य, 
विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त है। 

° अनुच्छेद 243 के तहत जब राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो तो वह औपचारिक रूप 
से अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है। राज्य विधानमंडल के पुनः सत्र में आने के छह हफ्ते के 
भीतर इन्हें स्वीकृति मिलना आवश्यक है। इस अवधि के पश्चात्‌ स्वीकृति न मिलने.की स्थिति में 
वह प्रभाव में नहीं रहेगा। 

राज्यपाल किसी भी समय किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है। 

७ विधानमंडल के सदस्यों की निरर्हता के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग सें/विमर्श करने के पश्चात्‌ बह 
इसका निर्णय करता है। 

७ राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और नियंत्रक एवं महालेखो परीक्षक की 
रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। 


अनुच्छेद 243: विधानमंडल के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल 
की शक्ति - 

(॥) राज्य विधानमंडल के सत्र में ना होने या विधान्न परिषद्‌ वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों 
के सत्र में न होने की स्थिति में, यदि किसी समय राज्यपाल को ऐसा प्रतीत हो जाता है कि ऐसी 
परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तत्काल कोर्रवाई करना उसके लिए समीचीन हो गया है तो 
वह ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित्त कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों। अतः जब 
राज्य विधायिका विधिईनिर्माण की स्थिति में.न..हो तो राज्यपाल को अध्यादेश प्रखापित करने की 
शक्ति प्रदान की गयी है। 

परन्तु राज्यपाल, राष्ट्रपति के अनुदेशों के बिना, कोई ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित नहीं करेगा। यदि- 


(क) वैसे उपबन्धेअन्तर्विष्ट करने वाले विधेयक को विधानमंडल में पुरःस्थापित किए जाने के लिए 
राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी की अपेक्षा इस संविधान के अधीन है, या 


(ख) बह वैसे उपबन्ध अन्तर्विष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना 
आवश्यक समझता है, या 

(ग) वैसे उपबन्ध अन्तर्विष्ट करने वाला राज्य के विधानमंडल का अधिनियम इस संविधान के अधीन 
तब तक अविधिमान्य होता है जब तक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखे जाने पर उसे राष्ट्रपति 
की अनुमति प्राप्त न हो गयी हो। 

(2) इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव राज्य के विधानमंडल के ऐसे 
अधिनियम के समान होता है जिसे राज्यपाल ने अनुमति दे दी है, 

किन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश- 

(क) राज्य की विधानसभा के समक्ष और विधानपरिषद वाले राज्य में दोनों सदनों के समक्ष रखा 


जाएगा। विधानमंडल के पुनः समवेत होने से छह सप्ताह की समासि पर या यदि उस अवधि की समाप्ति 
से पूर्व विधान सभा उसको अस्वीकृत करने का संकल्प पारित कर देती है और यदि विधानपरिषद (यदि 
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हो तो) उससे सहमत हो जाती है तो, यथास्थिति, संकल्प के पारित होने पर या विधानपरिषद द्वारा 
संकल्प से सहमत होने पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा, और 


(ख) राज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा। 
स्पष्टीकरण: यदि विधान परिषद वाले राज्यों में विधानमण्डल के सदन, भिन्न-भिन्न तिथियों को पुनः 


समवेत किए जाते हैं तो वहां छह सप्ताह की अवधि की गणना पश्चात्वर्ती तिथि से की जाएगी। 

(3) यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबन्ध करता है जो राज्य के 
विधानमंडल के ऐसे अधिनियम में जिसे राज्यपाल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, अधिनियमित 
किए जाने पर विधिमान्य नहीं होता और वहां तक वह अध्यादेश शून्य होगा। 


॥.3.3. वित्तीय शक्तियां 

७ राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य-बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण को राज्य 
विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। 

७ कोई धन विधेयक राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व सहमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा 
सकता है। 

«७ किसी तरह के अनुदान की मांग राज्यपाल की सहमति के बिना नहीं की जा सकती है। 

० वह किसी अप्रत्याशित व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर 
सकता है। 

«७ पंचायतों और नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की.समीक्षा करने के लिए राज्यपाल प्रत्येक 5 
वर्ष के पश्चात्‌ एक राज्य वित्त आयोग का गठन केरला है। 

॥.3.4. न्यायिक शक्तियां 

७ संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल 
से परामर्श लिया जाता है। 

७ वह राज्य उच्च न्यायालये. के मुख्य त्यायाधीश के साथ विचार करके जिला न्यायाधीशों की 
नियुक्ति, स्थानान्तरण और प्रोक्ञेति कर सकता है। 

७ वह राज्य न्यायिक आयोग से जुडे'व्यक्तियों (जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त) की नियुक्ति भी 
करता.है। इन नियुक्तियों में बहे राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श 
करता है। 

4७3.5. क्षमादान कीरेशक्तियां 


° अनुच्छेद 6, राज्यपाल को उस विषय संबंधी, जिस विषय पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का 
विस्तार है, किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए गये किसी व्यक्ति के दंड 
को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या 
लघुकरण की शक्ति, प्रदान करता है। 

हालांकि, राज्यपाल की क्षमादान की शक्तियां निम्नलिखित मामले में राष्ट्रपति की शक्तियों से भिन्न हैं - 

° मृत्युदण्ड के विषय में राष्ट्रपति के पास मृत्युदंड की सजा को क्षमा करने का अनन्य अधिकार हैं 
जबकि राज्यपाल को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। हालाँकि, मृत्युदंड को निलंबित करने, परिहार करने 
एवं लघुकरण करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। 

० सैन्य न्यायालय के विषय में राज्यपाल और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां सैन्य न्यायालय 
द्वारा प्रदत्त सजा के मामले में भी भिन्न हैं, जहाँ राष्ट्रपति को क्षमा करने, लघुकरण, परिहार, 


निलंबित करने का अधिकार है, वहीं राज्यपाल के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। 
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॥.4. राज्यपाल का विवेकाधिकार 


राज्यपाल के विवेकाधीन कृत्यः 
° अनुच्छेद 63 के तहत दो प्रकार की परिस्थितियों में राज्यपाल से मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना 
अर्थात्‌ अपने विवेक से कार्य करने की अपेक्षा की गयी है: 
० जो संविधान और संसदीय लोकतंत्र की प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से प्रदत्त हैं। 
० जहां संविधान ने राज्यपाल पर अभिव्यक्त रूप से विशेष उत्तरदायित्व डाला है। 
नोट: इसके अतिरिक्त, राज्यपाल कुछ अन्य विशेष परिस्थितियों में भी अपने विवेकाधिकार से कार्य 
करता है। इसकी आगे चर्चा की गयी है। 
संविधान द्वारा प्रदत्त 
प्रथम प्रकार के विवेकाधिकार के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों को सम्मलित किया जा सकता है: 


७ मुख्यमंत्री का चयन, 

७ सरकार को विधान सभा में अपने बहुमत को सिद्ध करने के लिए कहना, 

७ मुख्यमंत्री को पदच्युत करना, 

० विधानसभा का विघटन करना, 

७ राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करना (अनुच्छेद 356), 

७ राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक आरक्षित करना (अनुच्छेदे200), 

७ पुनर्विचार के लिए विधेयक लौटाना (अनुच्छेद 200) 

७ वह प्रशासनिक और विधायी मामलों पर राज्य कें मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त कर सकता है। 

७ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के.राज्यपाल द्वोरा खनिज उत्खनन की रॉयल्टी के रूप में 
जनजातीय जिला परिषद को देय राशि का निर्धारणी 

राज्यपाल द्वारा अपने विवेकाधिकार..का प्रयोग न्यायपूर्ण और पक्षपात रहित रीति से किया जाना 

चाहिए। उसका उद्देश्य संविधान और उसके आदर्श एवं संस्थाओं का संरक्षण होना चाहिए। राज्यपाल 

को राजनीति से प्रेरित होकर किसी दल, समूह या)व्यक्ति के हित में कार्य नहीं करना चाहिए। यह 

विवेकाधिकार राज्य के संवैधानिक प्रमुखोमें निहित किया गया है और इसके साथ यह अपेक्षा की गयी 

है कि वह शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्वक और उत्तेरदांयित्व-पूर्ण रीति से करेगा। इस शक्ति के साथ कर्तव्य 

भी संबद्ध हैं। यह किसी अधिनायक योनिरंकुश शासक की बंधनहीन शक्ति नहीं है जिसका वह अपनी 

इच्छानुसार प्रयोग करे।नयहाशक्ति संविधान की और उत्तरदायी सरकार की विरासत की रक्षा के लिए 

दी गई शक्ति है) 

॥.5. राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व 


अनुच्छेद 37 से 37 (|) के तहत राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल को कुछ विशेष उत्तरदायित्व सौंपे 

गए हैं। ऐसे मामेलों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद से परामर्श लेने अथवा किन्हीं 

विशेष परिस्थितियों में लिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। वह अंततः स्वविवेक के 
आधार पर कार्य करता है। ये विशेष मामले इस प्रकार हैं: 

° अनुच्छेद 37 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को क्रमशः विदर्भ, 
मराठवाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र, कच्छ एवं शेष गुजरात के विकास के लिए पृथक 
विकास बोर्ड की स्थापना हेतु विशिष्ट उत्तरदायित्व 

७ अनुच्छेद 37-^ के तहत नागालैंड के राज्यपाल का त्वेनसांग नागा पहाड़ियों पर आतंरिक 
अशांति के कारण:- 

० कानून एवं व्यवस्था के सम्बन्ध में, 

० त्वेनसांग जिले के लिए एक परिषद की स्थापना एवं 

० इस जिले और शेष नागालैंड के मध्य वित्त के उचित एवं समतापूर्ण आबंटन के सम्बन्ध में 
विशिष्ट उत्तरदायित्व 
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° अनुच्छेद 37|-© के अनुसार, मणिपुर के राज्यपाल को भी पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित राज्य 
व्यवस्थापिका की सभाओं की समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विशेष उत्तरदायित्व सौंपे 
गए हैं। 

° अनुच्छेद 37-F, सिक्किम की जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के 
साथ शांति सुनिश्चित करना। 

° अनुच्छेद 37-म, अरुणाचल प्रदेश में क़ानून और व्यवस्था के संबंध में। 


«७ अनुच्छेद 37-3, कर्नाटक - हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना। 


॥.6. परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार 

राज्यपाल भी राष्ट्रपति के समान परिस्थितिजन्य निर्णयन में विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। 

निम्नलिखित राजनीतिक परिस्थितियों में वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता हू: 

७ जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो, तो राज्यपाल उस स्थिति में नया मुख्यमंत्री नियुक्त 
कर सकता है। सदन में सरकार द्वारा बहुमत खो देने, विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण 
बहुमत न मिलने की स्थिति में या कार्यकाल के दौरान अकस्मात मुख्यमंत्रीका निधन हो जाने एवं 
उसके निश्चित उत्तराधिकारी न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मोमले में राज्यपाल अपने 
विवेक का प्रयोग करेगा। 

७ सदन में बहुमत खोने के बाद भी त्यागपत्र न देने वाली मंत्रिपरिषद या अविश्वास प्रस्ताव के 
आधार पर पराजित मंत्रिपरिषद को वह बर्खास्त कर्‌ सकता है। 

राज्यपाल को निम्नलिखित परिस्थितियों में मंत्रिषारिषद की सेलाह के बिना अपने विवेक से कार्य करना 

चाहिए, 

७ जहां सलाह पक्षपातपूर्ण हो, 


७ जहां विनिश्चय अयुक्तिसंगत और अनुचित हो, 


७ जहां मंत्रिपरिषद सलाह देनेंकी हकदारुन हो, 


७ जहां यह आवश्यक है कि राज्यपाल अपने विवेक के अनुसार कार्य करें। 


॥.7. राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन 


संमानता 

° जहां राष्ट्रपति केंद्र में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका का निर्वहन करता हैं। वहीं राज्यपाल, राज्य में 
संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से कार्य करता है। 

१ कार्यपालिका संबंधी सभी निर्णय केंद्र एवं राज्य में क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम पर लिए 
जाते हैं। किंतु, इसका वास्तविक प्रयोग मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। 

« राष्ट्रपति, अनुच्छेद 423 के तहत अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है जिसका प्रभाव संसद के 


द्वारा निर्मित विधि के समान होता है। वहीं राज्यपाल, अनुच्छेद 243 के तहत अध्यादेश को 
प्रख्यापित कर सकता है जिसका प्रभाव राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित विधान के समान होता 
है। 

७ सभी विधेयक (चाहे धन विधेयक हो या साधारण विधेयक) राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की सहमति से 
ही कानून का रूप ग्रहण करते हैं। 

७ सभी प्रकार के धन विधेयक लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से जबकि विधानसभा में 
राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। 
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असमानता 
७ राज्य में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां राष्ट्रपति की अपेक्षा अधिक व्यापक है। 
१ क्षमादान संबंधी शक्तियों में असमानता: 


० राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति (दंड का प्रविलंबन, विराम, परिहार, क्षमा) केंद्रिय विधि तक 


विस्तारित है। जबकि, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, राज्य विधि तक विस्तारित है। 

० राष्ट्रपति, मृत्युदंड की सजा को क्षमा कर सकता है। जबकि, राज्यपाल मृत्युदंड की सजा को 
क्षमा नहीं कर सकता है। 

० राष्ट्रपति को 'कोर्ट मार्शल” के तहत सजा पाए व्यक्ति के दंड को कम करने, परिवर्तन करने या 
माफ करने का अधिकार है। जबकि, राज्यपाल को इस प्रकार की कोई शक्ति प्राप्त (कोर्ट 
मार्शल के मामले में) नहीं है। 

° राष्ट्रपति को जहां लोकसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को मनोनित करने का 
अधिकार है। वहीं, राज्यपाल को राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक सदस्य के 
मनोनयन का अधिकार है। 

° राष्ट्रपति जहां राज्यसभा में 42 गणमान्य लोगों को मनोनित करता(हैवहीं, राज्यपाल को राज्य 
विधानपरिषद (जहां द्विसदनीय विधानमंडल हो) के 4/6 सदस्यों को नासेनि दिष्ट करने की शक्ति है। 


4॥.8. राज्यपाल के संबंध में गठित विभिन्न आयोग एवं न्यायिक निर्णय 


॥.8.. प्रशासनिक सुधार आयोग 

राज्यपाल की नियुक्ति तथा भूमिका के सम्बन्ध में प्रशासनिक)सुधार आयोग द्वारा निम्नलिखित प्रमुख 

सिफ़ारिशें की गयी: 

७ ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जोना चाहिए, जो दलीय पूर्वाग्रहों से मुक्त हो और जिसका 
सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन के विषय में लम्बा अनुभव हो। 

° कार्यकाल की समासतिपर वह पुनः रोज्यपाल नियुक्त किये जाने के योग्य नहीं होना चाहिए। 

० सेवानिवृति के बांद च्यायाधीशों को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 
एक न्यायाधीश, जो सेवानिवृत्त होने के बाद सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते हुये राजनीतिक पद 
प्रास करता है अथवा निर्वाचिल् पद पर है, तो उसे राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं 
मांना जाना चोहिए। 

७, राज्यपाल की नियुक्ति के सन्दर्भ में मुख्यमंत्री से परामर्श की स्वस्थ परंपरा को सुदूढ़ता के साथ 
विकसिते किया जाए। 

° राज्यपाल द्वारा स्वविवेक की शक्तियों के प्रयोग के विषय में दिशा-निर्देश को केन्द्र की स्वीकृति पर 
राष्ट्रपति के नाम से जारी किया जाना चाहिए। 

राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष पाक्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ आवश्यकता होने पर तदर्थ रिपोर्ट 
भी प्रस्तुत की जानी चाहिए। ऐसी रिपोर्ट बनाते समय राज्यपाल को स्वविवेक और स्वनिर्णय के 
आधार पर कार्य करना चाहिए। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयकों को सुरक्षित रखने के विषय में भी 
स्वनिर्णय का प्रयोग करना चाहिए। 

« मंत्रिपरिषद के बहुमत खो देने की स्थिति में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को विघटित करने से पूर्व 
विशेष सावधानी अपनानी चाहिए। 

७ किसी महत्वपूर्ण नीति निर्माण सम्बन्धी विषय पर मंत्रिमंडल के सदन में पराजित होने की स्थिति 
में यदि हारने वाला मुख्यमंत्री विधानसभा भंग करने की सलाह (ताकि वह मतदाताओं से निर्णय 
ले सके) देता है, तो राज्यपाल को उसकी सलाह मान लेनी चाहिए। 

«७ अपने संवैधानिक उत्तरदायित्वों को प्रभावी तौर पर पूरा करने के लिए राज्यपाल को अनुच्छेद 
467 के प्रावधान के अनुकूल सूचना प्राप्त करनी चाहिए। 
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।.8.2. भगवान सहाय समिति 


प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रपति के नाम से उन निर्देशों को जारी करने 
की सिफ़ारिश की गयी थी, जिनके अनुसार राज्यपाल स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग करें। वर्ष 4970 में 
राज्यपाल सम्मेलन में इस सिफ़ारिश को स्वीकार करते हुए इन निर्देशों को निर्धारित करने हेतु जम्मू 
कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल भगवान सहाय की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की समिति गठित की गयी। 


समिति के अन्य सदस्य थे: बी. गोपाल रेड्डी, अलीयावर जंग, विश्वनाथन तथा एम. एम. धवन। इस 
समिति ने निम्नलिखित प्रमुख सिफ़ारिशें दी: 


किसी मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा का विश्वास मत प्राप्त करने के विषय में विधानसभा का 
अधिवेशन बुलाने से अस्वीकार करने की स्थिति में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है। 


मंत्रिपरिषद को विधानसभा में बहुमत प्राप्त है या नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा के द्वारा 
किया जाना चाहिए। यदि कोई मुख्यमंत्री विधानसभा द्वारा बहुमत के प्रश्न को निर्धारित करने से 
अस्वीकार करता है तो यह माना जाना चाहिए कि मंत्रिपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है। 

मुख्यमंत्री के त्यागपत्र या बर्खास्तगी के बाद राज्य में वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना न होने 
की स्थिति में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को विधानसभा भंग करने की रिपोर्टीदी जानी चाहिए। 
विधानसभा के मनोनीत सदस्य अथवा किसी ऐसे व्यक्ति को जो राज्य विधानसभा का सदस्य न 
हो, तो उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलानी चाहिए। 

राष्ट्रपति सचिवालय में एक विशेष कक्ष की स्थापना की जानी चाहिए और इस्राकक्ष द्वारा विभिन्न 
राज्यों में समय-समय पर घटित होने वाली राजनीतिक और संवैधानिक घटनाओं के सम्बन्ध में 
आधिकारिक सूचनाएँ एकत्र की जानी चाहिए। इस कक्षको विशेष मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति 
की अनुमति से समस्त जानकारी राज्यपालोको दी जानी चाहिए, जिससे राज्यपाल को किसी 
निर्णय में आसानी हो। 

राज्यपाल अपने राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, नकि राष्ट्रपति का अभिकर्ता और संविधान 
द्वारा राज्यपाल के कर्तव्य को निर्धारित किया गया है। 


4.8.3. राजमन्नार समिति 


तमिलनाडु सरकार द्वारा वर्ष 4970 में केंद्र-राज्य संबंधों में सुधार करने एवं उत्पन्न विवादों के 


सफलतापूर्वक समाधान के लिए राजमन्नार समिति का गठन किया। 
इस समिति की प्रमुख सिफ़ारिशें निम्नलिखित हैं: 


80 


अंतराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। 

राज्यपाल पद धारण कर चुके व्यक्तियों को इसी पद पर दूसरे कार्यकाल हेतु पुनर्नियुक्ति अथवा 
सरकार के अधीन किसी अन्य पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। राज्यपाल को 
अपने कार्यकाल में पद से तब तक नहीं हटाया जाना चाहिए, जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा 
जाँच के बाद उसके द्वारा दुर्व्यवहार या उसकी अक्षमता सिद्ध नहीं हो जाए। 

राज्यपाल की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर ही की जानी चाहिए तथा इसके 
लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था यह हो सकती है कि राज्यपाल की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए 
गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त निकाय की सलाह के आधार पर की जाए। 

संविधान में राष्ट्रपति को राज्यपालों के लिए निर्देश देने का अधिकार प्रदान करने संबंधी विशेष 


प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए। ये लिखित निर्देश, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यपाल को निर्देश 
देने के विषय में अथवा उसे केन्द्र सरकार से परामर्श करने के विषय में निर्दिष्ट करें। इन निर्देशों के 
द्वारा उन सिद्धांतों को भी स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिनके संदर्भ में राज्यपाल से कार्य करने की 
अपेक्षा की गयी है। इन कार्यो में राज्य के प्रमुख के रूप में राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों के 
क्रियान्वयन का अवसर शामिल है। 
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० संविधान में वर्णित यह प्रावधान कि “मंत्रिपरिषद का अस्तित्व, राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त होगा” 
को समाप्त किया जाना चाहिए। 
«७ मुख्यमंत्री के संदर्भ में राज्यपाल के लिए निम्नलिखित निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए: 

० राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करे। 

० किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में, राज्यपाल विधानसभा का अधिवेशन 
आहूत करे और अधिवेशन में चुने गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करे। 

० मुख्यमंत्री द्वारा किसी मंत्री को पदमुक्त करने की सलाह को राज्यपाल द्वारा मानना चाहिए। 

० यदि राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बहुमत खो दिया है, तो 
ऐसी स्थिति में राज्यपाल को तत्काल विधानसभा का अधिवेशन आहूत कर मुख्यमंत्री को 
बहुमत सिद्ध करने का निर्देश देना चाहिए। मुख्यमंत्री के बहुमत सिद्ध करने में असफल होने 
पर ही राज्यपाल को उसे बर्खास्त करना चाहिए। 


4.8.4. सरकारिया आयोग 


बदले हुए सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में, केन्द्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाऔं की कार्यप्रणोली 

की समीक्षा की दृष्टि से, वर्ष 983 में केंद्र सरकार द्वारा गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत. न्यायमूर्ति 

आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता (सदस्य- श्री बी. शिवरमन और डॉ. एस'. आर. सेन)में एक आयोग 

गठित किया गया। समिति ने अनेक अध्ययन, विचार-विमर्श औरे. विस्तृत वार्ता के पश्चात्‌ जनवरी 

4988 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख सिफ़ारिशें^की गयी। समिति 

ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय कुछ विशेष पहेलुओं को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे: 

उसे राज्य से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए; 

० उसकी विगत कुछ वर्षो में राजनीति में सक्रीय भागीदारी नहीं रही हो; 

«७ वह राज्य की स्थानीय राजनीति एवं दलीयोराजनील्लि में संलग्न न रहा हो; 

१ संबंधित तथ्यों और विवरणों के साथ राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सौंपे गए प्रतिवेदन के आधार 
पर ही अनुच्छेद 356«का प्रयोग किया जाना चाहिए। 

७ अनुच्छेद 356 काँ अत्यंत चरमे.परिस्थितियों'में संयमित तरीके से और केवल अंतिम उपाय के रूप 
में ही प्रयोग किया जाना चाहिए। 

° जब तक संसद द्वारा घोषणा का अनुमोदन न कर दिया जाए, विधानसभा का विघटन नहीं होना 
चाहिए। 

७ राज्यपाल की नियुक्ति कैसमय राज्य के मुख्यमंत्री से प्रभावी सलाह लेने की प्रक्रिया को संविधान 


में शामिल किया जाना चाहिए। 
७ राज्यपाल के चयन में अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। 


4.8.5. राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग 

७ इस आयोग द्वारा 3! मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी। 

७ संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न करने वाले राज्यों को 'राज्य का शासन संवैधानिक 
प्रावधानों के अनुरूप नहीं संचालित किया जा रहा है' के रूप में चेतावनी दी जानी चाहिए। 
अनुच्छेद 356 के अंतर्गत कार्रवाई करने से पूर्व, राज्य से प्राप्त किसी भी स्पष्टीकरण को ध्यान में 
रखा जाना चाहिए। 

«७ राज्यपाल के उस प्रतिवेदन के संबंध में जानकारी को मीडिया में पूर्ण और विस्तृत रूप में प्रसारित 
किया जाना चाहिए जिसके आधार पर अनुच्छेद 356 (4) के अंतर्गत उद्घोषणा की गयी है। 

० संसद समय-समय पर उद्घोषणा को बनाये रखने की आवश्यकता की समीक्षा कर सके, अतः 
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई आपात की उद्घोषणा से संबंधित रक्षोपायों को अनुच्छेद 
356 में भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। 
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.8.6. पुंछी आयोग 


भारत सरकार ने दो दशक पूर्व सरकारिया आयोग द्वारा अंतिम बार केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित 
मुद्दे पर विचार के पश्चात भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों को ध्यान में 
रखते हुए केन्द्र-राज्य संबंधों से संबंधित नए मुद्दों पर विचार करने के लिए 27 अप्रैल 2007 को 
भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन 
किया था। 

आयोग ने केन्द्र और राज्यों के मध्य मौजूद व्यवस्थाओं के प्रकार्य, विधायी संबंधों, प्रशासनिक 
संबंधों, राज्यपालों की भूमिका, आपातकालीन प्रावधानों, वित्तीय संबंधों, आर्थिक और सामाजिक 
नियोजन, पंचायती राज संस्थानों, अंतर्राज्य नदी जल सहित संसाधनों को साझा करना इत्यादि 
शामिल करके सभी क्षेत्रों में अधिकारों, प्रकार्यो और उत्तरदायित्वों के संबंध में न्यायालयों द्वारा की 
गई विभिन्न उद्घोषणाओं की जांच और समीक्षा की। 30 मार्च, 200 को सरकार को प्रस्तुत की 
गई सात खंडों की रिपोर्ट में आयोग ने 273 सिफारिशों की थीं। 

पुंछी आयोग ने स्थानीय स्तर पर केवल प्रभावित हिस्से में आपात स्थिति लागू करने की अनुशंसा 
की अर्थात्‌ केवल एक जिले में या उसके कुछ भागों में। इस प्रकार को आपात्तोभी तीन माह से 
अधिक अवधि तक जारी नहीं रहना चाहिए। 

पुंछी आयोग ने इस अनुच्छेद का उपयोग करने के संबंध में एस.आर. बोम्मई वाद (वर्ष 994) में 
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशौं का समावेश करने के लिए अनुच्छेद 356 में 
उपयुक्त संशोधनों की भी अनुशंसा की। 


अनुच्छेद 356 से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 


एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ 


अनुच्छेद 356 का प्रयोग अत्यंत अनिवार्य परिस्थितियों तथा बहुत कम मामलों में किया जाना 
चाहिए। राजनीतिक लाभोके लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। 

सरकार की बहुमतका परीक्षण सदन मेंःकिया जाना चाहिए। यह राज्यपाल की स्वेच्छा पर 
आधारित नहीं होना चाहिए । 

न्यायालय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह पर प्रश्‍न नहीं उठा सकता है, किन्तु वह राष्ट्रपति शासन 
लागू करने केलिए दी गयी सलाह के आधार का परीक्षण कर सकता है और दुर्भावनापूर्ण आशय 
पाए जाने पर सुधारात्मक कदम उठा सकता है। 

अनुच्छेद 356 का प्रयोंग प्रशासकीय तंत्र की विफलता के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए 
बल्कि संवैधानिक मशीनरी के विफल हो जाने की स्थिति में ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। 


बूटा सिंह वाद 


82 


इस वाद में आरोप यह था कि 2005 में बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह ने अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि 
के आधार पर विधानसभा के विघटन की अनुशंसा की थी। उनके अनुसार कुछ दल अनैतिक 
साधनों के माध्यम से बहुमत प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। 

इसमें निर्णय दिया गया की राज्यपाल का प्रतिवेदन यथारूप ग्रहण नहीं किया जा सकता है और 
राष्ट्रपति शासन लागू करने के आधार के रूप में उपयोग किए जाने से पूर्व मंत्रिपरिषद द्वारा इसे 
सत्यापित किया जाना चाहिए। 

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि अन्य दलों या विधायकों के समर्थन से किसी राजनीतिक 
दल ने सरकार बनाने का दावा किया है और राज्यपाल के समक्ष संबंधित दल ने बहुमत होने का 
प्रमाण प्रस्तुत किया है तो वह अपने व्यक्तिगत आकलन के कारण इस आधार पर दावे की उपेक्षा 
नहीं कर सकता है कि भ्रष्ट साधनों के माध्यम से बहुमत प्राप्त किया गया है। 
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॥.9. राष्ट्रपति शासन से संबंधी कुछ नवीनतम विवाद 


4.9.4. अरुणाचल प्रदेश विवाद 


७ अरुणाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में, जनवरी 2046 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 


राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित करने की सिफारिश की थी जिसे राष्ट्रपति द्वारा भी स्वीकृति 
प्रदान कर दी गयी। अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा ने राष्ट्रपति 


शासन लगाने के लिए 45 जनवरी को राष्ट्रपति को भेजी गई अपने रिपोर्ट में राजभवन के बाहर 

“मिथुनः (एक बाईसन) की बलि और पूर्व मुख्यमंत्री नबाम तुकी के एक उग्रवादी संगठन 

NSCN-K से संपर्क को इसका कारण बताया था। 

७ कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए पूर्ववर्ती सरकार को 
पुनः बहाल करने की मांग की। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को संविधान पीठ को सौंपते हुए 
राज्यपाल के स्वनिर्णय के अधिकारों के संवैधानिक दायरे में होने के संबंध में समीक्षा आरंभ की। 

° अरूणाचल प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन राज्यपाल की भूमिका परुः प्रश्नचिन्ह 
उठाते हुए एवं उनके निर्णयों को निरस्त करते हुए पहली बार किसी राज्य की पूर्ववर्ती सरकार को 
पुनः बहाल कर दिया एवं राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय दिए: 

० जब तक राज्य की निवर्तमान सरकार राज्यपाल के विचार में बहुमत या सदन का विश्वास न 
खो दे तब तक उसे विधानसभा के संत्र को एकलरफा तरीके से आहूत करने एवं किसी मुद्दे पर 
संदेश भेजने का अधिकार नहीं हे अर्थात्‌ उसका यह एकतरफ निर्णय या विवेकाधिकार की 
शक्ति असंवैधानिक है। 

० वह, विधानसभा अध्यक्ष कोपदच्युत करने संबंधी निर्णय नहीं ले सकता। 

० राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद के७परामर्श” के अनुसार कार्य करने हेतु बाध्य हैं। जहां तक 
उसके विवेकाधीन शक्ति का प्रश्न है, वह “संवैधानिक दायरे” के अधीन होनी चाहिए। 

॥.9.2. उत्तराखंड विवाद 


° मार्च, 2046 को तत्कालीनईराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त 
अधिकार का उपयोगे कर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति 
प्रदान करे. दी। राज्य के अस्थिर राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल द्वारा 
राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की गयी थी। 

७ तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए 28 मार्च तक का समय 


दिया गया था लेकिन इससे एक दिन पूर्व ही राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति 
ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति दे दी थी। 

० बजट सत्र के दौरान विवाद तब उत्पन्न हुआ जब भाजपा ने आरोप लगाया कि बजट एवं विनियोग 
विधेयक पारित ही नहीं हुआ है क्योंकि कांग्रेस के पास बहुमत ही नहीं था। 

७ मुख्यमंत्री पर विधायकों की खरीद-फरोख्त का आरोप भी लगाया गया। 

° उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने नैनीताल हाई कोर्ट में इसे चुनौती देते 
हुए एक याचिका दायर की, जिसे न्यायाधीश यू. सी. ध्यानी की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए 
स्वीकार कर लिया गया। 
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सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय 
उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के औचित्य की जांच करने हेतु गठित संवैधानिक पीठ ने 
निम्नलिखित निर्णय दिए: 


राज्यपाल को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि वह राज्य का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित 
प्रतिनिधि नहीं है। 

राज्यपाल उत्तरदायी शासन की शक्तियों को ग्रहण नहीं कर सकता है एवं वह मुख्यमंत्री तथा 
मंत्रिपरिषद के परामर्श के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। 

यदि राज्यपाल को प्रतीत होता है कि राज्य सरकार बहुमत खो चुकी है तो उसे सदन में बहुमत का 
परीक्षण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए। इसके पश्चात ही, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी जानी 
चाहिए। 

इस बात से सहमत होने के बावजूद कि लोकतंत्र में सदन में बहुमत सिद्ध करना सर्वाधिक 
औचित्यपूर्ण माध्यम है, राज्यपाल सहित कोई भी अन्य अधिकारी सदन के अध्यक्षको यह निर्देश 
नहीं दे सकता है कि सदन की प्रक्रिया का संचालन कैसे किया जाए। 

सर्वोच्च न्यायालय ने तत्कालीन हरीश रावत की सरकार को सदन में बहुमत परीक्षण का अवसर 
प्रदान किया जिसमें वे सफल रहें एवं राष्ट्रपति शासन को हटाना पड़ा। 

उत्तराखंड मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ वाद 994 


में दिए गए निर्णय के समान ही था, जिसमें सदन में ही«बहुमत सिद्ध करने की अनुशंसा की गई 
थी। 


4.0. राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति 
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भारतीय संविधान में केंद्र के समान राज्यों को.भी सरकोर का संसदीय स्वरूप प्रदान किया गया 
है। राष्ट्रपति के समान, राज्य स्तर पर राज्यपाल अपनी शक्तियों और कार्यो का निर्वहन मुख्यमंत्री 
की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद॑ के परामर्श पर करेला है, केवल उन मामलों को छोड़कर जिसमें 
वह अपने विवेक का प्रयोग कर सेकता है। 

42वें संविधान संशोधन केद्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बनाया 
गया, लेकिन इस तरह का कोईप्रावधान राज्यपाल के संबंध में नहीं है। राज्यपाल नाममात्र का 
कार्यकारी प्रमुखोहै,-वारुलबिक कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित 
होती है। होलांकि, राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियों एवं परिस्थितिजन्य विवेकाधीन शक्तियों के 
रूप में अनेक विशेष शक्तियां प्रास हैं। 

संवैधानिक रूप से राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप में बह केंद्र के एजेंट 
के रूप में कार्य करता है। इस दृष्टिकोण से, राज्य प्रशासन के संदर्भ में राज्यपाल की भूमिका 
वास्तविक प्रमुख के विपरीत नाममात्र प्रमुख के रूप में अधिक दृष्टिगत होती है। 

आदर्श रूप में, राज्यपाल के पद की परिकल्पना केंद्र और राज्य के मध्य में 'सहकारी संघवाद' की 
एक कड़ी के रूप में की गयी थी। वह राज्य स्तर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है तथा 
राज्य से संबंधित मुद्दों को केंद्र के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। 

परन्तु व्यवहार में, यह 'सौदेबाजी संघवाद' का पद बन गया अर्थात्‌ एक ऐसा तंत्र जिसके माध्यम 
से केंद्र द्वारा राज्यों से सौदेबाजी की जाती है। 

राज्यपाल के पद द्वारा 967 तक अर्थात्‌ केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार होने की 


स्थिति में सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा दिया गया। हालांकि, बाद में इस पद का प्रयोग बार- 


बार राजनीति से प्रेरित हो कर किया जाने लगा। कुछ विशेषज्ञ इसे संविधान के सर्वाधिक 
दुरुपयोग किए गए पद के रूप में मानते हैं। 
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4.॥. त्रिशंकु विधानसभा में मुख्यमंत्री की नियुक्ति 


गोवा एवं मणिपुर में एक गैर-बहुमत प्राप्त दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के मामले में, 

एक व्यक्ति को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करने से संबंधित राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर 

पुनः प्रश्नचिन्ह आरोपित किए गए हैं। हाल ही में, संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पश्चात्‌ यह मुद्दा 

फिर से उठा था। 

अनुच्छेद 464 (१) में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट 

किया कि इसके लिए अनुच्छेद 464 (॥) में किसी अर्हता का उल्लेख नहीं है तथा अनुच्छेद 64 (2) में 

वर्णित सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पद के 

उम्मीदवार के लिए केवल शर्त यह है कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेता होना चाहिए। 

मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संदर्भ में सरकारिया आयोग ने निम्नलिखित सिफ़ारिशें की हैं: 

७ सरकार बनाने हेतु विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन दलों को आमंत्रित किया जाना 
चाहिए। 

० यदि चुनावों से पूर्व विभिन्न दलों के मध्य समझौता या गठबंधन होता है..तो इसे एक राजनीतिक 
दल के रूप में ही माना जाना चाहिए तथा यदि इस प्रकार एक गठबंधन, को बहुमत प्रास हो जाता 
है, तो राज्यपाल द्वारा ऐसे गठबंधन के नेता को सरकार बनानेके लिए निमंत्रण करना चाहिए। 


० यदि किसी दल या गठबंधन दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है,तो राज्यपाल को निम्नलिखित 
वरीयता क्रम में मुख्यमंत्री का चयन करना चाहिए: 

० चुनाव-पूर्व निर्मित गठबंधन दल को/जिसे बहुमत प्रास्त है। 

० अन्य दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा करने वाले सबसे बड़े एकल दल को। 

० चुनाव-उपरांत निर्मित गठबंधन दल को, जिसमें कुछ दल सरकार में शामिल हो गए हैं तथा 
शेष दलों द्वारा सरकार को बाहर से समर्थने प्रदान किया गया है। 

॥.॥2. केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति एवं निष्कासन 

संविधान में राज्यपाल की अर्हता का उल्लेख नहीं किया गया है। इस प्रकार, पूर्व नौकरशाहों, 
सेवानिवृत्त मुख्य न्यायधीश, सक्रिय राजनेताओं आदि को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, 
जिसके,/कारण राज्यपाल केंद्र के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं। 

इसलिए, राज्यपाल की भूमिका के संबंध में पुंछी आयोग की सिफारिशों पर विचार किया जाना 
चाहिए: 

° इसके द्वारा अनुच्छेद 57 में शामिल करने हेतु राज्यपाल की अर्हता से संबंधित मापदंडों का एक 

समुच्च प्रस्तुत किया गया है: 

० राष्ट्रपति की राय में, राज्यपाल को एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए; 

० राज्यपाल को संबंधित राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए; 

० राज्यपाल को राजनीति से पृथक व्यक्ति होना चाहिए और राज्य की स्थानीय राजनीति से 
घनिष्ट रूप से संबद्ध नहीं होना चाहिए। तदनुसार, राज्यपाल को अपनी नियुक्ति से कम से 
कम कुछ वर्ष पूर्व तक केंद्र, राज्य या स्थानीय स्तर पर सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेना 
चाहिए। 

७ राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित होना चाहिए। 


७ राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत" वाक्यांश को संविधान के अनुच्छेद 56 से हटाया जाना चाहिए। 
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७ बी. पी. सिंघल बनाम भारत संघ वाद में, उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया कि राज्यपाल को 
हटाने की शक्ति का प्रयोग मनमाने, गैर-कानूनी या अनुचित तरीके से नहीं किया जा सकता है। 
इस शक्ति का प्रयोग केवल वैध एवं पर्याप्त कारणों के आधार पर विशिष्ट एवं असाधारण 
परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। 

७ संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग के समान ही राज्य विधान-मंडल द्वारा भी राज्यपाल पर 
महाभियोग चलाए जाने के संबंध में प्रावधान किया जाना चाहिए। 

७ राज्यपाल पद पर दूसरे कार्यकाल, भारत के उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति पद को छोड़कर, राज्यपालों 
को संघ या राज्य सरकारों के अधीन किसी भी अन्य नियुक्ति या लाभ के पद के लिए पात्र नहीं 
माना जाना चाहिए। 

७ इसके अतिरिक्त, राज्यपाल को अपना कार्यकाल पूर्ण करने या पद त्याग करने के उपरांत, सक्रिय 
पक्षपातपूर्ण राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए। 


4.॥3. वर्तमान में राज्यपाल पद की प्रासंगिकता 


७ यद्यपि इस पद को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है, परन्तु राज्यपाल का पद हमारी सँघीय 
व्यवस्था में प्रासंगिक बना हुआ है। राज्यों में संवैधानिक शासन बनाए रखने में राज्यपाल ने 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संवैधानिक पद की गरिमा और स्वतंत्रता/की बनाएनरखने हेतु 
राष्ट्रपति पद के समान राज्यपाल के लिए भी कार्यकाल की निश्चित अवधि तथा उसे पदमुक्त करने 
के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया निर्धारित करने#की आवश्यकता है। 

७ राज्यपाल राज्य-स्तरीय कार्यों और गतिविधियों में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है। 
प्राकृतिक आपदाओं के प्रकोप, सांप्रदायिक दंगोंककी स्थिति.आदि में राज्यपाल का महत्व और बढ़ 
जाता है। पुंछी आयोग ने भी विशेष रूप से आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में इसके महत्व पर बल दिया है। 

७ राज्य का मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है त्था वह वास्तविक कार्यपालिकीय अधिकारी भी 
होता है। राज्य में,मुख्यमंत्री का पद, केंद्रेमें प्रधानमंत्री के पद के समान होता है। 

«७ अनुच्छेद 64 के अनुसार, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। परन्तु, इसका तात्पर्य यह नहीं 
है कि/राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। साधारणतया, राज्य 
विधानसभा में बहुमत दल के/नेता को ही राज्यपाल उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। 

४ राज्यपाल ही मुख्यमेत्री.को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसी मामले में, यदि किसी 
भी दल को विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो तो ऐसी परिस्थिति में राज्यपाल सबसे बड़े दल या 
गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और उसे एक निश्चित अवधि में सदन में अपना 
बहुमत सिद्ध (विश्वास मत प्राप्त) करने को कहता है। 

2.. मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां 

मुख्यमंत्री के कार्यों एवं शक्तियों का विवेचन निम्नलिखित बिन्दुओं के तहत किया जा सकता है: 

2.॥.. मंत्रिपरिषद के सन्दर्भ में 

राज्य मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है: 

«७ राज्यपाल केवल उन व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करता है जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री ने की हो। 

७ वह मंत्रियों के विभागों का वितरण और फेरबदल करता है। 

मतभेद होने पर वह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है या राज्यपाल को उसे 
बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। 
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७ मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कर इसके निर्णयों को प्रभावित करता है। 
७ वह सभी मंत्रियों को उनके कार्यो में सहयोग, नियंत्रण, निर्देश और मार्गदर्शन करता है। 
० चूंकि मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अत: उसके त्यागपत्र या मृत्यु से मंत्रिपरिषद 


स्वतः ही विघटित हो जाती है। इस प्रकार, वह अपने पद से त्यागपत्र देकर संपूर्ण मंत्रिपरिषद्‌ को 
समाप्त कर सकता है। 

2..2. राज्यपाल के सन्दर्भ में 

मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संवाद की एक कड़ी के रूप में कार्य करता हे। अतः 

मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह: 

७ राज्य के कार्यो के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक मामलों सम्बन्धी मंत्रिपरिषद के सभी 
निर्णयों के विषय में राज्यपाल को सूचित करे। 

७ राज्यपाल द्वारा राज्य के कार्यो के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी 
जानकारी मांगे जाने पर, उसे उपलब्ध करना। 

७ यदि किसी मुद्दे पर मंत्री द्वारा निर्णय ले लिया गया हो किन्तु मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं 
किया हो तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस सुद्दे'को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के 
लिए प्रस्तुत करे। 

७ वह राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों, जैसे- महाधिवक्ता, राज्य लोक सेबा,आयोग के अध्यक्ष एवं 
सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को परामर्श देता है। 


2.॥.3. राज्य विधानमंडल के सन्दर्भ में 


७ राज्यपाल को, विधानमंडल का सत्र आहूत करेने एवं संत्रावसान के सम्बन्ध में सलाह देता है। 


१ वह राज्यपाल को किसीभी समय विधानसभा विघटित करने की सिफारिश कर सकता है। 
७ राज्य का मुख्यमंत्री ही राज्ये विधानसभा के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। 


उपर्युक्त वर्णित कार्यौ एवं शक्तियों के'अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के कुछ अन्य कार्य और शक्तियां भी हैं जो 

निम्नलिखित हें: 

० वहृईराज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। 

७ वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद 
में शामिल किए गए राज्यों के मुख्यमंत्री, रोटेशन से एक समय में एक वर्ष की अवधि के लिए उस 
के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा की 
जाती है। 

७ मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग के शासी परिषद का 
सदस्य होता है। इन निकायों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। 

७ वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। 

७ राज्य के नेता के रूप में, वह जनता के विभिन्न वर्गो से संपर्क करता है और उनसे उनकी समस्याओं 
आदि के सम्बन्ध में ज्ञापन प्राप्त करता है। 

७ आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक की भूमिका का निर्वहन करता है। 

यद्यपि राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, परंतु राज्यपाल की 

विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की कुछ शक्तियों, प्राधिकारों, प्रभावों, प्रतिष्ठा, 
भूमिका आदि में कटौती कर सकती हैं 
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अनुच्छेद 63 वर्णित करता है कि राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। 

राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों एवं विशेष उत्तरदायित्वों को छोड़कर अन्य विषयों में सहायता 
और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान, मुख्यमंत्री होगा। 

० विवेकाधीन शक्तियों के सम्बन्ध में राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की 
गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने 
विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं। 

७ इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई 
सलाह दी है और यदि कोई सलाह दी है तो वह सलाह क्या है? 

3.4. मंत्रियों से संबंधित अन्य उपबंध 

° मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्येषाल, 
मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पदोक्षारण करेंगे। 

७ मंत्रिपरिषद के आकार के विषय में निर्धारित किया गया है कि किसी राज्यकी मंत्रिपरिषद में 
मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 
पंद्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियोकी संख्या बारह से 
कम नहीं होगी। इस प्रावधान को 9वें संविधान संशोधेन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया है। 

* मंत्रिपरिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 

७ किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण-करने से पूर्व, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए 
दिए गए प्रारुप के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। 

«७ कोई मंत्री, जो निरंतरु छह माह की. किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, 
उस अवधि की समस्ति पर मंत्री नहीं रहेगो। 

७ मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे, जो संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि के माध्यम से 
समय-समय पर अवधारित किए जायेंगे और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार 
अवधारित नहीं करता है, तब/तक दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुरूप ही बने रहेंगे। 


° राज्य मेमसुख्य सचिव का पद, राज्य की प्रशासनिक सेवा में सर्वाधिक वरिष्ठ प्रशासनिक पद होता 
है। इस पद पर सामान्यतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। 

७ इसका चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है जबकि नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका 
कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। 

० मुख्य सचिव, राज्य की प्रशासनिक कार्यपालिका का प्रमुख होता है तथा राज्य सरकार के प्रमुख 
कार्यकारी के रूप में इन्हे स्वीकार किया जाता है। इसका कार्य विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय 
स्थापित करना है। यह मुख्यमंत्री की सलाहकार तथा मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है। 

७ मुख्य सचिव, राज्य सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। यह बोर्ड राज्य में 
कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं और राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों की पद स्थापन 
(पोस्टिंग) एवं स्थानांतरण संबंधी अनुशंसा करता है। 
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5. महाधिवक्ता (Advocate general) 


अनुच्छेद 65 के तहत वर्णित किया गया है कि प्रत्येक राज्य का महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति 

राज्यपाल द्वारा की जाएगी। 

«७ महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की 
अर्हता धारण करना अनिवार्य है। 

महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। उसका कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य की 
सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का 
पालन करे, जो राज्यपाल उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे तथा उन कृत्यों का 
निर्वहन करे, जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके 
अधीन प्रदान किए गए हों। 

महाधिवक्ता, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो 
राज्यपाल अवधारित करे। 

«७ महाधिवक्ता को उस राज्य की विधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने अथवा बोलने का अधिकार 
है। हालांकि, उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। इसकी सहायता हेतुकई राज्यों, में अपर 


महाधिवक्ता भी नियुक्त किए गए है। 


6. विगत वर्षों में ४०० 745 G5 मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे 


गए प्रश्र (Previous Year Vision IAS GS Mains Test 
Series Questions) 


4. संवैधानिक रूप से, राज्यपाल औरे विधानसंभा अध्यक्ष दोनों से ही निष्पक्षता बनाए रखने 
की आशा की जाती है। राज्यपाल और विधानसभा" अध्यक्ष की विवेकाधिकारी शक्तियों का 
सविस्तार वर्णन कीजिए। सरकार के गठन और विश्वासमत जैसी अनिश्चितता के समय वे 
क्या भूमिका निभाते हैं? 

दृष्टिकोणः 
७ “राज्यपाल औरु सज्य विधानसभा के अध्यक्ष दोनों से तटस्थता रखने के पीछे निहित 

औचित्य का उल्लेख केरते हुए परिचय दीजिए। 

«७ इन पदों के लिए निहित विवेकाधिकारी शक्तियों का सविस्तार वर्णन कीजिए। 

०. उत्तर केअंतिम भाग में विश्वासमत और सरकार गठन जैसी स्थितियों में संवैधानिक 
स्थिति को रेखांकित किया जाना चाहिए और इन पदों की भूमिका को उनके संबंधित 
कार्यक्षेत्र में स्पष्ट किया जाना चाहिए। 

७ राज्यों में संवैधानिक शासन के कार्यकरण के लिए इन पदों की ओर से तटस्थता 
निष्पक्षता की आवश्यकता पर बल देते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। 

उत्तरः 
राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के पद राज्यों में महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं और इसलिए 
इनसे तटस्थ और गैर-पक्षपाती होने की आशा की जाती है। राज्यपाल राज्य विधायिका का 
अभिन्न अंग होता है जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। 
जहां राज्यपाल के पद से संबंधित शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के माध्यम से 
किया जाता है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां विधानसभा तक ही सीमित होती हैं। 
हालांकि, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण परिस्थितियां हैं जहां इन दो पदधारियों को निर्णय लेते समय 
स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता होती है; ये परिस्थितियां विवेकाधिकरी शक्तियों से 


संबंधित हैं। इनका संवैधानिक आधार अनुच्छेद 63(2) और 242 में निहित किया जा सकता है। 
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राज्यपाल की स्थितिः 

° यदि विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं 
होता है, तो वह मुख्यमंत्री बनाने के लिए किसी व्यक्ति को आमंत्रित करने में अपने 
विवेकाकधकार का प्रयोग कर सकता है। 

राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। वह राज्य 
विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए 
सुरक्षित रख सकता है। 

७ यदि उसे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है, 


तो राष्ट्रपति को सूचित कर सकता है जिससे अनुच्छेद 356 का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। 
अध्यक्ष की स्थितिः 

«७ वह कार्य संचालन के नियमों की व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है) 

«७ वह विधायकों के अधिकारों की रक्षा करता है और सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन 
करने वाले लोगों को दंडित करता है। 

«७ वह दल-बदल विरोधी अधिनियम, 4985 के अंतर्गत 'दल-बदेल” को अभिनिर्धारित 
करता है। 

७ वह बराबरी की स्थिति में अपना मत देता है (जब प्रस्ताव के समर्थकों और विरोधियों 
का बराबर वोट होता है)। 

गठबंधनों सरकारों में दल-बदल, विभाजन और भंग होने संबंधी मामलों ने बहुमत प्राप्त 
सरकारों के समक्ष प्रश्न उत्पन्न किए हैं और इंन परिस्थतियों में इन दोनों पदों की महत्वपूर्ण 
भूमिका हो जाती हैं। 

७ राज्यपाल को इस/संबंध में पूर्णत: आश्वस्त किया जाना होता है कि सरकार को 
विधायिका का विश्वास प्राप्त है। बह सरकार को विधायिका में अपना बहुमत सिद्ध 
करने का निर्देशे दे सकता है। 

७ विधानसभा अध्यक्षोविश्वास मत्त या अविश्वास मत के दौरान कार्यवाही का संचालन 
करता है और बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है। विधायी समूहों में 
विभाजन या दल-बेदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता के मामलों में न्याय निर्णय 
करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 

इस प्रकार, इत दोनों पदों का तटस्थ एवं निष्पक्ष आचरण राज्यों में संवैधानिक शासन के 

लिए महत्वपूर्ण होता है। 


2. कई संवैधानिक विशेषज्ञों ने राज्यपाल की नियुक्ति व पदच्युति की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक 
परंपराओं की मूल भावना और संवैधानिक मर्यादा के विरुद्ध पाया है। इस पद से जुड़े हाल के 
विवादों को देखते क्या आप इस प्रक्रिया की समीक्षा की आवश्यकता महसूस करते हैं? 

दृष्टिकोण : 
प्रश्न का मुख्य भाव राज्यपालों की नियुक्ति तथा उनकी पदच्युति का आलोचनात्मक 
पुनर्मूल्यांकन करना है। अतः उत्तर में निम्नलिखित बिंदु समाहित होने चाहिए: 

७ वर्तमान में राज्यपाल की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाए जाने की प्रक्रिया की व्याख्या 
कीजिए। 
७ वर्तमान परिचर्चा को प्रेरित करने वाली हाल की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। 
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० आधिकारिक निर्णय या समिति की रिपोर्टो के आधार पर इस प्रक्रिया को बेहतर बनाए 
जाने वाले सुझाव प्रस्तुत कीजिए। 


संविधान के प्रावधानों के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 455 के अंतर्गत राष्ट्रपति के 
द्वारा मंत्रिपरिषद्‌ के परामर्श के आधार पर की जाती है। किसी राज्यपाल के विरुद्ध 
महाभियोग चलाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है, वह राष्ट्रपति की इच्छापर्यंत पद पर बना 
रहता है। किन्तु उसे रिश्वतखोरी आदि गंभीर अपराधों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया 
जा सकता है। 

हमारे देश में, ऐसी परिपाटी बन गयी है कि केंद्र में सत्ता परिवर्तित होते ही राज्य के 
राज्यपालों को केंद्र की इच्छानुसार हटाया या नियुक्त किया जाता है। हाल ही में, जब 
वर्तमान सरकार ने कुछ राज्यपालों को तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने को कहा तो कई 
विवाद उत्पन्न हो गए। 

2040 में, मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालाकृष्णन ने इसौबात पर बल दिया कि 
किसी भी राज्यपाल को "केंद्र में संघीय सरकार की नीतियों या विचारधाराओं सेताल-मेल न 
रखने के कारण” हटाया नहीं जा सकता। इस निर्णय में यह भी कहा गया कि राज्यपालों को 
हटाया भी जा सकता है, किन्तु इसके लिए “बाध्यकारी” कारण उपलब्ध होने चाहिए। इस 
निर्णय ने एक अपवाद को जन्म दियारकि.सरकार किसी राज्यपाल को हटाने के लिए उचित 
कारण सुझाते हुए उसके विरुद्ध मामलोंरकी एक फ़ाइलोतैयार कर राज्यपाल को हटाने की 
प्रक्रिया का आरम्भ कर सकती है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अवश्य पालन किया जाना 
चाहिए अर्थात्‌ राज्यपाल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर अवश्य प्रदान किया जाना 


चाहिए। 
केंद्र-राज्य संबंधों पर आधारित सरकारिया' आयोग ने सुझाया कि: 


७ एक राज्यपाल को जीवने के किसी क्षेत्र का प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए, 

« उसे “राज्य की स्थानीय राजनीति से घनिष्ठ रूप से संबंधित नहीं होना चाहिए”, तथा 

° उसे ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसने “विशेषतः हाल के दिनों में राजनीति में अत्यधिक 
सक्रिय भागीदारी न की हो” इसमें सुझाव दिया गया था कि केंद्र में सत्तासीन दल के 
किसी राजनीतिज्ञ को किसी अन्य दल द्वारा शासित किसी राज्य में राज्यपाल नियुक्त 
नहीं किया जाना चाहिए। 

यदि इन मानदंडों का पालन किया जाए तो असुविधाकारी राज्यपालों को हटाए जाने की 

आवश्यकता उत्पन्न ही नहीं होगी। 

पूंछी आयोग ने, स्वयं संविधान में भी राज्यपालों की नियुक्ति/पदच्युति के संबंध में विशिष्ट 

प्रक्रिया अपनाए जाने पर बल दिया है। 

इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय तथा सरकारिया आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर 


राज्यपालों की नियुक्ति तथा पदच्युति की वर्तमान प्रणाली को परिवर्तित करने का यह उचित 
समय है। 
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7. विगत वर्षो में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न 


(Past Year UPSC Questions) 


4. 


92 


Who is eligible to the appointed Governor of a State in India? (83/॥/8((8)/3) 
भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति हेतु कौन अहर्य होता है? 

How is the Governor of a State appointed in India? Does the manner of his 
appointment ensure his independent functioning? (I50 words) (84/I/4d/20) 
भारत में किसी राज्य का राज्यपाल किस प्रकार नियुक्त किया जाता है? क्या उसकी नियुक्ति की 
विधि उसका स्वतंत्र काम-काज सुनिश्चित करती है? 

When can the Governor of a State reserve a bill for consideration by the 
President? (84/॥॥8(8)/3) 

कब किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक (बिल) को भारत के राष्ट्रपति के विचारणार्थ 
आरक्षित कर सकता है? 

Examine the role and functions of the State Governors as Set out in the 
Constitution of India. (88॥॥/40/20) 

भारतीय संविधान में यथा निर्दिष्ट राज्य के राज्यपाल की भूमिको और उसके कार्यो का परीक्षण 
कीजिए। 

Explain the nature and extent_of diseretionary powers and special 
responsibilities of the Governor in, the Indian, Constitution? (I50 words) 


(90/I/4b/20) 
भारतीय संविधान में राज्यपाल को प्राप्त वैवेकिक शक्तियों तथा विशेष दायित्वों का स्वरूप और 
विस्तार समझाइए? 


When can theGovernor of a State reserve a Bill for consideration by the 


President of India? (97/ll/86(B)/3) 
कब किसी राज्य का राज्यपाल किसी विधेयक (बिल) को भारत के राष्ट्रपति के विचारणार्थ 
आरक्षित कर सकता है? 


"In India, though the Governor is the constitutional head of a state just as 
the President of the country, the former may be enjoying more powers than 
the latter." Do you agree? Give reasons. (About 250 words) (94/I|/a/40) 
यद्यपि भारत में राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है जैसे राष्ट्रपति देश का होता है, 
फिर भी हो सकता है कि राज्यपाल के अधिक अधिकार हो। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 
कारण बताइए। 

Is there any provision to impeach the Governor of a State? (25 words) 
(99/I/9b/3) 

क्या किसी राज्य के राज्यपाल के विरूद्ध महाभियोग लगाने का कोई प्रावधान है? 

What were the two major considerations to have the Governor appointed 
and not elected? (08/l/7e/2). 

राज्यपाल की नियुक्ति करने न कि उनको चुनने के पीछे दो प्रमुख विचार क्या थे ? 
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मंत्रालयों का संघटनात्मक ढांचा एवं कार्य आबंटन 
तथा सरकार के विभिन्न विभाग 


विषय सूची 
मंत्रालय एवं कार्य आबंटन: एक परिचय 94 
. केन्द्रीय मंत्रालयों की संरचना __.. ७-94 
2. विभागों की आतंरिक संरचना 94 
2.. डेस्क अधिकारी प्रणाली (Desk Officer System) 95 
2.2. संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय (Attached or Subordinate Offices) 95 
3. भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय 95 
3.4. संसदीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Parliamentary Affairs) 95 
3.2. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) 96 
3.3. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) 97 
3.4. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) 97 
3.5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development) 98 
4. मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat) 98 
5. मौजूदा संरचना के सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष (Strengths and Weaknesses of the Existing Structure) _____99 
5.0६ सकारात्मक पक्ष (Strengths) 99 
5.2. नकारात्मक पक्ष (Weaknesses) 99 
6. सरकार की संरचना में सुधार के लिये अनुशंसाएँ 00 


7. विगत वर्षों में \$।07 ।AS 69 मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न (Previous Year Vision IAS 
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मंत्रालय एवं कार्य आबंटन: एक परिचय 


७ संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा 


'भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली' {The Government of India (Allocation of 
Business) Rules} निर्मित की गई है। इस खंड में प्रावधान है कि राष्ट्रपति भारत सरकार का 
कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के मध्य उक्त कार्य के आबंटन के लिए 
नियम बनएगा। ये नियम निर्धारित करते हैं कि भारत सरकार का कार्य इन नियमों की पहली 
अनुसूची में विहित मंत्रालयों, विभागों, सचिवालयों और कार्यालयों द्वारा संपादित किया 
जाएगा। 

७ इस प्रकार, कार्य आबंटन नियमावली वस्तुतः भारत सरकार के कार्यो को विभागों के मध्य ऐसे 
कार्यों के कार्यात्मक विभाजन (बंटवारे) को निर्दिष्ट करते हुए भारत सरकार.के संरचनात्मक 
आधार को निर्मित करते हैं। इस प्रकार इन नियमों के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न विभागों 
के कार्यकलापों और विषयों की एक विस्तृत सूची बनाई गई है। यह सूची संलग्रे एवं अंध्ीनस्थ 
कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अन्य संगठनों को भी'सूचीबद्ध करती है। 

७ इस विस्तृत सूची का लाभ यह है कि यह अलग-अलग विभागों के, कार्य क्षेत्रों कॉ स्पष्टत: 
विभाजन करती है, जिससे उनके उत्तरदायित्व के संबंध में कोई अस्पष्टता नहीं रहती/है। कार्य 
आबंटन सूची को विभिन्न संशोधनों द्वारा अद्यतित रखा गया है। 


4. केन्द्रीय मंत्रालयों की संरचना 

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों की संरचना त्रि-स्तरीय हैः 

«७ राजनीतिक स्तरः प्रत्येक विभाग का राजनीतिक अध्यक्षेएक मंत्री होता है। विभागीय कार्यो में 
उसकी सहायता हेतु राज्य-मंत्रीउप-मंत्री.एवं संसेदीय सचिव होते हैं। ये सभी, संसद के सदस्य 
भी होते हैं। मंत्री के प्रमुख कार्यों में, अपने विभाग से संबंधित नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन 
तथा निष्पादन पर निगरानी रखनो आदि सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त एक मंत्री अपने विभाग 
द्वारा किए गए समस्त कार्याके प्रति उत्तरदायी/होता है। 

° सचिवालय: सचिवालय संपूर्ण प्रशासनिक क्रियाकलापों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। 
सचिव, सचिवालय का प्रमुख होता है। इसका प्रमुख कार्य मंत्री को विभाग से संबंधित समस्त 
क्रियार्कलोपों तथा नीतियों पर परामर्श देना है। अतः वह मंत्री के प्रमुख परामर्शदाता के रूप में 
भी कार्य करतो है। सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठ सदस्य होता है। अधिकारी वर्ग के 
अंतर्गत सचिव, उपे-सचिव तथा अवर सचिव होते हैं। विभाग का आकार बड़ा होने की स्थिति में 
संयुक्त सचिव अथवा अतिरिक्त सचिव भी होते हैं। अधीनस्थ कर्मचारियों के अंतर्गत अनुभाग 
अधिकोरी, सहायक तथा लिपिक वर्ग के कार्मिक सम्मिलित होते हैं। 

° विभाग अथवा कार्यकारी संगठन: नीति-निर्माण के संबंध में सचिवालय का कार्य जहां केवल 
परामर्श देना है वहीं निर्मित नीतियों के कार्यान्वयन का दायित्व विभिन्न संगठनों का होता है। 
इसे विभाग अथवा मंत्रालय का कार्यकारी संगठन कहा जाता है। विभाग, मंत्रालय का 
कार्यात्मक तंत्र होता है। 

2. विभागों की आतंरिक संरचना 

प्रत्येक विभाग आबंटित विषयों के संबंध में सरकार की नीतियों को तैयार करने तथा उन नीतियों के 

कार्यान्वयन और समीक्षा करने हेतु भी उत्तरदायी है। 

° आवंटित कार्यों के कुशल निपटान के लिए, प्रत्येक विभाग को विंग (95), प्रभागों 
(Divisions), शाखाओं (Branch९ऽ) और अनुभागों (९८078) में बांटा गया है। 
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७ सामान्यतया प्रत्येक विभाग का नेतृत्व भारत सरकार के एक सचिव (56०७9) द्वारा किया 
जाता है, जोकि उक्त विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है और विभाग की नीति एवं प्रशासन 
संबंधी सभी मामलों पर संबंधित मंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। 

१ विंग: सामान्यतः प्रत्येक विभाग में कार्यों को विंग में बांटा जाता है और प्रत्येक विंग का प्रभारी 
विशेष सचिव (506०8 ९०९27) / अपर सचिव (Additional Secretary) / संयुक्त 
सचिव (५०in 58068) होता है। इस स्तर के पदाधिकारी को अपने विंग के अधीन आने 
वाले कार्यो के संबंध में स्वतंत्र कार्यपद्धति और जिम्मेदारी के अधिकतम अवसर प्राप्त होते हैं और 
विभाग के समग्र प्रशासन के लिए सचिव का संपूर्ण उत्तरदायित्व होता है। 

° प्रभाग: एक विंग सामान्यतः कई प्रभागों में बंटा होता है और प्रत्येक प्रभाग का प्रभारी 
अधिकारी, निदेशक (D।/०८07) /संयुक्त निदेशक (Joint Direct0) /उप-सचिव (Deputy 
Secretary) स्तर का अधिकारी होता है। 

° शाखायें: एक प्रभाग कई शाखाओं में बंटा हो सकता है और इसका प्रभारी ओवर सचिव 
(Under Secretary) या समकक्ष अधिकारी होता है। 

° अनुभाग: अनुभाग पूर्णतः स्पष्ट कार्य क्षेत्रों के साथ विभाग की सबसे छोटी संगठनात्मक इकाई 
होती है। सामान्यतया इसमें एक अनुभाग अधिकारी की देखरेख में कुछ सेहायक और क्लर्क कार्य 
करते हें आम तौर पर, विभिन्न मामलों का प्रारंभिक प्रबंधन (नोटिंग और ड्रापिंटग सहित) 
सहायकों और कलको द्वारा होता है, जिन्हें संबंधित कर्मचारी (४९३।।१9 १4०७) कहा जाता है। 


जहाँ उपर्युक्त प्रणाली एक विभाग के संगठन मेंहअपनायी जाने वाली सामान्य प्रणाली है, वहीं इसके 
कुछ अपवाद भी हैं जिनमें, डेस्क अधिकारी प्रणोली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इस प्रणाली में एक 
विभाग के सबसे निचले स्तर पर कार्यका विभाजन विशिष्ट कार्यात्मक डेस्कों में किया जाता है और 
प्रत्येक डेस्क पर उचित रैंक के दो पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे- अवर सचिव 


(Under Secretary) या अनुभाग अधिकारी ($९९०१ 008) प्रत्येक डेस्क पदाधिकारी अपने 
अधीन आने वाले मामलों को स्वयं निपटाता. है और उन्हें पर्याप्त आशुलिपिकीय (stenographic) 
और लिपिकीय (८।€।।८३।) सहायता प्रदान की जाती है। 


प्रत्येक विभाग में ऐक या अधिक संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालय हो सकते हैं। इन कार्यालयों की 

निम्नलिखित भूमिका होती है: 

° संबद्ध कार्यालय जिस विभाग से संबद्ध होते हैं, वे उससे जुड़ी नीतियों के कार्यान्वयन में अपेक्षित 
व्यापकोकार्यकारी निर्देश देने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वे तकनीकी सूचना के संग्रह केंद्र के रूप 
में भी कार्य करते हैं तथा संबंधित मामलों के तकनीकी पहलुओं के संबंध में विभाग को सलाह भी 
देते हैं। 

«७ अधीनस्थ कार्यालय सामान्यतया फील्ड संस्थाओं (field establishments) अथवा ऐसी 
एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं जो सरकारी नीतियों को व्यापक रूप में लागू करने के लिए 
जिम्मेदार होते हैं। ये संबद्ध कार्यालयों के निर्देशन में कार्य करते हैं अथवा यदि अपेक्षित 
कार्यकारी निर्देशन पर्याप्त न हो तो ये कार्यालय प्रत्यक्ष रूप से विभाग के अधीन भी कार्य करते 
हैं। 

3. भारत सरकार के प्रमुख मंत्रालय 


° सरकार की संसदीय प्रणाली में संसद के समय एवं संसाधनों का अधिकांश भाग दैनिक कार्यों पर 
व्यय होता है। इन संसदीय कार्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय 
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को सौंपी गयी है। संसदीय कार्य मंत्रालय, केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। यह संसद 
में सरकारी कार्य के संबंध में सरकार एवं संसद के दोनों सदनों के मध्य एक महत्वपूर्ण समन्वय 
कड़ी के रूप में कार्य करता है। मई, 949 में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना की गई थी 
परन्तु वर्तमान में यह एक पूर्ण मंत्रालय है। 

७ भारत के संविधान के अनुच्छेद 77(3) के अधीन बनाए गए भारत सरकार (कार्य आबंटन) 
नियम, 96 के अधीन इस मंत्रालय को सौपे गए कार्य निम्नलिखित हैं: 


छ 


यह मंत्रालय, संसदीय कार्य से संबंधित मंत्रिमंडल की समिति को सचिवालय सम्बन्धी 
सहायता प्रदान करता है जो कि अन्य बातों के साथ-साथ संसद के दोनों सदनों के 
सत्रावसान तथा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों पर सरकार के अभिमत की 
सिफारिश करता है। 
यह मंत्रालय सरकार के मंत्रालयों/विभागों से, संसद में लंबित विधेयकों, पुर:स्थापित किए 
जाने वाले नए विधेयकों और अध्यादेशों के प्रतिस्थापक विधेयकों के संबंध में, निकट सम्पर्क 
बनाए रखता है। 
यह मंत्रालय विधेयकों की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखता है।यह निगरानी विधेयकों के 
मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन की अवस्था से लेकर विधेयक के संसद के'दोनों सदनों द्वारा 
पारित होने तक रखी जाती है। संसद में विधेयकों के पारित होने संबंधी कार्रवाई के सुचारु 
संचालन को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय के अधिकारी विधेयक प्रस्तुत करने वाले 
मंत्रालयों/विभागों तथा विधि और न्याय मंत्रालय (जोकि विधेयकों का .प्रारूपण तैयार 
करता है) के अधिकारियों से सतत सम्पर्क बनाए रखते हैं। 
यह मंत्रालय संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समितियाँ गठित करता है तथा सत्रावधि और 
अन्तःसत्रावधि दोनों ही के दौरान इनकी बैठेकें आयोजित करने के लिए व्यवस्था करता है। 
यह मंत्रालय संसद में मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों केशशीघ्र और उपयुक्त कार्यान्वयन के 
लिए अन्य मंत्रालयों के साथ कार्रवाई करता है 
यह मंत्रालय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने तथा विद्यार्थी समुदाय में अनुशासन और सहनशीलता 
जैसे गुणों को विकसित करने'और संसद के कार्य संचालन की पूर्ण जानकारी देने के लिए 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली सरकार के विद्यालयों ; पूरे देश के केन्द्रीय विद्यालयों; जवाहर 


नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन 
करता है। 


गृह मंत्रालये (\HA) को.अनेक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं, उनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं: 


* आंतरिक सुरक्षा, 


७ अर्ध-सैनिके बलों का प्रबंधन, 


° सीमा प्रबंधन, 


७ केन्द्र-राज्य संबंध, 


७ संघ शासित प्रदेशों का प्रशासन, 


७ आपदा प्रबंधन। 
हालांकि, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची ॥ (राज्य-सूची) की प्रविष्टियों | और 2 के 
तहत, 'लोक व्यवस्था' एवं 'पुलिस' के संबंध में राज्यों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है, परन्तु 


संविधान का अनुच्छेद 355 संघ को यह निर्देश देता है, कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति 
से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे तथा प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के अनुसार 
चलाया जाना सुनिश्चित करे। 
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भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 967 के तहत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित विभाग हैं: - 

° आंतरिक सुरक्षा विभाग (Department of Internal Securify): यह विभाग भारतीय पुलिस 
सेवा, केंद्रीय पुलिस बल, आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था, उग्रवाद, आतंकवाद, 
नक्सलवाद, विदेशी एजेंसियों की प्रतिकूल गतिविधियों, पुनर्वास, वीजा देना और अन्य 
आप्रवासी मामलों, सुरक्षा मंजूरी, आदि से संबंधित कार्यो को संभालता है। 


«७ राज्य विभाग (Department of States): केन्द्र-राज्य संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, संघ शासित 
प्रदेशों का प्रशासन, स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन, मानवाधिकार, जेल सुधार, पुलिस सुधार, 
आदि से संबंधित कार्य इसी के अधीन आते हैं। 

° गृह विभाग (Department of H0mM९): यह विभाग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार 
ग्रहण करने की अधिसूचना, प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल की नियुक्ति/प॒द-त्याग की 
अधिसूचनाएँ, राज्य सभा और लोकसभा के लिए नाम-निर्देशन,जनगणना, जन्म और मृत्यु का 
पंजीकरण आदि से संबंधित मामलों की देख-रेख करता है। 

° जम्मू-कश्मीर कार्य विभाग {Department of Jammu and Kashmir (J&K) Affairs} 
जम्मू-कश्मीर राज्य की सन्दर्भ में संवैधानिक उपबंधों, विदेश मंत्रालये से संबंधित माभिलों'को 
छोड़ कर जम्मू-कश्मीर से संबंधित सभी विषय इस विभाग'के अंतर्गत आते हैं। 

° सीमा प्रबंधन विभाग (Department of Border Management): तटीय सीमाओं सहित 
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन, सीमा सुरक्षा को सुदृढ़ करना और संबंधित अवसंरचनाओं का 
सृजन, सीमा क्षेत्र विकास आदि मामले इसके तहत आते हें; तथा 

° राजभाषा विभाग (Department of Official kanguage), यह विभाग संविधान के 
राजभाषा से संबंधित उपबंधों और राजभाषा अधिनियम,।963 के उपबंधों के कार्यान्वयन से 
संबंधित मामलों को संभालता है। 


रक्षा मंत्रालय (सचिवालय) में निम्नलिखित विभाग शामिल हैं: 
4. रक्षा विभाग (Department of Defence: DoD), 


2. रक्षा उत्पोदन विभाग (Department of Defence Production: DDP), 

3. पूर्व सेनानी कल्याण विाग{Department of Ex-Servicemen Welfare: DES\\), और 

4. रक्षा अनुसंधान एबं+ विकास विभाग (Department of Defence Research & 
Development: DDR&D) एवं 


छा 


वित्तीय प्रभाग (Finance Division) 

७ उपरोक्त प्रथम 4 विभागों में से प्रत्येक का प्रमुख एक सचिव होता है। रक्षा मंत्रालय के वित्तीय 
प्रभाग (फाइनेंस डिवीज़न) का प्रमुख सचिव (डिफेंस फाइनेंस) / वित्तीय सलाहकार (रक्षा सेवा) 
होता है। फाइनेंस डिवीज़न का प्रमुख रक्षा बजट से जुड़े व्ययों के प्रस्तावों पर वित्तीय नियंत्रण 
रखने, और रक्षा व्यय के लेखांकन (8000॥॥॥॥9) एवं आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार 


होता है। 


वित्त मंत्रालय में पाँच विभाग शामिल हैं, यथा: 
4. आर्थिक कार्य विभाग (Department of Economic Affairs) 
2. व्यय विभाग (Department of Expenditure) 
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3. राजस्व विभाग (Department of Revenue) 

4. निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग; (Department of Investment and Public 
Asset Management (DIPAM;दीपम)* और 

5. वित्तीय सेवा विभाग (Department of Financial Services) 

*विनिवेश विभाग की स्थापना 70 दिसम्बर, 999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और 

बाद में 06 सितम्बर, 200 को इसे विनिवेश मंत्रालय बना दिया गया था। 27 मई, 2004 से 

विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग था। 4 अप्रैल, 2046 से विनिवेश विभाग का 

नाम बदलकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) कर दिया गया है। 


3.5. मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource 

Development) 

७ भारत में शिक्षा राज्य और केन्द्र दोनों का सम्मिलित दायित्व है। इसके लिए हर राज्य में एक 
शिक्षा विभाग है और देश के सभी राज्यों के शिक्षा विभागों के समन्वय से शिक्षा नीतियाँ और 
शिक्षा व्यवस्थाएँ लागू करने के लिए केन्द्र सरकार का मानव संसाधन विकोस मंत्रालय है। 

७ यह मंत्रालय मुख्यतः दो स्तरों पर काम करता है, पहलारस्कूली शिक्षा एवं दूसेरा= उच्चतर 
शिक्षा। इसके माध्यम से यह देश के सामाजिक-आर्थिक ढांचे के, संतुलन में एक महत्वपूर्ण और 
उपचारात्मक भूमिका निभाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय दो विभोगों के माध्यम से 
कार्य करता है: 

० स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग_(Department of School Education and 
Literacy) 
० उच्चतर शिक्षा विभाग (Department of Higher Education) 


4. मंत्रिमंडल सचिवालय (Cabinet Secretariat) 


भारतीय संविधान. के अंतर्गत मंत्रिमंडेल को वास्तविक कार्यपालिका के रूप में स्थापित किया 
गया है। केंद्र “सरकार के समस्त प्रशासन का उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल का है। मंत्रिमंडल 
सचिवालय संघीय मंत्रिमंडल की स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसका राजनीतिक 
प्रमुख/प्रधानमंत्री तथा प्रशासनिक प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव होता है। इसे “भारत सरकार (कार्य 
आंबंटन) नियम, ।96 के अंतर्गत एक विभाग का दर्जा प्रदान किया गया है। 

०! मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्यों एवं उत्तरदायित्वों के सफलता पूर्वक संचालन के लिए सचिव से 
अवर सचिव स्तर के अनेक अधिकारी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री को सलाह देने हेतु 
विभिन्न विषयों से संबंधित विशिष्ट अधिकारी भी होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख कार्य 
निम्नलिखित हैं - 

० मंत्रिमंडल की बैठक की कार्यसूची बनाना एवं इसके लिए आवश्यक सूचना और सामग्री 
उपलब्ध करना। 

० विभिन्न मंत्रालयों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए और मंत्रालयों के बीच मतभेदों को 
दूर करते हुए सरकार की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सहायता करना। 

० सचिवालय की स्थाई/तदर्थ समितियों के माध्यम से परस्पर सहमति बनाना। 

० सभी मंत्रालयों/विभागों की गतिविधियों के मासिक सारांश के माध्यम से राष्ट्रपति, 
उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को सूचित करना। 
मंत्रिमंडलीय समितियों को सचिवालय सहायता प्रदान करना। 
सरकार के कार्यों से संबंधित नियम तैयार करना एवं राष्ट्रपति के अनुमोदन से केंद्र सरकार 
के मंत्रालयों के कार्यों का बँटवारा करना। 
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० विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति एवं त्यागपत्र, मंत्रियों को विभागों के बंटवारे, मंत्रालयों के 
गठन एवं पुनर्गठन से संबंधी विषयों का निपटारा करना। 

१ मंत्रिमंडलीय सचिवालय को अंतर मंत्रालयी समन्वय को प्रोत्साहन देने के लिए एक उपयोगी 

तंत्र के रूप में देखा जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडलीय सचिव नागरिक सेवाओं के प्रमुख भी होते हैं। 

विभिन्न विभागों के सचिव मंत्रिमंडलीय सचिव को समय-समय पर विकास संबंधी जानकारी 


देना आवश्यक समझते हैं। उनके लिए कार्यकरण नियमावली के अनुसार भी मंत्रिमंडल सचिव 
को नई गतिविधियों के संबंध में जानकारी देना आवश्यक है। 


(Strengths and Weaknesses of the Existing 
Structure) 


भारत सरकार की मौजूदा संरचना एक लंबी समयावधि में विकसित हुई है। इसमें कुछ निहित 
शक्तियाँ हैं, जिसने इसे समय की कसौटी पर बनाये रखने में मदद की है। हालांकि, इसमें कमजोरियाँ 
भी हैं, जिसने व्यवस्था को धीमा, बोझिल और अनुत्तरदायी बनाया है। 


5.॥. सकारात्मक पक्ष (Strengths) 


° जाँची-परखी पद्धतिः इन संरचनात्मक इकाईयों ने उन नियमों॥ और स्थापित मानदंडों का 
अनुपालन किया है, जिनसे राष्ट्र निर्माण में तथा एक समावेशी राज्य के निर्माण में सहयोग मिला 
है। इनसे संकट काल के साथ-साथ सामान्य समय के दौरान भी स्थिरता सुनिश्चित हुई है। इन्होने 
अधिकार-प्रा्त आयोगों, सांविधिक बोर्डी, स्वायत्तोसोसायेटियों और संस्थानों के माध्यम से, 
विशेष रूप से अनुसंधान, विज्ञान#औराघ्रौद्यो गिकी, से संबंद्ध क्षेत्रों में, नूतन पद्धतियाँ कायम की 
हैं। 

° स्थिरताः स्थायी सिविल सेवकों के रूप में सरकारी स्टाफ़ प्रणाली के कारण एक निर्वाचित 
सरकार से दूसरी सरकार को शक्ति के हस्तांतरण के दौरान निरंतरता और स्थिरता स्थापित हुई 
है, जिससे भारतीय लोकतंत्र को'परिपक्क बनाने में योगदान मिला है। 

° संविधान, के प्रति प्रतिबद्धता - राजनीतिक निष्पक्षता: सुस्पष्ट रूप से निर्धारित नियमों और 
प्रक्रियाओं ने सिविल सेवकों की निष्पक्षता कायम रखी है, जिससे सरकारी कार्यक्रमों व सेवाओं 
के राजनीतिकरण पर अंकुश लगा है। इससे, संविधान में अन्तर्निहित सिद्धांतों के आधार पर 
संस्थानों का विकास करने में मदद मिली है। 

° नीति निर्माण और इसके कार्यान्वयन में संयोजन: भारत सरकार के ढाँचे से एक ऐसी स्टाफ 
पद्धति स्थापित करने में मदद मिली है जिससे नीति निर्माण और कार्यान्वयन के मध्य संयोजन 
प्रोत्साहित होता है। इससे भारत सरकार और राज्य सरकारों दोनों की प्रणाली को मदद मिली 
है और सहकारी संघवाद की अवधारणा सुदृढ़ हुई है। 

* राष्ट्रीय दृष्टिकोण: भारत सरकार और साथ ही संलग्न व अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सरकारी 
सेवकों के मध्य संकीर्ण सीमाओं को पार करके एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हुआ है। इससे 
राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने में सहयोग मिला है। 


5.2. नकारात्मक पक्ष (Weaknesses) 


° दैनिक कार्यो पर अनुचित जोर: भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय प्रायः उन पर लादे गए नेमी 
कार्यों (0॥॥॥8 ४४०/0 की मात्रा के बहुत अधिक होने के कारण अपने नीति विश्लेषण और नीति 


निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने में असमर्थ रहते हैं। इसके फलस्वरूप राष्ट्रीय 
प्राथमिकताओं पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। पुनः इससे केन्द्रीकरण की भी एक प्रणाली 
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विकसित हुई है। प्रायः राज्य और स्थानीय शासनों द्वारा किये जा सकने अथवा आउटसोर्स किये 
जा सकने वाले कार्यों को भी संघ सरकार द्वारा अपने पास बनाए रखा गया है। 

° मंत्रालयों/विभागों का अति विस्तार: कभी-कभी गठबंधन राजनीति की अनिवार्यताओं के कारण 
सरकार को बड़ी संख्या में मंत्रालयों/विभागों का सुजन करना पड़ जाता है, जिससे कार्यों का 
तर्कसंगत विभाजन नहीं हो पाता है तथा परस्पर संबंद्ध विषयों के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण में 
कमी देखने को मिलती है। 

° अत्यधिक स्तरों के साथ एक विस्तारित पदानुक्रम: भारत सरकार की एक विस्तारित ऊर्ध्वाधर 
संरचना है, जिसकी वजह से विभिन्न मुद्दों की बहुत से स्तरों पर जाँच की जाती है, जिससे प्रायः 
एक ओर निर्णय निर्माण में देरी होती है और तो दूसरी ओर जवाबदेही में कमी आती है। 

° जोखिम से सुरक्षा: बहुस्तरीय संरचना का एक नकारात्मक परिणाम यह है कि विपरीत प्रत्यायन 
और निर्णय-निर्माण में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति देखी गई है। विद्यमान संरचना निर्णय लेने के 
स्थान पर केवल एक सलाहकार के रूप में फाइलों को संचालन के माध्यम से.परामर्शो पर 
अधिकाधिक बल देती है। इससे कार्यो में अनावश्यक बहुलता होती है, देरी और अकुशलता पैदा 
होती है। 

° टीम वर्क का अभावः वर्तमान कठोर पदानुक्रम संरचना, एक टीम वर्क की भावना के विकसित 
होने की स्थिति को क्षीण करती है जो वर्तमान संदर्भ में अत्यावश्यक हैीवर्तमान में. अंतर- 
विषयक दृष्टिकोण उभरती चुनौतियों पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिए जरूरी है। 

° कार्यों का बिखरावः प्रचालन स्तर पर भी, कार्यो को विभाजितोऔर उपविभाजित करने की एक 
सामान्य प्रवृत्ति है, जिससे सेवाएँ प्रदान करने में,देरी होती है, अकुशलता ओती है और समय 
अधिक लगता है। 

«७ परिकल्पित स्वायत्तता में कमी; कुछ समितियों और बोर्डो के मामलों को छोड़कर, उनके गठन के 
समय परिकल्पित स्वायत्तता में पर्याप्त कमी आई है। 


6. सरकार की संरचना में सुधार के लिये अनुशंसाएँ 


द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का स्पष्ट मत है, कि भारत सरकार का पुनर्गठन निम्नलिखित कोर 
सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए तथा इनके अनुसार ही इसके कार्य संचालित होने चाहिए: 
७ केंद्र सरकार को प्रमुख रूप से निम्नलिखित कोर क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए: 
० रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, न्याय और कानून का शासन 
० _ प्रत्येके नागरिक के लिए उत्तम कोटि की शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की सुलभता के जरिए 
मानव विकास 
अवस्थापना तथा संधारणीय प्राकृतिक संसाधन विकास 
सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक न्याय 
आर्थिक प्रबंधन तथा राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन 
अन्य क्षेत्रकों के संबंध में राष्ट्रीय नीतियाँ 
° कार्यो को राज्य और स्थानीय शासन पर विकेंद्रीकृत करने के लिए सहायिकता के सिद्धांत 
(principle of subsidiarity) का पालन किया जाना चाहिए। 


° (०0 0 


समनुषंगिता/सहायिकता का सिद्धांत (principle of subsidiarity) 
इसकी कल्पना एक ऐसे सिद्धांत के रूप में की गयी कि एक केंद्रीय प्राधिकारी का कार्य सहायक 
होना चाहिए जो केवल ऐसे कार्यो का निष्पादन करे जिन्हें मात्र स्थानीय स्तर पर निष्पादित 


नहीं किया जा सकता। 

इसके अंतर्गत सभी कार्य संभव अधिशासन के लघुतम यूनिट पर नागरिकों के निकटतम 
आयोजित किए जाने चाहिए और इन्हें ऊपरी स्तर पर केवल तभी संपादित किया जाना चाहिए 
जब स्थानीय यूनिट कार्य निष्पादित करने में असमर्थ हो। 
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° परस्पर जुड़े हुए विषयों पर एक साथ विचार किया जाना चाहिए। सरकार में मंत्रालयों और 
विभागों की पुनर्सरचना करते समय, कार्यात्मक विशेषज्ञता और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने के 
साथ-साथ एक सर्वमान्य समन्वय आवश्यक है। इसके अंतर्गत सभी सरकारी कार्यो का एक गहन 
विश्लेषण करना और उसके बाद मंत्रालय से जुड़े कतिपय प्रमुख वर्गों का सामूहीकरण किया 
जाना सम्मिलित है। 

° नीति निर्माण कार्य एवं कार्यान्वयन कार्य का पृथक्करण : मंत्रालयों द्वारा नीति निर्माण कार्यों पर 
अधिक बल दिए जाने की आवश्यकता है तथा कार्यान्वयन कार्यो का प्रत्यायोजन प्रचालन 
इकाईयों और स्वतंत्र संगठनों/एजेंसियों को कर दिया जाए। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 
वर्तमान में नीति निर्माण एक विशेषज्ञतापूर्ण कार्य है जिसके लिए व्यापक परिप्रेक्ष्य, कार्यक्षेत्र की 
वैचारिक समझ और बाह्य परिवेश की उचित समझ आवश्यक है। दूसरी ओर नीतियों के 
कार्यान्वयन के लिए विषय के गहन ज्ञान और प्रबंधकीय दक्षताओं की आवश्यकता होती है। 

«७ समन्वित कार्यान्वयनः नीति निर्माण की तरह कार्यान्वयन के स्तर पर भी बेहतरकसमन्वय जरुरी 


है। ऊर्ध्वाधर विभागों के विस्तार से यह एक असंभव कार्य हो जाता है, सिवाय उन मामलों के 
जहाँ अधिकार प्राप्त आयोगों, सांविधिक निकायों, स्वायत्त सोसाइटी आदि की स्थापना की गेई 
है। महत्वपूर्ण क्षेत्रकों में ऐसे और अधिक अंतर-विषयक निकायों की काफी संभावना है। 

° संरचनाओं को सरल बनाना - स्तरों की संख्या में कमी लाना और उन्हें टीमोकार्य के लिए 
प्रोत्साहित करना: किसी संगठन की संरचना, सरकारी संगठनों,सहित, उन्ते विशिष्ट उद्देश्यों हेतु 
उपयुक्त बनाने के लिए तैयार की जानी चाहिए, जिसकी प्राप्ति कीजानी है। भारत सरकार में 
पारस्परिक दृष्टिकोण एकसमान ऊर्ध्वाधर पदानुक्रमे. अपनाने का रहा है# (जैसा कि कार्यालय 
प्रक्रिया नियमावली में निर्धारित है)। टीमन्बर्क पर बलोदेते हुए सरल एवं क्षैतिज संगठनों का 
निर्माण करने की आवश्यकता है। 

° सुपरिभाषित उत्तरदायित्व: वर्तमान बहुस्तरीय)संगठनात्मक संरचना के कारण अलग-थलग 
निर्णय निर्माण के साथ गैर निष्पादन की प्रवृति मे वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में फाइलों पर 
परामर्श प्राप्त करने की प्रकृति से प्रसारित उत्तरदायित्व की स्थिति देखने को मिलती है। 
संगठनात्मक जिम्मेदाररियों के स्पष्ट सीमांकन से, एक बेहतर निष्पादन प्रबंधन पद्धति विकसित 
करने में भी सहाायतो$मिल सकती है। 

° समुचित प्रत्यायोजन (Appropriate delegati0n): समुचित प्रत्यायोजन के अभाव से 
अनावश्यक विलम्ब होता है, कार्यकुशलता में कमी आती है और अधीनस्थ कर्मचारियों के 
मनोबल में ह्लास होता हे) 

«“ प्रचालन इकाईयों का महत्व: सरकारी संगठनों की प्रवृत्ति वस्तुतः प्रचालन स्तरों पर अंशों और 
प्राधिकारों, जनशक्ति और संसाधनों के साथ शीर्ष पर हावी होने की है, जिनका नागरिकों के 
जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। नागरिकों की जरूरतों के अनुरुप सरकारी स्टाफ ढाँचे का 
युक्तिकरण अति आवश्यक है। 


7. विगत वर्षों में हांञांयगा ।45 6$ मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे 
गए प्रश्न (Previous Year Vision IAS GS Mains Test 
Series Questions) 


4. मंत्रिमंडल सचिवालय, मंत्रिमंडल के कामकाज में एक रचनात्मक, कार्यात्मक, सूचनात्मक 


और समन्वयकारी भूमिका निभाता है। विस्तार से बताएं। 

दृष्टिकोण: 
उत्तर में केवल कैबिनेट सचिवालय के कार्यो को सूचीबद्ध नहीं करना है,बल्कि कथन में दिये 
गये मुख्य शब्दों (रचनात्मक, प्रकार्यात्मक आदि) से उनका संबंध स्थापित करना है। 
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उत्तरः 
७ केन्द्रीय प्रशासनिक सरंचना में कैबिनेट सचिवालय एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। वह 
कैबिनेट को सचिवालयी सहायता, इसकी समितियों व मंत्रियों के तदर्थ समूह को 
सहायता तथा उनके अभिलेख, निर्णय और कार्यवाहियों के संरक्षण के लिए उत्तरदायी 


है। प्रधानमंत्री इसके राजनीतिक अध्यक्ष तथा कैबिनेट सचिव इसके प्रशासनिक 
अध्यक्ष होते हैं । 

७ कैबिनेट सचिवालय की प्रक्रिया इस अर्थ में रचनात्मक है कि यह कैबिनेट की बैठकों की 
रूपरेखा बनाता है .इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व कैबिनेट में विचार विमर्श के लिए 
ऐसी सूचनायें व साधन उपलब्ध कराना जो कैबिनेट समितियों, मंत्रिसमूह व समिति 
के सचिवों के लिए आवश्यक हों। 

° कार्य-आवंटन और कार्य-वितरण नियमों के सुनिश्चित अनुपालन द्वारा कैबिनेट 
सचिवालय मंत्रालयों तथा विभागों के कार्यवाही सुचारू रूप से करवाता है) 

«७ कैबिनेट सचिवालय का एक महत्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रपति, 
उपराष्ट्रपति और मंत्रियों को मंत्रालयों व विभागों की मुख्य गतिविधियों की सूचना, 
मासिक संक्षिस्तिकी द्वारा दी जाये। अतः केन्द्रीय सरकार के क्रियान्वयन में इसकी मुख्य 
भूमिका सूचनात्मक है। 

«७ कैबिनेट सचिवालय अंतर्मन्त्रालयीय समन्वय सुनिश्चित करके सरकार की निर्णयन 


क्षमता में सहायता करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच मतभेदों का समाधान 
करने और सहमति विकसित करने में मददकरता है और इसके लिए सचिवों की तदर्थ 


अथवा स्थायी समितियों की मददे लेता है। अतेः यह मुख्य समन्वयकारक की भूमिका 
का भी निर्वहन करता है। 

० कैबिनेट बैठकों की रूपरेखा तैयार करना, कार्य विवरण लेकर, निर्णय को सभी तक 
पहुँचाना तथा यह देखना कि उचित कार्यवाही'की गई कि नहीं यह सुनिश्चित करने के 
कारण कैबिनेट सचिवालेय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 


2. "संविधि पुस्तकों का आवधिक शुद्धीकरण कानूनी व्यवस्था में दबे पाँव घुसने वाले टकरावों 
और अस्पष्टताओं/को रोकने में सहायता करता है।" पुराने कानूनों को निरस्त करने के लिए 
सरकारे द्वारा की गई पहल के प्रकाश में इस कथन की विवेचना कीजिए। 

दृष्टिकोणः 
इस प्रश्न का उत्तर तीन अलग-अलग भागों में दिए जाने की आवश्यकता है। सुस्पष्ट और 
कुशल कानूनी प्रणाली के लाभों के साथ उत्तर आरंभ कीजिए। वर्तमान भारतीय प्रणाली 
और इसके परिणामों पर प्रकाश डालिए। कानूनों को निरस्त करने के लिए सूचीबद्ध क्षेत्रकों 
पर विस्तृत चर्चा के साथ विधि आयोग जैसी संस्थाओं द्वारा की गई पहलों की व्याख्या 
कीजिए। इस संबंध में हाल के सरकारी प्रयासों के साथ उत्तर समाप्त कीजिए। 

उत्तरः 
कानून का शासन भलीभांति कार्य करने वाली आधुनिक लोकतांत्रिक राजव्यवस्था का 


परिभाषित सिद्धांत है। सुशासन का सार बाजार, राज्य और समाज की मांगों के अनुसार 

संविधि पुस्तकों का उन्नयन करना है; कानून के शासन के कार्य करने के लिए, संविधि 

पुस्तकों को अस्पष्टता, दोहराव और अनावश्यकता से मुक्त होना चाहिए। भारत में बोझिल 

संविधि पुस्तकों का प्राय: दुरुपयोग किया जाता है और परिणाम हानिकारक कानूनी 

व्यवस्था के रूप में सामने आता है। 

७ कानूनी व्यवस्था का पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता को देखते हुए, सरकार ने 
अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की है। यह देखा गया कि इन कानूनों 
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को तीन कारणों से निरस्त कर दिया जाना चाहिए- वे अनावश्यक हैं जो अपने उद्देश्य 
से अधिक समय तक बने रहे हैं, अधिक वर्तमान कानूनों द्वारा अधिक्रमित हो गए हैं, 
या वृद्धि, विकास, शासन और स्वतंत्रता के लिए बड़ी बाधा खड़ी करते हैं। 

७ सरकार की घोषणा के बाद, 20वें विधि आयोग ने कानूनी अधिनियमों का सरलीकरण 
और सुचारूकरण शीर्षक वाली परियोजना आरंभ की जिसका उद्देश्य कानूनों, 
नियमों, विनियमों पर विभिन्न रिपोर्ट तैयार करना है, जिन्हें निरस्त या संशोधित 


किए जाने की आवश्यकता है। 
विधि आयोग ने पाया कि - 


° भारत में 300 से अधिक औपनिवेशिक युग के अधिनियम प्रवर्तित हैं। इनमें से कई 
अनावश्यक हैं, कार्यान्वित नहीं किए जाते हैं, और कभी-कभी इनका दुरुपयोग भी 
किया जता है। इन अधिनियमों की विषयवस्तु अब स्वतंत्रता के बाद अधिनियमित 
कानूनों द्वारा शासित होती है, जो समकालीन वास्तविकताओं के काफ़ी अधिक अनुरूप 
हैं। 

७ ब्रिटिश युग के कई उदग्रहणों का स्थान अब नए करों ने. ले लिया है, इससे प्राये: 
राजस्व में पर्याप्त वृद्धि के बिना दोहरा कराधान होता हैजैसे कि गंगा टोल 
अधिनियम, 867। 

७ वर्तमान में, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियमित 44 श्रेम्न संबंधी कानून हैं जो मजदूरी, 
सामाजिक सुरक्षा, कल्याण, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य, और औद्योगिक संबंधों 
से संबंधित हैं । भारत के श्रम कानूनों कीरेस्पष्ट लागत भ्रष्टाचोरु,है, क्योंकि, इनमें से 
40% का उल्लंघन किए बिना00%कानूनों का पालन करना असंभव है। 

° राजद्रोह कानून जैसे भाषण और अभिव्यक्ति सेंसंबंधित कानून हैं। ये कानून व्यापक 
शब्दों वाले पदों में अपराधों को परिभाषित करते हैं, भ्रम और अस्पष्टता कायम रखते 
हैं, और प्राय: उत्पीडन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। उन्हें सार्वजनिक 
प्राधिकारियों#की मनमानी व्याख्या के लिए छोड़ दिया गया है और प्रायः दुरुपयोग 
किए जाते हैं। 

सरकार ने 20वें विधि आयोग द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देते हुए 36 
कानूनों को. निरस्त_करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया है। सरकार श्रम 
बाजार और वित्तीय प्रणाली से संबंधित 287 विभिन्न कानूनों को निरस्त करने की योजना 
बना रहीहै। हालांकि, सरकार को अपने दृष्टिकोण में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसे 
कानूनों की पूर्णतया काट-छांट करके नहीं किया जाना चाहिए बल्कि प्रभावी कानूनी ढांचे 
की आवश्यकता को उचित महत्व देते हुए सही आकार देकर किया जाना चाहिए। 


सरकार में मंत्रालयों और विभागों का प्रसार न केवल समन्वय और समेकन को कमजोर 


करता है, बल्कि प्रकार्या के विखंडन का भी मार्ग प्रशस्त करता है। भारत के संदर्भ में 
टिप्पणी कीजिए। 


«७ भारत में मंत्रालयों और विभागों के प्रसार का कारण और प्रसार के लाभ और हानि के 
साथ उत्तर आरंभ करें। 

«७ सोदाहरण प्रसार की व्याख्या करें और वक्तव्य के दोनों पहलुओं को संबोधित करें। 

७ समाधान का सुझाव देते हुए उत्तर समाप्त करें। 


संविधान के कल्याणकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालयों और सरकारी विभागों का 
प्रसार होता रहा है। इस के कारण विशेषज्ञता, फ़ोकस और संसाधन चैनलाइजेशन का लाभ 
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मिलता है, लेकिन साथ ही इसमें समन्वय की कमी और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और 
समस्याओं के प्रति समन्वित दृष्टिकोण अपनाने की निहित अक्षमता भी है। 

उदाहरण के लिए, परिवहन के अलग-अलग पहलुओं से अलग-अलग मंत्रालय संबंधित हैं। 
नागर विमानन मंत्रालय नागरिक उड्डयन से संबंधित है; जबकि रेल मंत्रालय रेल परिवहन 
से संबंधित है; जहाजरानी मंत्रालय समुद्री नौवहन से संबंधित ; सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्रालय राजमार्ग और मोटर वाहनों से संबंधित है और शहरी विकास मंत्रालय 
शहरी परिवहन व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार, यह कई विभागों में खंडित हो गया है 
जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के प्रति आवश्यक समन्वित राष्ट्रीय दृष्टिकोण कठिन बनाता है। 
उदाहरण के लिए, परिवहन के विभिन्न मोड्स के लिए एकीकृत यात्रा कार्ड लाने प्रस्तावित 
योजना अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है। 

इसी प्रकार से 'सब के लिए आवास' जैसी पहलों के लिए अक्सर रक्षा, पर्यावरण तथा वन 
एवं जलवायु परिवर्तन, नागरिक उड्डयन आदि मंत्रालयों से मंजूरी की आवश्यकता होती है। 
शहरी क्षेत्रों में निर्माण परियोजनाओं के लिए मंजूरी की प्रकिया को सरलीकृत किया जा 
रहा है ताकि परियोजनाओं के लिए समयबद्ध और परेशानी से रहित मंजूरी को संभव 
बनाया जा सके। 


उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि कार्यात्मक विशेषज्ञता की आवश्येकताओं और समग्र 
दृष्टिकोण की आवश्यकता के बीच संतुलन कायम कारने की आवश्यकता है। समन्वित 
दृष्टिकोण विकसित करने के लिए, सरकार के प्रकार्या को समूहों की उचित संख्या में 
वर्गीकृत करना वांछनीय होगा। भारत में संसद की विभागीयोस्थायी सेमितियाँ आपस में 
जुड़ी विषय समग्रियों के एकीकरण का अच्छा उदाहरण हैं। हानिःउठाने वाले सार्वजनिक 
क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण और विनिवेश भी,उदारीकरण पश्चात अवधि में मंत्रालयों 
और विभागों की संख्या सीमित करने में"ठपयोगी'है। इससे तत्कालीन सरकार के लिए 
मंत्रालयों और विभागों का युक्तिकरण केरना और केबल उन मंत्रालयों और विभागों को 
बनाए रखना संभव होगा जिनकी शासन के मूलभूत प्रकार्या के लिए प्रत्यक्ष प्रासंगिकता हो। 
लेकिन मंत्रिपरिषद का आकार भारतो, जैसे बिशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए 
प्रतिनिधित्व दर्शाने वाले लोकतंत्र की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करता है। इसके साथ 
ही बहुदलीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद के आकार में कटौती की आशा करना यथार्थ-संगत 
नहीं होगा। 

इसके बजाय, अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण यह होगा कि मंत्रिपरिषद का वर्तमान आकार 
बनाए रखते. हुए प्रत्येक 20-25 निकट संबंधित विभागों की अध्यक्षता करने के लिए एक 
वरिष्ठोकैबिनेट मंत्री का प्रावधान करके समन्वय के स्तर में वृद्धि किया जाए। अलग-अलग 
विभागों की अध्यक्षता राज्य मंत्री द्वारा की जा सकती है। इस व्यवस्था के कार्य करने के 
लिए, पर्याप्त प्रत्यायोजन और संबंधित मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन आवश्यक होगा। 
कैबिनेट सचिव के पद का अधिक से अधिक कुशलता के साथ उपयोग किया जाना चाहिए। 
सचिवों की समिति अंतर-मंत्रालयी समन्वय लाने के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करने 
वाला अेच्छां मंच है। 

इससे प्रसार किए बिना एक बड़े और विविधतापूर्ण देश में संवर्धित समन्वय और पर्याप्त 
मंत्रालय प्रतिनिधित्व का मार्ग प्रशस्त होगा। गठबंधन राजनीति का युग, जिसने कभी 
सहयोगी दलों को प्रसन्न करने के लिए मंत्रालयी प्रसार को आवश्यक बनाया था, अब बहुत 
कुछ हद तक कमजोर हुआ है अत: कम-से-कम वर्तमान में कुछ समय के लिए सरकार इस 
बोझ से मुक्त है, इस प्रकार यह सुधार आरंभ करने के लिए यह उपयुक्त समय है। 
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॥8.. दलबदल विरोधी कानून के लाभ एवं हानि 452 
8.2. दलबेदल विरोधी कानून में सुधार हेतु विभिन्न निकायों/समितियों की सिफारिशें 452 
49. संसद में विपक्ष की भूमिका 453 


20. विगत वर्षों में ४॥७5०)॥/॥ 5 G8 मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न (Previous Year Vision IAS GS Mains 
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संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय प्रणाली (जिसे सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल' भी कहते 
हैं) अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद एक विशिष्ट व केंद्रीय स्थान रखती है। 
संविधान के भाग 5 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार व शक्ति 
आदि के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। 


ै. संसद का गठन 


भारत की संसद के तीन अंग हैं: 

° भारत के राष्ट्रपति 

७ उच्च सदन या काउंसिल ऑफ़ स्टेट्स या राज्यसभा (द्वितीय सदन) 

° निम्न सदन या हाउस ऑफ़ द पीपल या लोकसभा (प्रथम सदन या लोकप्रिय सदन) 

नोट: हाउस ऑफ़ द पीपल और काउंसिल ऑफ़ स्टेट के लिए हिंदी नामों क्रमशः लोकसभा और 
राज्यसभा को अपनाया गया है। 


4.॥. राष्ट्रपतिः संसद के एक अंग के रूप में 


«७ भारतीय संविधान में अमेरिकी प्रणाली के स्थान पर ब्रिटिश/प्रणाली कोअपनायोधगया है। ब्रिटिश 
संसद, हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स (उच्च सदन), हाउस ऑफ़ कॉर्मन्स (निम्न सदन)(और क्राउन (राजा या 
रानी) से मिलकर बनी है। ब्रिटिश क्राउन के समान भारत का राष्ट्रपति भी दोनों में से किसी भी 
सदन का सदस्य नहीं होता है। हालाँकि, वह संसद का अभिन्न अंग होता है और निम्नलिखित कार्य 
संपन्न करता है: 

० दोनों सदनों से पारित कोई भी विधेयक बिना साष्टपति.की सहमति के क़ानून नहीं बन सकता 
है। 

० वह दोनों सदनों के सत्र को आहूत या सेत्रावसाने करता है। 

० समय-समय पर वह दोनों सदनों को संबोधित करता है। 

० अध्यादेश जारी करता है, आदि। 

«७ सरकार की संसदीय पद्धति में विधायी व कार्यकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोर दिया जाता 
है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया गया है, जहाँ विधायी और 
कार्यकारी अंगों के.विभाजनःपर जोर दिया गया है। 


॥.2. राज्यसभा 


४ किसी भी संघीय शोसन में संघीय विधायिका के उच्च सदन को संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य 
हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने के लिए बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के चलते राज्य सभा 
का गठन हुआ है। भारत में द्वितीय सदन का प्रारम्भ वर्ष 948 के मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से 
हुआ। 

° दला राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य होते हैं जिनमें से 42 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 
किये जाते हैं। शेष (238 सदस्य) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से परोक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने 
जाते हैं। निर्वाचित सदस्य विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से, उन राज्यों की जनसंख्या के 
अनुपात में चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व हेतु कम से कम एक सदस्य अवश्य निर्वाचित 
होता है। वर्तमान में, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामांकित 2 सदस्यों सहित कुल 245 सदस्य हैं 
जिसमें से राज्यों से 229 तथा संघ शासित क्षेत्रों से 4 सदस्य शामिल हैं। 

«७ सदस्यों का मनोनयन: राष्ट्रपति, राज्यसभा में 42 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है, जिन्हें कला, 
साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो। ऐसे 
सदस्यों को मनोनीत करने का उद्देश्य है कि प्रख्यात व्यक्ति चुनावी प्रक्रिया का सामना किए बिना 
राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर सकें। 
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राज्यों का प्रतिनिधित्व : संविधान के अनुसार विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 
उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 238 स्थानों का प्रावधान किया गया है। राज्यों के 
प्रतिनिधि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के 
अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। 

संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व: संसद द्वारा निर्धारित रीति से संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों 
को चुना जाता है। इसके तहत संघ राज्य क्षेत्र का प्रत्येक प्रतिनिधि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना 
जाता है। यह चुनाव भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा 
होता है। सात संघ शासित प्रदेशों में से सिर्फ दिल्ली और पुदुचेरी को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व 
प्रदान किया गया है। अन्य पांच संघ शासित प्रदेशों की जनसंख्या काफी कम होने के कारण उन्हें 
प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। (नोट: हाल ही में जम्मू एवं कश्मीर तथा लह्दाख को संघ शासित 
प्रदेश घोषित किया गया है।) 

इस प्रकार राज्यसभा संघ की इकाई के रूप में देश के संघीय चरित्र को दर्शाती है। राज्यसभा के 
लिए सीटों का वितरण संविधान की चौथी अनुसूची में वर्णित है। हालाँकि, यह अमेरिका के द्वितीय 
सदन में अपनाये गये राज्यों की समानता के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। जहाँ त्तागालैंड के लिए ॥ 
सीट है वहीं उत्तर प्रदेश को 3 सीटें दी गयी हैं। अमेरिका में, सीनेट में प्रत्येक राज्य के दो 
प्रतिनिधि होते हैं चाहे उनका क्षेत्रफल या जनसंख्या कुछ भी हो। अमेरिका की सीनेट के 00 
सदस्य हैं। ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के 60 सदस्य हैं, वहाँ प्रत्येक राज्य से 40 सदस्य चुने जाते हैं। "केंद्र 
राज्य संबंधों पर पूंछी आयोग” सहित विभिन्न समितियों/आयोगों ने अमेरिकी सीनेट के समान 
सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश की है। 

अवधिः राज्य सभा एक स्थायी सदन है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 83() के अनुसार 
राज्य सभा का विघटन नहीं होगा। परन्तु-उसके सदस्यों में से यथा संभव निकटतम एक-तिहाई 
सदस्य, प्रत्येक द्वितीय वर्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उन्हे प्रतिस्थापित करने के लिए उतने ही 
सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। 
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पुदुचेरी ह 


तालिका: । राज्य सभा का संघटन 


° लोकसभा भारतीय संसद का निम्न सदन तथा लोकप्रिय सदन है। संविधान के अनुच्छेद 8॥ में 
इसकी संरचना का वर्णन है। इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार द्वारा 
प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 
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° संरचनाः संविधान द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 तय की गयी है। इसमें राज्यों 
से अधिकतम 530 प्रतिनिधि तथा संघ शासित क्षेत्रों से अधिकतम 20 प्रतिनिधि हो सकते हैं। 
इसके अतिरिक्त आंग्ल-भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता 
है, यदि इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकसभा में न हो। 

* राज्यों का प्रतिनिधित्व : राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों 
से प्रत्यक्ष रूप से सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर होता है। 48 वर्ष से 
अधिक आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक, जो किसी अन्य कारण से अयोग्य घोषित ना हो, इस 
तरह के चुनाव में मतदान करने योग्य है। 

° संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व: संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन संसद द्वारा 
निर्मित विधि के आधार पर निर्धारित होता है। तदनुसार, संसद ने संघ राज्य क्षेत्र (लोकसभा के 
लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन) अधिनियम, 965 पारित किया है जिसके तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा इन 
सदस्यों का चयन होता है। 

° मनोनीत सदस्यः राष्ट्रपति आंग्ल-भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं) यदि 
उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि इस समुदाय का लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 


2. निर्वाचन व्यवस्था 


2.॥. लोकसभा 


प्रादेशिक निर्वाचन : लोकसभा के प्रत्यक्ष चुनाव के उद्देश्य से भारत के राज्येक्षेत्र को उपयुक्त प्रादेशिक 

निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए।- संविधान में दो मामलों में प्रतिनिधित्व की एकरूपता 

प्रदान की गयी है: 

«७ विभिन्न राज्यों के बीच: प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा के सीटों का आवंटन ऐसी रीति से किया 
जाएगा कि सीटों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात यथासंभव एक समान 
हो। (यह प्रावधान 60 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों पर लागू नहीं होगा)। 

° एक ही राज्य में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के बीच: प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी 
रीति से विभाजित. किया जाएगा किेप्रत्येक/निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित 
स्थानों की संख्या से अनुपात समेस्त राज्य में यथासंभव एक समान हो। 

प्रत्येक जनगणना के पश्चात्‌ पुनः समायोजेनः प्रत्येक जनगणना के पश्चात्‌, लोकसभा में प्रत्येक राज्य की 

सीटों को पुनःआबंटित तथा राज्य के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को पुनः समायोजित किया जाएगा। 

इसके.संबंध में प्राधिकारी की. नियुक्ति और नियम बनाने की शक्ति संसद को प्रदान की गयी है। 

संविधान के अनु. 82के तहत, संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात्‌ एक परिसीमन अधिनियम 

अधिनियमित कर सकती है। अधिनियम के अस्तित्व में आने के बाद, केंद्र सरकार एक परिसीमन आयोग 

का गठन कर्ली है। यह परिसीमन आयोग, परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संसदीय 
निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करता है। 

० 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 4976 के द्वारा वर्ष ।97 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक 
राज्य के लिए आवंटित स्थानों की संख्या को 2000 ई. तक के लिए निश्चित कर दिया गया था। 
इसे 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, 200 द्वारा वर्ष 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 

७ इसके अलावा लोकसभा में प्रत्येक राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या को बिना परिवर्तित किये 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के युक्तिकरण का अधिकार भी दिया गया है। 

«७ 87वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के अनुसार वर्ष 200 की जनगणना के आधार पर 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को युक्तियुक्त बनाने की अनुमति प्रदान की गयी है। 

परिसीमन आयोग के आदेश बाध्यकारी प्रकृति के होते हैं तथा इसे किसी भी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत 

नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा यह आदेश एक निश्चित तिथि से निर्दिष्ट किया जाता 

है। इसके आदेश की प्रतियाँ लोकसभा और संबंधित विधानसभा में प्रस्तुत की जाती हैं, लेकिन इसमें 
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किसी भी तरह के परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। अब तक परिसीमन आयोग को 4 बार वर्ष 
4952, 963, 4973 और 2002 में गठित किया गया है। 

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण: प्रत्येक राज्य में अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार, 
अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उस राज्य में आरक्षित सीटों की संख्या उनके जनसंख्या के 
अनुपात में रखी गयी है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित 
जनजातियों के लिए 47 सीटों को आरक्षित किया गया है। 


१ राज्यों के प्रतिनिधि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। यह पद्धति छोटे दलों को भी 
प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए अपनायी गयी है। राज्यसभा चुनाव के लिए खुले मतदान का 
प्रयोग किया जाता है। इस सन्दर्भ में राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। 

७ उच्चतम न्यायालय के अनुसार, अमेरिकी सीनेट के समान राज्यसभा एक संघीय सदन नही है। 
इसके सदस्य राज्य सिद्धांत के बजाय पार्टी सिद्धांत के आधार पर मतदान करुले हैं। 

लोकसभा में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नहीं अपनाने के कारण 

१ देश में कम साक्षरता दर होने के कारण इस प्रणाली को समझने में मतदाताओं को होने वाली 
समस्या (इसकी गूढ़ प्रकृति के कारण) के कारण इसे नहीं अपनाया गेया। 

«७ सरकार की संसदीय प्रणाली में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली उपयुक्त नहीं प्रतीत होती है, 
क्योंकि यह विधायिका को कई छोटे-छोटे«ुकड़ों में बाँट देती है। इसी तरह से इसके द्वारा संसद भी 
कई छोटे समूहों में बंट जायेगी, जिससे सरकारेके अस्थायी होने की संभावना बढ़ जाएगी। 


3. कार्य संचालन 


७ राज्यसभा एक,स्थायी सदन है।और इसका विघटन नहीं होता है। इसके एक तिहाई सदस्य संसद 
द्वारा बनाए गए प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक दूसरे वर्ष की समासि पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 
संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ॥95 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 
वर्ष निश्चित किया है। सदस्यों की सेवानिवृत्ति का आदेश राज्यसभा आदेश, 952 के माध्यम से 
राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। पहले बैच के सदस्यों के सेवानिवृत्ति का निर्धारण लॉटरी के माध्यम 
से किया गया था। 

° लोकसेभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन राष्ट्रपति पहले भी इसका विघटन कर सकते हैं। 
इसके अलावा लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को आपातकाल के दौरान संसद द्वारा बनायी गयी 
विधि के तहत एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि, आपातकाल की घोषणा 
की समाप्ति के बाद इस विस्तार को छह महीने की अवधि के बाद जारी नहीं रखा जा सकता है। 


° आहुत करना: संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर आहूत किया जाता है। 
लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरे 
शब्दों में, दो अधिवेशनों (दोनों सत्रों) का अंतराल 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। सामान्यतः 
वर्ष में तीन सत्र होते हैं: 

० बजट सत्र (फरवरी से मई तक), 
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० मानसून सत्र (जुलाई से सितम्बर तक) और 
० शीतकालीन सत्र (नवम्बर से दिसम्बर तक) 

संसद के एक सत्र की अवधि सदन की पहली बैठक से सत्रावसान तक होती है। सत्र के दौरान सदन 

प्रत्येक दिन अपना कार्य करता है। सदन के सत्रावसान और दूसरे सत्र के प्रारम्भ होने की मध्यावधि को 

'अवकाश' कहते हैं। सदन के सत्र को विघटन या सत्रावसान के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। 

«७ स्थगन: सत्र के दौरान कई बैठकें होती हैं। प्रत्येक बैठक के दो हिस्से होते हैं: सुबह की बैठक (4॥ 
बजे से 4 बजे तक) और दोपहर के भोजन के बाद बैठक (2 बजे से 6 बजे तक)। स्थगन के द्वारा 
सदन को एक निश्चित समय के लिए - कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ सप्ताह के लिए निलंबित किया 
जा सकता है। 

७ अनिश्चित काल के लिए स्थगन (Adjournment Sine D९) का तात्पर्य है कि अनिश्चित अवधि के 
लिए सदन को स्थगित कर दिया जाना। अनिश्चित काल के लिए सदन को.स्थोगित करने का 
अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। 

° सत्रावसानः सत्रावसान (राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है) द्वारा सदन के सत्र कोरेसमा्ताकरु दिया 
जाता है। यद्यपि, इंग्लैंड में सत्रावसान की तारीख से सभी लंबित कार्य समाप्त हो जाते हैं, परंतु 
भारत में, अनु. 07(3) के तहत सभी लंबित विधेयक स्वतः समाप्त होने से.बच जातेहहें॥ परंतु 
सत्रावसान के प्रभाव से सभी लंबित नोटिसों, प्रस्तावों औरसंकल्पों की समाप्ति हो जाती है। 

° लेम-डक सत्र: यह नई लोकसभा के चुनाव के उपरांत निवर्तसोन लोकसभा के अंतिम सत्र को 
दर्शाता है। लोकसभा के निवर्तमान सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित होकर नहीं आ पाते हैं, 
उन्हें लेम-डक के नाम से जाना जाता है। 

«७ विघटनः जैसा कि पहले बताया गया है, केबल लोकसभा का ही विघटन होता है। लोकसभा का 
विघटन वस्तुतः लोकसभा के जीवनकाल की समाप्ति है। लोकसभा का विघटन दो विधियों से हो 
सकता है: 

० प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर या आपातकाल के दौरान बढ़ाई गयी अवधि की 
समाप्ति पर स्वतः विघटन। 
० राष्ट्रपति केद्वारे. अनु. 85\(2) के तहतशक्ति का प्रयोग करने पर। 

अपनी शक्तियों के प्रयोग के तहत राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद्‌ की सलाह पर विघटन और सत्रावसान 

किया जाता(है। जबकि, लोकसभा, और राज्यसभा की दैनिक बैठकों को स्थगित करने का अधिकार 

क्रमश: अध्यक्ष और सभापति को प्राप्त है। 

लोकसभा के विघटन से इस सदन के समक्ष उपस्थित सभी मामले (विधेयक, प्रस्ताव, संकल्प, नोटिस, 

यांचिकाएँ आदि) समाप्त हो जाते हैं। इन मामलों को फिर से लाने के लिए नई गठित लोकसभा में पुनः 

प्रस्तुत करना होता है। हालाँकि, कुछ लम्बित विधेयकों और सभी लम्बित आश्वासनों की सरकार द्वारा 
बनायी गयी एक समिति के माध्यम से जांच कर उन्हें समाप्त नहीं होने दिया जाता है। विधेयकों की 
समाप्ति (व्यपगत) के संबंध में स्थिति कुछ इस प्रकार है: 

७ लोकसभा में लंबित कोई विधेयक (लोकसभा में आरंभ या राज्यसभा से प्रेषित) समाप्त हो जाता है। 

७ लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। 

«७ कोई विधेयक दोनों सदनों की असहमति के कारण यदि पारित नहीं हो पाया हो और यदि राष्ट्रपति 
द्वारा लोकसभा के विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक की अधिसूचना जारी नहीं की गयी हो तो वह 
समाप्त हो जाता है। 

७ राज्यसभा में लंबित कोई ऐसा विधेयक जो लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता है। 

«७ दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास विचाराधीन हो, तो समाप्त नहीं होता है। 

७ ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों से पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया 
गया हो, समाप्त नहीं होता है। 
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यह सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति के बाद ही सदन का कार्य संपादित होता है। 
यह कुल सदस्यों (पीठासीन अधिकारी सहित) का दसवां हिस्सा होता है। तात्पर्य यह है कि किसी कार्य 
को संपादित करने के लिए लोकसभा में कम से कम 55 और राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य अवश्य 


उपस्थित होने चाहिए। 
4, संसद की सदस्यता 


किसी भी व्यक्ति को संसद सदस्य चुने जाने के लिए, उसे: 

(8) भारत का नागरिक होना चाहिए; 

(0) राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी 

चाहिए; 

(०) संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किसी प्राधिकारी के सामने 

शपथ या प्रतिज्ञान लेना चाहिए। 

संसद विधि द्वारा कुछ अन्य अतिरिक्त योग्यताओं का निर्धारण करे.सकती है (अनु. 84)! फलस्वरूप, 

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 95 के तहत संसद ने,निस्रलिखित अतिरिक्त योग्यताओं का निर्धारण 

किया है: 

8. उसे किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 

0. उसे किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित जातिर्‍यां अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना 
चाहिए, यदि वह उनके लिए आरक्षित सीट से चुनोब लड़ना चाहता है। 

राज्यसभा की सदस्यता हेतु किसी व्यक्ति को उस रोज्य विशेषका निवासी होना आवश्यक नहीं है। 


संविधान के अनु. 402 के तहत कोई व्येक्ति संसद सदस्य नहीं बन सकता यदि: 

१ वह भारते सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण 
करने वाले का निरहित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण 
करता है। 

° 5 वह विकृत चित्त हो और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसी घोषणा की गयी हो। 

«७ वह घोषित दिवालिया हो। 

° वह भारत का नागरिक न हो, या उसने स्वेच्छापूर्वक किसी विदेशी राष्ट्र की नागरिकता अर्जित कर 
ली हो, या वह किसी विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा स्वीकार करता हो; 

७ वह संसद द्वारा बनाई किसी विधि द्वारा अयोग्य घोषित किया गया हो। 

संसद ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 95 के तहत निम्नलिखित निरहताएं निर्धारित की हैं: 

«७ वह चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार न दिया गया हो। 

«७ उसे किसी अपराध में दो वर्ष या उससे अधिक की सजा न हुई हो। परन्तु, प्रतिबंधात्मक निषेध 


विधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति का बंदीकरण निरर्हता नहीं है। 
«७ वह निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल न रहा हो। 


«७ वह ऐसे निगम में लाभ के पद या निदेशक या प्रबंध निदेशक के पद पर न हो, जिसमें सरकार का 


25 प्रतिशत हिस्सा हो। 
७ उसे भ्रष्टाचार या निष्ठाहीन होने के कारण सरकारी सेवाओं से बर्खास्त न किया गया हो। 
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° उसे विभिन्न समूहों में शत्रुता बढ़ाने या रिश्वतखोरी के लिए दंडित न किया गया हो। 

° उसे छूआछूत, दहेज व सती प्रथा जैसे सामाजिक अपराधों का प्रसार और इनमें संलिप्त न पाया 
गया हो। 

किसी सदस्य में उपरोक्त निरहताओं संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होगा, यद्यपि राष्ट्रपति 


को निर्वाचन आयोग से राय लेकर उसी के तहत कार्य करना चाहिए। 

«७ अनु. 02 (॥) के तहत, कोई व्यक्ति, संसद के किसी भी सदन के सदस्य होने या चुने जाने के लिए 
अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी क़ानून के तहत अयोग्य 
घोषित कर दिया जाता है। 


«७ अनु. 9 के तहत ऐसा ही प्रावधान राज्य विधानपरिषद/विधानसभा के लिए भी किया गया है। 
७ हालाँकि, न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि कोई व्यक्ति चाहे वह सदस्य हो या गैर-सदस्य तब तक 
अयोग्य नहीं हो सकता जब तक उसे सजा ना मिली हो। 


दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता 
० संविधान यह उल्लेख करता है कि ॥0वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दल परिवर्तन के आधार 
पर किसी भी व्यक्ति को संसद की सदस्यता से निरह (अयोग्य) घोषित किया जाएगा। किसी सदस्य 
को 40वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित कारणों से अयोग्य घोषित किया जाता है: 
० यदि वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यताको छोड़ देता है जिसके टिकेट पर उसने 
संसद सदस्यता प्राप्त की है। 
० यदि वह राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है यो.मतदान में'अनुपस्थित रहता 
। 
० बा कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से निष्कासित कर दिया जाता है और पीठासीन 
अधिकारी इसकी पुष्टि करते हुए उसे निर्ह घोषित करता है। 
० यदि कोई निर्दलीय सदस्य, किसी 'राजनीतिके.दल की सदस्यता ग्रहण करता है। 
० यदि किसी सदन का मनोनीत सदस्य) स्थान ग्रहण करने के छह माह के पश्चात्‌ किसी 
राजनीतिक दल की/सदस्यत्तोधारण करे। 


लोक सभा ने दल परिवर्तन से संबंधित मुद्दों।पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की थी। किंतु 


उसके प्रतिवेदन को/भुला दिया गया। वर्ष 4984 में जब कांग्रेस को अभूतपूर्व विजय प्राप्त हुई तब राजीव 
गांधी ने विपक्ष से परामर्श कस्के दल परिवर्तन की समस्या को रोकने के लिए विधि बनाने पर विचार 


किया। इसके पेरिणामस्वरूप्‌ वह विधेयक आया जो पारित होकर संविधान 52वां संशोधन अधिनियम 
बना।«इस अधिनियम द्वारा अनु. ॥04, 402 और 497 में परिवर्तन किए गए और ॥0वीं अनुसूची जोड़ी 
गई। ये संशोधन 4 मार्च ॥985 से लागू हुए। 


अपवाद (दल बदल विरोधी क़ानून के तहत) 
° यदि एकौरोजनीतिक दल का किसी अन्य दल में विलय हो जाता है और कोई सदस्य नए 
राजनीतिक दल का सदस्य बन जाता है या कोई सदस्य विलय को स्वीकार नहीं करके पृथक्‌ गुट के 


रूप में कार्य करने का विनिश्चय करता है, तो इन दोनों दशाओं में निरहता लागू नहीं होगी। 
हालांकि विलय के लिए विधान-दल के दो तिहाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है। 

७ दल परिवर्तन की विधि लोक सभा या विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को या राज्य सभा के 
उपसभापति को या विधान परिषद्‌ के सभापति या उप सभापति पर लागू नहीं होगी, यदि वह 
उस पद पर निर्वाचित होने के पश्चात्‌ अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है और पद पर 
न रह जाने के पश्चात्‌ अपने राजनीतिक दल में पुनः लौट आता है। 

हालांकि विभाजन अपवाद नहीं है: 

१ संविधान के 52वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत यह उपबंध किया गया था कि यदि कोई व्यक्ति 
अपने मूल राजनीतिक दल को, अन्य सदस्यों के साथ छोड़ देता है और ऐसे सदस्यों की संख्या उस 
विधायी दल की संख्या के एक तिहाई से कम नहीं है तब यह माना जाएगा कि मूल राजनीतिक 
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दल का विभाजन हो गया है। ऐसा विभाजन वैध माना जाएगा। विभाजन करके दल से जो समूह 
बाहर आएगा उसके सदस्य निररहित नहीं होंगे। 

७ इस प्रकार यह विधि थोक में दल पविर्तन की अनुमति देती थी किंतु, फुटकर दलबदल पर रोक 
लगाती थी। कुछ छोटे राज्यों में जहां सदस्यों की संख्या कम थी वहां विभाजन को अपवाद मानने 
के कारण एक बाजार बन गया जहां सदस्यों की निष्ठा पद या नकदी के बदले क्रय की जाने लगी। 

७ निर्वाचन सुधार समिति ने वर्ष 4990 में दिए गए अपने प्रतिवेदन में, भारत के विधि आयोग ने 
अपने 70वें प्रतिवेदन में (वर्ष 999) और संविधान के कार्यकरण का पुनर्विलोकन करने के लिए 
नियुक्त राष्ट्रीय आयोग ने वर्ष 2002 में अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि दसवीं अनुसूची 
का पैरा 3 जिसमें दल विभाजन को छूट दी गई है, निरसित कर दिया जाए। 

«७ 94वें संशोधन ने वर्ष 2003 से विभाजन को अमान्य घोषित कर दिया। पैरा 3 निरसित कर दिया 
गया है। दल का विभाजन करके बाहर जाने वाला सदस्य निरहित हो जाएगा। 

इस संबंध में निर्णय कौन करेगा? 

° कोई सदस्य निरहित हो गया है या नहीं इस प्रश्न का निर्णय उस संदन का सभापति या अध्यक्ष 
करेगा। यह विनिश्चय अंतिम होगा। 

न्यायालयों की भूमिका 


७ न्यायालय इस बात की परीक्षा कर सकते हैं कि क्या प्राधिकारी का कार्य शक्ति बाह्य है। कोई भी 
कार्य निम्नलिखित कारणों से शक्ति बाह्य हो सकता हैः 
(|) वह विधि के किसी आज्ञापक उपबंध (Mandatory. ProVisi0n) का उल्लंघन करता है। 
() वह असद्भावपूर्वक किया गया है और इसलिणऐ दूषित है) 
(|) वह शक्ति का आभासी प्रयोग है। 
(४) वह बाहरी या असंगत कारणों पर आधारित है। 
(५) वह नैगर्सिक न्याय के नियमों का उल्लघंन करता है। 

अध्यक्ष/सभापति अधिकरण है 

° किहोतो होलोहन मामले में न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया कि 0वीं अनुसूची के अधीन अध्यक्ष 
या सभापति अधिकरण के रूप में कार्य करता है। इस हैसियत में वह उच्च न्यायालय और उच्चतम 
न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है। इस उपबंध का एक मुख्य दोष यह है कि सामान्यतः 
प्रत्येक अध्यक्ष राजनीतिक .पूर्वाग्रह से ग्रस्त होता है। अध्यक्ष की पदावधि सदन के बहुमत पर 
आश्रित होती है इसलिए पूर्वाग्रह का संदेह निराधार नहीं कहा जा सकता। 

नियम बनाने की शक्ति 

° अध्यक्ष और सभापति को 40वीं अनुसूची को प्रभावी करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई 


है। 

दल-बदल क़ानून के लाभ 

राजनीतिक स्थिरता लाता है। 

७ दल में अनुशासन को बढ़ावा देता है। 

«७ मतदाताओं के साथ विश्वास के सेतु को सुदृढ़ करता है। 

आलोचना 

«७ यह सांसदों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम कर देता है । 

«७ यह पार्टी व्हिप के द्वारा जनता के प्रति सांसदों की जवाबदेहिता को कम कर देता है। 

«७ भारतीय कानूनों में अभी भी कई ऐसी खामियां हैं जिसके कारण अभी तक दल बदल पर पूरी तरह 
से रोक नहीं लग पायी है। 
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सुधार के लिए सुझाव 

७ बांग्लादेश में, इस तरह के मामले को अध्यक्ष द्वारा तटस्थ निकाय के सम्मुख भेज दिया जाता है। 

७ केन्या में, उच्च न्यायालय में अपील के माध्यम से अध्यक्ष के निर्णय को बदला जा सकता है। 

७ सिंगापुर में, अंतिम निर्णय पूरी संसद द्वारा लिया जाता है। 

° दिनेश गोस्वामी समिति के अनुसार, निर्वाचन आयोग की सलाह पर मामले का निर्णय राष्ट्रपति या 
राज्यपाल के द्वारा किया जाना चाहिए। 

७ दल के भीतर असंतोष को दल बदल के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। 

«७ अध्यक्ष पद की व्यवस्था ब्रिटेन के तर्ज पर की जानी चाहिए। 

° अंततः यह एक साधारण विधि का मामला नहीं है जहाँ मनुष्य इसके प्रावधानों का निर्णय करे। यह 
नैतिकता का विषय अधिक है। 

सदन के अधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और उपसभापति) के संबंध में इस संबंध में प्रावधान 

«७ यदि वे स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता का त्याग करते हैं, तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया 
जाएगा। यदि अध्यक्ष अपने पद के दौरान अपनी पार्टी को छोड़ किसी अन्य पार्टी की सदस्यता 
स्वीकार करता है, तो यह अयोग्यता के अधीन होगा। अध्यक्ष अपने,पद से त्यागपत्र के बाद एक 
सामान्य सदस्य बन जाता है और केवल अपने मूल दल में ही शामिल हो'सकता है न कि किसी 
अन्य दल में। 

«७ साधारण सदस्यों की अयोग्यता से सम्बंधित मामलों में/ अध्यक्ष या सभार्षति का निर्णय अंतिम 
होता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उपसभापति की अयोग्यता से संबंधित मामले में, सदन इस उद्देश्य 
के लिए किसी व्यक्ति को चुन सकता है। इस व्यक्ति के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। 

स्थानों का रिक्त होना 

संसद का कोई सदस्य निम्नलिखित मामलों में अपने स्थानको रिक्त करेगा: 

() दोहरी सदस्यता: 

«७ यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जोता.हे तो उसे परिणाम घोषित किए जाने के 
40 दिन के भीतर यह संसूचित केरना होगा कि वह किंस सदन में कार्य करना चाहता है। यदि वह 
ऐसा नहीं करता है तो दोनों में से एकोस्रदन में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। इसी तरह, 

«७ कोई व्यक्ति यदि संसदे और राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 44 दिनों के 
भीतर राज्य विधानमंडलासे अवश्य त्यागपत्र देना होगा; अन्यथा संसद में उसका स्थान रिक्त माना 
जाएगा। 

(0) निरताः यदि कोई व्यक्ति संविधान के अनु. 02 में वर्णित प्रावधानों के तहत अयोग्य पाया जाता 

है तो उसका स्थान तुरंत रिक्त हो जाएगा। 

(०) त्यागपत्र : कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति (सदन के अनुसार) को लिखित रूप में अपना त्यागपत्र 

सौंप सकता है त्यागपत्र स्वीकार होते ही उसका स्थान रिक्त हो जाता है। हालाँकि, अध्यक्ष/सभापति 

यदि त्यागपत्र को स्वैच्छिक या वास्तविक नहीं पाता है तो वह त्यागपत्र अस्वीकृत भी कर सकता है। 

(0) बिना अनुमति के अनुपस्थित: अध्यक्ष किसी स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, यदि सदस्य 

बिना अनुमति के सदन की सभी बैठकों से लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहा हो। इन 60 दिनों की 

अवधि की गणना में, सदन के स्थगन या सत्रावसान की लगातार चार दिनों से अधिक अवधि, को 
शामिल नहीं किया जाता है। 

(९) वेतन और भत्ते: संसद के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन व भत्ते प्राप्त करने का अधिकार है। 

यद्यपि संविधान में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन संसद ने सदस्यों के लिए पेंशन 

का प्रावधान किया है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्तों का निर्धारण भी 
संसद द्वारा किया जाता है। ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद में मतदान योग्य 


नहीं होते हैं। 
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5.॥. लोक सभा अध्यक्ष 


«७ लोकसभा अध्यक्ष का पद संसदीय लोकतंत्र में एक आधारभूत पद होता है। इस पद के विषय में यह 
कहा जाता है कि संसद के सदस्य अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जबकि 
अध्यक्ष सदन के पूर्ण प्राधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। 

अध्यक्ष को संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के सच्चे अभिभावक के रूप में देखा जाता है। उसकी 
अनोखी स्थिति इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि उसे देश के वरीयता क्रम में अत्यंत उच्च स्थान दिया 
गया है। उसे भारत के मुख्य न्यायधीश के साथ सातवें स्थान पर रखा गया है। भारत में, संसदीय 
कार्यवाहियों एवं पद की स्वतंत्रता व निष्पक्षता की रक्षा करने हेतु देश के संविधान के माध्यम से, 
लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के माध्यम से तथा संसदीय परम्पराओं व प्रथाओं के 
माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष को पर्याप्त शक्तियां दी गयी हैं। 

चुनाव 

१ संसद के प्रत्येक सदन के अपने अधिकारी होते हैं जो उसके अधिवेशनों की अध्यक्षत्ताकरते हैं।।लोक 
सभा की दशा में अनु. 93 में दो अधिकारियों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष) का उल्लेख हैं। लोक सभा के 
सदस्य अपने में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। जब कभी अध्यक्ष यीहङषाध्यक्ष 
का पद रिक्त होता है तब सदन उस स्थान को भरने के लिए अपने सदस्यों/में से किसी एक को 
पीठासीन आधिकारी के रूप में चुनता है। 

* प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌ राष्ट्रपति द्वारा नियत दिन को लोक सभा अध्यक्ष का निर्वाचन 
करती है (नियम 7)। उपाध्यक्ष का निर्वाचन अध्यक्ष द्वारा नियत तारीख को होता है। लोक सभा के 
विघटन पर अध्यक्ष अपना पद रिक्त नहीं करता है। वह बिघटन के पश्चात्‌ होने वाले लोक सभा के 
प्रथम अधिवेशन के ठीक पूर्व तक अध्यक्ष बनोरहता है॥अध्येक्ष और उपाध्यक्ष का पद निम्नलिखित 
परिस्थितियों में रिक्त हो जाता हैः 
० जब वह लोक सभा का सदस्य न रहे। 

० अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग सकता है। इसी 
प्रकार उपाध्यक्ष,अध््यक्ष को संबोधित त्यागपत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। 

० अपने पद सेलोक सभा केतत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया 
जा सकता है। 

अध्यक्ष का हटाया जाना 

° अध्यक्ष कोटाने का संकल्प प्रस्तावित करने के 44 दिन पहले संकल्प प्रस्तावित करने के आशय 
की सूचना दी जानी चाह्लिए॥जब अध्यक्ष को हटाने के संकल्प पर विचार चल रहा हो तब अध्यक्ष 
पीठासीन नहीं होगा किंतु उसे सभा में बोलने और कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार 
होगा। उसे संकल्प पर प्रथमतः मत देने का अधिकार होगा। यदि मत बराबर हों तो उसे निर्णायक 
मत देने को अधिकार नहीं होगा (अनु. 96)। 

° अध्यक्ष को तभी हटाया जा सकता है जब लोक सभा के तत्कालीन सदस्यों का बहुमत (सामान्य 
बहुमत से नहीं) एक संकल्प पारित करे। 

० अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गयी है। संविधान 
के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का केवल सदन का सदस्य होना आवश्यक है। 

७ एक नव गठित सदन का पहला कार्य अध्यक्ष का चुनाव करना है। सामान्यतः सत्ताधारी दल से 
जुड़ा सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। 

० हालांकि गत वर्षों में एक स्वस्थ परंपरा विकसित हुई है जिसके तहत सत्तारूढ़ दल सदन में अन्य 
दलों तथा समूहों के साथ अनौपचारिक विचार- विमर्श के पश्चात्‌ अपने उम्मीदवार को मनोनीत 
करता है। यह परंपरा सुनिश्चित करती है कि एक बार निर्वाचित होने के पश्चात्‌ अध्यक्ष को सदन के 
सभी वर्गो का सम्मान प्राप्त हो। ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जब अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल या गठबंधन 
का सदस्य नहीं था। 
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किसी नवगठित सदन में प्रोटेम स्पीकर (तात्कालिक/सामयिक अध्यक्ष) उस बैठक की अध्यक्षता 
करता है जिसमें लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। 


भूमिका और कार्य 


अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की अध्यक्षता करना तथा व्यवस्थित तरीके से सदन की बैठकें 
संचालित करना है। कोई भी सदस्य बिना उसकी अनुमति के सदन में भाषण नहीं दे सकता है। 
अध्यक्ष किसी सदस्य से उसके भाषण को समाप्त करने के लिए कह सकता है और यदि सदस्य 
उसकी बात नहीं मानता तो वह भाषण को रिकॉर्ड न करने का आदेश दे सकता है। 

सभी विधेयक, प्रतिवेदन, प्रस्ताव और संकल्प अध्यक्ष की अनुमति से ही सदन में पेश किये जाते हैं। 
वह प्रस्ताव या विधेयक को मतदान के लिए सदन के समक्ष रखता है। 

वह प्रथमतः मतदान में भाग नहीं लेता है, किन्तु दोनों पक्षों के बीच मतों की बराबरी (टाई) की 
स्थिति उत्पन्न होने पर वह अपने निर्णायक मत का प्रयोग कर सकता है। 

सभी संसदीय मामले में उसका निर्णय अंतिम हैं। वह सदस्यों द्वारा उठाये गए पॉइंट्स ऑफ़ ऑर्डर 
(औचित्य प्रश्न) पर भी अपना निर्णय देता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। 

वह सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का संरक्षक है। 

वह सदन को स्थगित करता है या गणपूर्ति के अभाव में बैठक को निलंबित करता है। 

वह 0वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत दलबदल के मामले में किससदस्य को उसकी सदस्यता 
के लिए अयोग्य ठहरा सकता है। इस सन्दर्भ में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीनहहै। 

वह सदस्यों के त्यागपत्र को स्वीकार करता है और त्यागपत्रांकी यथार्थतो के बारे में निर्णय करता 
है। 

लोक सभा और राज्य सभा के संयुक्त अधिवेशन के मामले में लोकसभा' अध्यक्ष ही बैठक की 
अध्यक्षता करता है। 

जब धन विधेयक निम्न सदन से उच्च सदन के लिए प्रेषित किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष 
विधेयक को प्रमाणित करता है कि यह धन विधेयकहहै। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस 
सन्दर्भ में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम ही 

वह अंतर संसदीय संघ के भारतीय संसदीय समूह के'पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। वह देश 
में विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी कार्य 
करता है। 

वह लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति और उनके कामकाज की देख 
रेख करता है। 

वह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। 


अंतिम लोकसभा का अध्यक्ष नवगठित लोकसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व अपना पद त्याग देता 
है। अतः राष्ट्रपति द्वारः आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर 
नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा उसे शपथ दिलवाई जाती है। 

प्रोटेम स्पीकर के पास लोकसभा अध्यक्ष की सभी शक्तियां होती हैं। वह नव निर्वाचित लोकसभा 
की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। वह नए अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए सदन को सक्षम 
बनाता है। सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर का केवल एक ही कार्य होता हे और वह है नवनिर्वाचित 
सदस्यों को शपथ दिलाना। 


उपाध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है जिसे सदन उपाध्यक्ष के रूप्‌ में निर्वाचित करता है। 
उपाध्यक्ष का निर्वाचन अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात्‌ होता है। ॥वीं लोक सभा (996) के बाद 
से सभी दल इस बात पर सहमत हुए कि उपाध्यक्ष का पद विपक्षी दल के सदस्य को दिया जाना 
चाहिए। इसके पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सत्ताधारी दल के सदस्य होते थे। उपाध्यक्ष, 
अध्यक्ष को संबोधित त्याग-पत्र देकर अपना पद त्याग सकता है। यदि वह लोक सभा का सदस्य 
नहीं रहता तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। 
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«७ उपाध्यक्ष को, लोक सभा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया 
जा सकता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है या अध्यक्ष बैठक में अनुपस्थित होता है तो 
उपाध्यक्ष सदन में पीठासीन होता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के पद 
से जुड़े हए सभी कृत्यों का निर्वहन करता है और कर्तव्यों का पालन करता है। जब उपाध्यक्ष सदन 
में पीठासीन होता है तो प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं होता। किंतु बराबर मत होने की दशा में 
निर्णायक मत दे सकता है। 

० सदन के पीठ पर रहते हुए उपाध्यक्ष को व्यवस्था बनाए रखना होता है और नियमों का निर्वचन 
करना पड़ता है। जब भी वह किसी संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो 
वह स्वतः इसका अध्यक्ष बन जाता है। 


अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोक सभा की अध्यक्षता 
लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम में उपबंध किया गया है कि सभा के आरंभ में अथवा 
समय-समय पर जैसा मामला हो, अध्यक्ष सदस्यों के बीच से दस सभापतियों से अनधिक एक तालिका 


नामनिर्दिष्ट करेगा जिसमें से कोई एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में अध्यक्ष अथवा 


उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर सभा की अध्यक्षेता करेगा। 


5.4. राज्य सभा का सभापति 

° भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।॥ वह राज्यसभा की बैठकों की 
अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपर्सभापति सदन की बैठेक की अध्यक्षता करता है। 
उपसभापति को सदन के सदस्यों द्वारा स्वयं में से ही चुना जाता है। उपस्तभापति को राज्य सभा के 
सदस्यों के बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है 

° किन्तु सभापति (उप-राष्ट्रपति) को उसके पद सेक केवल राज्य सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के 
बहुमत द्वारा पारित संकल्प (जिससे लोकसभा सहमत हो) द्वारा ही हटाया जा सकता है। दोनों 
मामलों में, पदधारक को 4 दिनों की पूर्व सूचना दी जानी आवश्यक है। 

७ वह तब तक राज्य सर्भा का सभापति बना रहता है जब तक उसे राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति 
के दौरान राष्ट्रपतिके रूप में.पद ग्रहणोन.करना पड़े। ऐसी दशा में राज्य सभा का उपसभापति 
राज्य सभा के/सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। 

° यदि संविधान द्वारा लोक-सभा अध्यक्षको प्रदत्त कुछ विशेष अधिकारों (जैसे एक विधेयक को धन 
विधेयक के रूप में प्रमाणित करेना, दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना) को छोड़ 
दिया जाए तोरराज्य सभा के सभापति के कार्य लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों के लगभग समान ही 


होते हैं। 


सभापति और उप-सभापति, दोनों की अनुपस्थिति में राज्य सभा की कार्यवाही के दौरान पीठासीन 
अधिकारी 

राज्य सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन विषयक नियम के नियम 8 के अधीन राज्य सभा 
के सभापति, उपसभाध्यक्ष के पैनल के लिए छ: सदस्यों को नामनिर्देशित करते हैं, जिनमें से एक सदस्य 


सभापति और उपसभापति दोनों की अनुपस्थिति में सभा की अध्यक्षता करता है। जब सभापति, 


उपसभापति और उपसभाध्यक्ष में से कोई भी अध्यक्षता करने के लिए उपस्थित नहीं होता है तब सभा 
किसी अन्य उपस्थित सदस्य के अध्यक्षता करने के बारे में निर्णय कर सकती है। 


वेस्टमिंस्टर प्रणाली में संसदीय सचिव संसद का एक सदस्य होता है जो अपने कार्यो द्वारा अपने से 
वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करता है। मूल रूप से इस पद का उपयोग भावी मंत्रियों के प्रशिक्षण के लिये 
किया जाता था। 
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७ इस पद का सूजन समय-समय पर अनेक राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान आदि में 
किया गया है। 
७ हालाँकि उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं द्वारा संसदीय सचिवों की नियुक्तियों को चुनौती दी 
गई है। 
७ जून 2045 में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 24 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को 
असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया था। 
७ इसी प्रकार के कदम बंबई उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय 
आदि द्वारा भी उठाए गए थे। 
इस पद के साथ समस्या क्या है? 
० संसदीय सचिव, मूल रूप से कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत का 
उल्लंघन करता है। 
° सैद्धांतिक रूप से विधायिका सरकार को नियंत्रित करती है किन्तु वास्तविकता में प्रायः यह देखा 
गया है कि सरकार जब तक सदन में बहुमत में होती है तब तक वह विधायिका को नियंत्रित करती 
है। विधायकों को खुश करने एवं लाभ पहुँचाने के लिए उन्हें निगमों के अध्यक्ष के -पद; विभिन्न 
मंत्रालयों के संसदीय सचिवों के पद तथा लाभ के अन्य पद प्रदान करादिये जाते हैं ताकि वे सरकार 
से सहयोगात्मक रुख बनाये रखें। 
१ संसदीय सचिवों की नियुक्ति, शक्ति-पृथक्करण के सिद्धांत से संबंधित दो महत्वपूर्ण संवैधानिक 
प्रावधानों के विपरीत हैः 
० लाभ के पद की धारा: संविधान के अनुच्छेद 402(4)(क) और अनुच्छेद 9()(क) के 
अधीन, किसी व्यक्ति को संसद या किसी*विधानसभा/परिषद के सदस्य के रूप में अयोग्य 
घोषित किया जाएगा यदि वह केंद्रीयाया.किसी राज्य सरकार के तहत 'लाभ का पद' धारण 
करता है (ऐसा तब नहीं होगा यदि संसेद या राज्याविधायिका क़ानून बनाकर उक्त पद को 
धारण करने वाले को अयोग्य घोंषित न किऐेजाने का उपबंध कर दे)। 

० इसके पीछे मूलभूत विचार विधायकों के विधायी कार्यो और उन्हें मिले पद के कर्तव्यों के बीच 
हितों के टकराव को टालना था। 

° मंत्रियों की संख्या बल॑ की सीमाओकी धारा: संसदीय सचिव का पद संविधान के अनुच्छेद 64 
(॥/) से असंगत़/है॥, इसके अनुसार राज्ये मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या राज्य विधानसभा के 
सदस्यों की कुल संख्या का अधिकतम 45 प्रतिशत होनी चाहिए। क्योंकि संसदीय सचिव भी राज्य 
मंत्री काँ पद होता है, अतः इसे पद के सृजन से इस सीमा का उल्लंघन हो सकता है। 

पदों के/समर्थन में तर्क 

° संविधान विधायिका को लाभ के किसी भी पद को धारण करने वाले को छूट प्रदान करने हेतु 
कानून पारित करने की#अनुमति प्रदान करता है। पहले भी राज्यों और संसद द्वारा ऐसा किया जा 
चुका है। थू.सी. रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। 

° मंत्रियाँकी नियुक्ति राष्ट्रपति/राज्यपाल द्वारा की जाती है। वे उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ 
दिलाते हैं। इन संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा किए बिना किसी व्यक्ति को मंत्री नहीं माना जा 
सकता। अनुच्छेद 239A4(4) के तहत संसदीय सचिव मंत्री नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उन्हें 
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता और उनके द्वारा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ भी 
नहीं दिलाई जाती। 


° लोकसभा महासचिव सदन का महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। वह सभी संसदीय क्रिया-कलापों, 
प्रक्रियाओं तथा प्रथाओं के सन्दर्भ में अध्यक्ष का, सदन का तथा सदस्यों का सलाहकार होता है। एक 
स्थायी अधिकारी के रूप में वह सभापटल का प्रमुख अधिकारी होता है। वह संसदीय परंपराओं 
और प्रथाओं का रक्षक होता है। 

° महासचिव का राजनीतिक मामलों से कोई संबंध नहीं होता है। इससे अपेक्षा की जाती है कि 
उसका दृष्टिकोण दलगत राजनीति से रहित तथा निष्पक्ष हो, क्योंकि सदन संबंधी क्रियाकलापों में 
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उसकी भूमिका बहुत ही व्यापक होती है। इसे उन अधिकारियों में से चुना जाता है जिसने सदन के 
सचिवालय में विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए सराहनीय कार्य किया हो। महासचिव के रूप में 
इसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा होती है। 

इसके पद की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कई रक्षोपाय किए गए हैं जिससे कि वह अपना 
कार्य निष्पक्ष एवं निर्भीक होकर कर सके। सदन में उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है तथा 
सदन के बाहर उसके सदन संबंधी क्रिया-कलापों पर चर्चा नहीं की जा सकती है। वह सीधे अध्यक्ष 
के प्रति उत्तरदायी होता है। 

महासचिव राष्ट्रपति की ओर से सदन के अधिवेशन में उपस्थिति होने के लिए सदस्यों को आमंत्रण 
जारी करता है। वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों को प्रमाणित करता हैं, सदन की ओर से 
संदेश भेजता है तथा प्राप्त करता है। वह अध्यक्ष की ओर से सदस्यों, मंत्रियों तथा अन्य के साथ पत्र 
व्यवहार करता है। 

वह सदन और इसके सचिवालय के वित्त एवं लेखाओं पर नियंत्रण रखता है0वह सदन का 
कार्यवाही वृतांत तैयार करवाता है। 

महासचिव का यह कर्तव्य है कि वह सचिवालय के सांगठनिक स्वरूप्‌ को हमेशो'इस प्रकार बनाए 
रखे जिससे कि संसदीय कार्य कुशलतापूर्वक किया जा सके। 

वह संसदीय कार्यों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी रखा है। 

महासचिव अपने अधिकार से कई सारे विधायी, प्रशासनिक एवं कार्यपालिका कृत्यों का निर्वहन 
करता है। वह सदस्यों को सेवाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध करात्तोहैं। वह सदन के परिसर में सुरक्षा 
को भी सुनिश्चित करता है। 

संसदीय संग्रहालय और अभिलेखागार के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में वह,संसद की विरासत का 
रक्षक होता है। 

वह लोकसभा के अध्यक्ष के नाम से बहुत से'ऐसे कार्य करता है जो अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र है। इस 
प्रकार का कार्य वह अध्यक्ष की ओरु से उसकी सहमति से ही करता है। 

चूँकि महासचिव को संसदीय क्रियाकलापों एबं प्रथाऔँके बारे में बहुत अनुभव होता है, अतः वह 
कई विधेयकों के निर्माण! के संदभीमें तकनीकी जानकारी प्राप्त करने एवं संसदीय गतिविधियों के 
बारे में जानकारी प्राप्त करने के एक स्रोत के रूप में भी होता है। 


लोक सभा सचिवालय के कार्यकरण का संक्षिप्त विवरण 

लोक सभा सचिवालय एक. स्वतंत्र निकाय है जो लोक सभा अध्यक्ष के पूर्ण नियंत्रण और 
मार्गनिर्देशन. में कार्य करता है। लोक सभा अध्यक्ष को उनके संवैधानिक और सांविधिक 
उत्तरदायित्वों के.निर्वहन में लोक सभा के महासचिव (जिनका वेतन, पद और दर्जा आदि भारत 
सरकार के सर्वोच्च रैकेके अधिकारी अर्थात्‌ मंत्रिमंडल सचिव के बराबर होता है), अपर सचिव, 
संयुक्त, सचिव स्तर के अधिकारियों और सचिवालय के विभिन्न स्तर के अन्य अधिकारी तथा 
कर्मचारी सहेयोग प्रदान करते हैं। 

अपर सचिव(/संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को निदेशक अथवा उप-सचिव और समकक्ष रैंक के 
अधिकारी सहयोग प्रदान करते हैं। बीच के स्तर पर अवर सचिव या सहायक निदेशक और समकक्ष 
रैंक के अधिकारी होते हैं और सबसे निचले स्तर पर कार्यकारी अधिकारी/वरिष्ठ कार्यकारी 
सहायक/कार्यकारी सहायक और समकक्ष अधिकारी होते हैं। इसके अतिरिक्त, परिचारक सेवा के 
साथ-साथ लिपिकीय और सचिवालयीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है। 

वर्तमान में, कुल दस सेवाएं हैं जिनका वर्गीकरण कार्यों के आधार पर किया गया है और जो सदन 


और उसके सचिवालय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। प्रत्येक सेवा के कार्य एक-दूसरे 
के पूरक हैं और प्रत्येक सेवा की विशिष्ट और भिन्न प्रकृति के कारण उनके अधिकारियों तथा 


कर्मचारियों की अदला-बदली सामान्यतः नहीं की जाती है। 
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8. संसद में नेता 


लोकसभा के नियमों के अनुसार 'सदन के नेता” से आशय प्रधानमंत्री से है, यदि वह लोकसभा का 
सदस्य हो। प्रधानमंत्री के लोकसभा का सदस्य न होने की स्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई 
मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो, सदन के नेता के रूप में कार्य करता है। इसी प्रकार राज्यसभा में 
सदन का नेता प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई ऐसा मंत्री होता है जो राज्यसभा का सदस्य हो। 
अमेरिका में भी यही पद्धति प्रचलित है और वहां इसे 'बहुमत का नेता (४४०४५ ९५९7) कहा 
जाता है। 


«७ संसद के किसी सदन में उसकी कुल सदस्य संख्या से कम से कम ॥0 प्रतिशत सीटें हासिल करने 
वाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता, सदन में विपक्ष का नेता कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य 
सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना तथा वैकल्पिक सरेकार का गठन करना है। 

° लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को वर्ष 4977 में वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 
विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन, भत्ते तथा सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अमेरिका में भी 
यह प्रणाली प्रचलित है और वहां इसे 'अल्पमत के नेता (।0०॥ ।७३५९7)'. के नाम से जाना 
जाता है। 


७ प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपनाशब्हिष (सचेतक) होता है, जिसे पार्टी द्वारा सहायक नेता के रूप 
में नियुक्त किया जाता है। 

«७ अपनी पार्टी के सदस्यों की अधिक संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं किसी विशेष मुद्दे के 
पक्ष या विपक्ष में उनकी समर्थन प्राप्त करना, उसका उत्तरदायित्व होता है। 

० वह संसद में उनके व्यवहार को विनियमन एवं निगरानी करता है। 

° वह पार्टी के नेता का निर्णय सदस्यों को एवं पार्टी के सदस्यों की राय पार्टी के नेता तक पहुंचाता 

० द सोव्हिप द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसा करने में 
बिफल रहने में पार्टी की सदस्यता से अयोग्यता या दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत पार्टी से 
निष्कासन जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाईयाँ की जा सकती हैं। 


° कभारत में व्हिप के पद का उल्लेख संविधान में नहीं है। फिर भी, सदन के नियमों और संसदीय 
कानून में क्रेमशः इसका उल्लेख है। 

«७ यह संसदीय सरकार के कन्वेंशनों पर आधारित है। भारत में, व्हिप की अवधारणा औपनिवेशिक 
ब्रिटिश शासन से ली गई थी। 

हाल ही में, राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनेक मुद्दों पर व्हिप जारी किए जाने पर प्रश्‍न चिन्ह लगाया 

गया है। 

संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में व्हिप 

७ संयुक्त राज्य अमेरिका में, पार्टी के व्हिप का कार्य, यह पता लगाना है कि विधेयक के पक्ष में कितने 
विधायक है और कितने इसके विपक्ष में एवं जहाँ तक संभव हो, उन्हें इस मुद्दे पर पार्टी की 
विचारधारा के अनुसार मतदान करने के लिए सहमत करना। 


ब्रिटेन में, सामान्यतया व्हिप के उल्लंघन को गंभीरतापूर्वक लिया जाता है। कभी-कभी इसके 
परिणामस्वरूप सदस्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार का सदस्य पार्टी द्वारा 
पुनः स्वीकार किए जाने तक संसद में स्वतंत्र सदस्य के रूप में बना रह सकता है। 
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समस्या 

° आलोचकों का मानना है कि व्हिप संबंधी विवादों में वृद्धि के कारण, राजनीतिक दलों ने पार्टी के 
आंतरिक लोकतंत्र को सीमित कर दिया हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत सदस्यों को अपने व्यक्तिगत 
दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं होती है। यह पार्टी के सदस्यों की भाषण और 
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। 

० यह विभिन्न मुद्दों पर 'विवशतापूर्ण सर्वसम्मति' निर्मित करता है और लोकतंत्र के उद्देश्य को 
निरर्थक बना देता है, क्योंकि व्हिप द्वारा पार्टी सदस्यों के लिए पार्टी के निर्णय का पालन करना 
अनिवार्य बना दिया जाता है। यह पार्टी के सदस्यों को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण या अपने 
निर्वाचन क्षेत्र की जनता के दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है। 

७ इस विषय पर राजनीतिक आम सहमति निर्मित करने की आवश्यकता है, ताकि संसद में व्यक्तिगत 
सदस्य के लिए राजनीतिक और नीतिगत अभिव्यक्ति के अवसरों का विस्तार किया जा सके। यह 
कार्य कई रूपों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्हिप जारी किया जाना केवल ऐसे 
विधेयकों तक सीमित किया जा सकता है जो सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं, जैसे 
कि धन विधेयक या अविश्वास प्रस्ताव। 

° सरकार द्वारा देश में ऐसे मुद्दों पर व्यापक बहस करवाई जानी चाहिएन जो लंबेनसमय में 
लाभदायक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी। 


व्हिप का महत्व 
संभव है कि संसद के सभी सदस्यों के दृष्टिकोण भिन्‍न,हों, चाहे उनकी किसी भी पार्टी से संबद्धता हो 


(यहाँ तक कि ये दृष्टिकोण संबंधित पार्टी के नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी भिन्न हो सकते हैं)। ऐसे मामले 
में, वह मतदान के समय पार्टी के दृष्टिकोण का उल्लंघन करॉसकतो/सकती है। 


9.4. प्रश्न काल 


प्रश्नकाल किसी संसदीय बैठक के पहले घंटे में संसद सदस्यों द्वारा किसी प्रशासनिक क्रियाकलाप के 

सन्दर्भ में प्रश्न पूछे जाने के लिए नियत्तासमय होता है। इस दौरान सम्बंधित मंत्री पूछे गए प्रश्नों की 
प्रकृति के अर्नुसार लिखित या मौखिक रूप में उत्तर देने के लिए बाध्य होते हैं। ये प्रश्न कार्यपालिका की 
जवाबदेहिता के लिए आवश्यक उपकरण हैं। ये प्रश्न निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: 

«. तारांकित प्रश्न: तारांकित प्रश्न वह होता है, जिसका मौखिक उत्तर सदस्य सभा में चाहता है और 
उसे तारे के चिन्ह द्वारा विशेषांकित किया जाता है। ऐसे प्रश्न के उत्तर के पश्चात्‌ सदस्यों द्वारा 
पूरक प्रश्नो पूछे जा सकते हें जिनका उत्तर मंत्री सभा में देता है। 

° अतारांकित प्रश्न: अतारांकित प्रश्‍न वह होता है जिसका सदस्य लिखित उत्तर चाहता है और इसका 
उत्तर मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखा गया माना जाता है। इस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते 
हैं। 

° अल्पसूचना के प्रश्न: अल्प सूचना प्रश्न का संबंध किसी सदस्य द्वारा लोक महत्व के मामले पर 
मौखिक उत्तर के लिए दस दिनों से कम समय में दी गयी सूचना से है। यदि अध्यक्ष/सभापति की 
राय में प्रश्न अविलंबनीय महत्व का है तो संबंधित मंत्री से यह पूछा जाता है कि क्या वह उसका 
उत्तर कम समय में देने की स्थिति में है और यदि हां तो किस तारीख को। यदि संबंधित मत्री उत्तर 
देने को सहमत हो जाता है तो ऐसे प्रश्न का उत्तर उसके द्वारा बताए गए दिन को उस दिन की 
सूची के मौखिक उत्तर हेतु प्रश्नों के निपट जाने के तुरंत बाद किया जाता है। 

° गैर सरकारी सदस्यों से प्रश्न: कोई प्रश्‍न किसी गैर-सरकारी सदस्य को भी संबोधित किया जा 
सकता है परंतु यह तब होता है जब उस प्रश्न की विषय-वस्तु किसी विधेयक, संकल्प अथवा सभा 
के कार्य से संबंधित किसी अन्य मामले, जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी है, से संबंध रखती है। 
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ऐसे प्रश्नों के मामले में प्रक्रिया वही है जो किसी मंत्री को ऐसे परिवर्तनों के साथ, जैसा कि 
अध्यक्ष/सभापति आवश्यक समझे, संबोधित प्रश्नों के मामले में अपनायी जाती है। ऐसे प्रश्न पर 
अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। 
एक दिन विशेष के लिए ग्राह्य प्रश्नों की अधिकतम सीमा: 

एक दिन की तारांकित प्रश्न सूची में प्रश्नों की कुल संख्या 20 होती है। उन सभी गृहीत तारांकित 
प्रश्नों को, जो तारांकित प्रश्न सूची में सम्मिलित होने से रह जाते हैं, उस दिन की अतारांकित प्रश्न 
सूची में रखने पर विचार किया जा सकता है। 

किसी एक दिन की अतारांकित प्रश्न सूची में सामान्यतया 230 से अधिक प्रश्‍न नहीं होते हैं। 


तथापि, इनमें अधिक से अधिक 25 प्रश्‍न और जोड़े जा सकते हैं, जो राष्ट्रपति शासन वाले 
राज्य/राज्यों से संबंधित हों। 


किसी सदस्य द्वारा दी जाने वाली प्रश्नों की सूचनाओं की संख्या पर निर्बधनः 


॥25 


तारांकित और अतारांकित प्रश्‍नों की सूचनाओं, जो कोई सदस्य नियमों के अधीन दे सकता है, की 
संख्या पर कोई निर्बंधन नहीं है। परंतु किसी दिन की तारांकित प्रश्‍न सूची में एकेसदस्य का एक से 
अधिक प्रश्‍न शामिल नहीं किया जा सकता है। एक सदस्य के. गृहीत किए गए एक से 
अधिक तारांकित प्रश्नों को अतारांकित प्रश्‍न-सूची में शामिल किया. जाता. है, लेकिन साथ ही 
किसी भी सदस्य के नाम से किसी एक दिन तारांकित तथाईअतारांकितोदोनों सूचियों में पाँच से 
अधिक प्रश्‍न गृहीत न करने की सीमा भी है। तथापि यदिं किसी सदस्य के तारांकित प्रश्न-सूची में 
शामिल किए गए प्रश्‍न को अंतरित करने के बाद किसी दिन की तारांकित प्रश्न-सूची में शामिल 


किया जाता है, तो उस अंतरित प्रश्‍न के अतिरिक्‍त उसी सदस्य का ऐक और प्रश्‍न उसी दिन की 
तारांकित प्रश्‍न-सूची में शामिल किया जा सकता है। 


प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में इसको उल्लेख नहीं है। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को 
शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। यह करीब दोपहर ॥2:00 बजे (नाम के अनुसार) प्रारंभ होता 


है और इसके दौरान सदस्योपीठासीन अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना लोकहित के महत्वपूर्ण 
मुद्दों को उठा ,खंकतेचहैं। वस्तुतेः यह भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया एक 


नवाचार है तथा यह वर्ष 962 से जारी है। 


सदन में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए पीठासीन अधिकारी की पूर्व सहमति से एक प्रस्ताव लाना 

आवश्यके है। सदन मंत्रियों या निजी सदस्यों द्वारा लाये गए प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर 

विभिन्न मुद्दों पर अपने निर्णयों या अपनी राय को सामने रखता है। प्रस्ताव तीन मुख्य श्रेणियों में 
बांटे जा सकते हैं: 

० मूल प्रस्ताव (SubstantiVe M००१): यह अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र प्रस्ताव है जिसके 
माध्यम से अत्यधिक महत्वपूर्ण मामले यथा राष्ट्रपति के महाभियोग या मुख्य चुनाव आयुक्त 
को हटाने पर विचार किया जाता है। 

० स्थानापन्न प्रस्ताव (Substitute M०07): जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके 
विकल्प के रूप में प्रस्तुत किये जाएं, उन्हें स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं। यदि यह सदन द्वारा 
स्वीकार कर लिया जाए तो यह मूल प्रस्ताव को प्रतिस्थापित कर देता है। 

० सहायक प्रस्ताव (Subsidiary M०0१): यह एक ऐसा प्रस्ताव है, जिसका स्वयं में कोई 


महत्व नहीं होता है। मूल प्रस्ताव या सदन की कार्यवाही के सन्दर्भ के बगैर इसपर सदन के 
द्वारा कोई निर्णय नहीं दिया जाता। यह निम्नलिखित तीन उप-श्रेणियों में विभाजित है: 
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५ अनुषंगी प्रस्ताव (Ancillary M०0): यह विभिन्न कार्यवाहियों के नियमित रूप से 
चलते रहने के तरीके के रूप में प्रयोग में लाये जाते हैं। 

५ प्रतिस्थापक प्रस्ताव (ऽ५p९rऽ९ading M००१): यह किसी अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर 
वाद-विवाद के लिए लाया जाता है तथा वर्तमान चर्चा के मुद्दे को अन्य मुद्दे से 
प्रतिस्थापित करने का प्रयास करता है। 

„ संशोधन (AMendMent): यह मूल प्रस्ताव का केवल एक हिस्सा संशोधित या 
स्थानापन्न करना चाहता है। 

समापन प्रस्ताव 

सदन के किसी सदस्य द्वारा लाए गए समापन प्रस्ताव का उद्देश्य सदन में चल रही चर्चा को बीच 
में ही रोकना होता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो चर्चा को बीच में ही रोक कर 
संबंधित विषय पर मतदान करा लिया जाता है। 

विशेषाधिकार प्रस्ताव 

७ यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन में तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगतो हे. कि किसी मंत्री 
या मंत्रियों ने संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया है॥यदि मंत्री ने सही तथ्यों को 
छिपाया हो या सदन को गलत सूचना दी हो तो मंत्री के इस व्यवहार की निंदा करने के उद्देश्य से 


यह प्रस्ताव लाया जाता है। 


ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 

° ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति की”*अनुमति से किसी 
मंत्री का ध्यान एक ऐसे विषय की ओर आकर्षित करता है जो अविलंबत्तीय,लोक महत्व का है। इस 
प्रस्ताव के माध्यम से संबंधित मंत्री से अपेक्षा की जाती.है कि वह इस मुद्दे पर संक्षिप्त वक्तव्य दे। 
शून्यकाल की तरह संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीयानवाचार है, जो 954 से अस्तित्व में है। 
शून्यकाल के विपरीत प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख है। 

स्थगन प्रस्ताव 

७ यह किसी अविलंबनीय लोक महत्वे के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए, सदन की कार्यवाही 
को स्थगित करने#का प्रस्तावो है। इसकेलिए#50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव, 


केवल लोकसभा में पेश किया जो.सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर 

सकता है। स्थगने प्रस्ताव परु चर्चा ढाई घंटे से कम की नहीं होती है। सदन की कार्यवाही के लिए 

स्थगनं प्रस्ताव की निम्नलिखित सीमायें भी हैं: 

6 इसके माध्यम से ऐसे मुद्दों को ही उठाया जा सकता है, जो कि निश्चित, तथ्यात्मक, अत्यंत 
जरूरी एवं लोके महत्व के हों। 

७... इसमें एक से अधिक मुद्दों को शामिल नहीं किया जाता है। 

० इसके माध्यम से वर्तमान घटनाओं के किसी महत्वपूर्ण विषय को ही उठाया जा सकता है न 
कि साधारण महत्व के विषय को। 

० इसके माध्यम से विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता है। 

० इसके माध्यम से ऐसे किसी भी विषय पर चर्चा नहीं कि जा सकती है, जिस पर उसी सत्र में 
चर्चा हो चुकी है। 

० इसके माध्यम से किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं कि जा सकती है, जो न्यायालय में 
विचाराधीन हो। 

० इसे किसी पृथक प्रस्ताव के माध्यम से उठाये गये विषयों को पुनः उठाने की अनुमति नहीं 
होती है। 

७ स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य किसी गंभीर चूक या कृत्य की स्थिति में सरकार को कार्यवाही के लिए 
बाध्य करना है। इसका क्रियान्वयन एक प्रकार से सरकार की निंदा मानी जाती है, अतः राज्यसभा 


को इस प्रस्ताव का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। 
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अविश्वास प्रस्ताव 
«७ भारत में अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा (लोकसभा के नियम 498 के अंतर्गत) में लाया जा 


सकता है। इस प्रस्ताव पर तभी चर्चा की जा सकती है जब कम से कम लोकसभा के 50 सदस्यों 
द्वारा इसे समर्थन दिया गया हो। यदि प्रस्ताव आगे बढ़ता है तो लोकसभा इस पर वाद-विवाद एवं 
मतदान करती है। यदि लोक सभा के सदस्यों का बहुमत प्रस्ताव के समर्थन में होता है तो प्रस्ताव 
पारित हो जाता है तब सरकार को अनिवार्य तौर पर इस्तीफा देना पड़ता है। 


निंदा प्रस्ताव 

७ यह प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में विपक्ष के द्वारा लाया जा सकता है। यह मंत्रिपरिषद्‌ अथवा किसी 
मंत्री विशेष अथवा मंत्रियों के समूह के खिलाफ उनके किसी कृत्य के करने, किसी कृत्य के न करने, 
उनकी किसी नीति अथवा मंत्री या मंत्रियों के समूह की विफलता पर सदन की ओर से अफसोस, 
आक्रोश या आश्चर्य व्यक्त करने के लिए लाया जाता है। 

७ इसमें यह बताना जरूरी होता है कि सरकार की किन नीतियों या कार्यों के विरुद्ध इसे लाया जा 
रहा है। (अविश्वास प्रस्ताव में ऐसे किसी कारण को बताने की आवश्यकता 'नहीं होती)। निंदा 
प्रस्ताव के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि प्रस्ताव 
लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद्‌ के लिए इस्तीफा देना जरूरी नहीं होता किंतु उस 
पर यह दबाव आ जाता है कि वह जल्दी से जल्दी विश्वास प्रस्ताव या किसी. अन्य माध्यम से 
लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। 

धन्यवाद प्रस्ताव 

« प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता 
है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाले वर्ष में सरकार की नीतियों एवं 
योजनाओं का खाका खींचता है। राष्ट्रपतिके इस संबोधन्षे को “ब्रिटेन के राजा का भाषण” से लिया 
गया है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है) इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। बहस के 
बाद प्रस्ताव को मत विभाजन,केशलिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना 
आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकारका पराजित होना माना जाता है। राष्ट्रपति का यह 
प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद-विवाद के मुद्दे उठाने और त्रुटियों एवं कमियों हेतु 
सरकार और प्रशासन'की आलोचना का अवसर उपलब्ध कराता है। 

आधे घंटे की बहस 

१ यह पर्याप्त लोक महत्व के मामलों आदि पर चर्चा के लिए है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 
तीन दिल निर्धारित कर सकता है। इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं 


होता। 


अल्पकालिक चर्चा 

«० इसे दो घंटे का चर्चा भी कहते हैं क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए दो घंटे से अधिक का समय 
नहीं लगंता। संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए रख सकते 
हैं। अध्यक्ष एक सप्ताह में इस पर बहस के लिए तीन दिन उपलब्ध करा सकता है। 

विशेष उल्लेख 

° ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है, उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता। आधे घंटे की 
बहस जिसमें कई सारे मामले शामिल हैं, इसे विशेष उल्लेख के तहत राज्यसभा में उठाया जाता है। 


इसे लोकसभा में नियम 377 के अधीन 'नोटिस' कहा जाता है। 


७ संकल्प, साधारण लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा आरम्भ करने के लिए प्रक्रियात्मक 
साधनों में से एक है। नियमों के उपबंधों के अधीन कोई मंत्री या सदस्य संकल्प ला सकता है। किसी 
सदस्य द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं 
किया जा सकता। संकल्पों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 

० गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प: यह संकल्प गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। 
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सरकारी संकल्प: यह एक मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 

सांविधिक संकल्प: यह एक गैर सरकारी सदस्य या एक मंत्री द्वारा लाया जा सकता है। इसे 
ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत लाया जा 
सकता है। 


9.4. प्रस्ताव और संकल्प के बीच अंतर 


«७ सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं किन्तु यह अनिवार्य नहीं कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हो। 
७ यह आवश्यक नहीं कि सभी प्रस्तावों को सदन में मतदान के लिए रखा जाए जबकि सभी संकल्पों 
पर मतदान आवश्यक है। 


७ स्थानापन्न प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव को स्थानांतरित नहीं कर सकता है। उसी प्रकार स्थानापन्न प्रस्ताव 
को संकल्प के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, स्थानापन्न प्रस्ताव को एक 
प्रस्ताव के रूप में लाया जा सकता है, जो मूल प्रस्ताव न हो। 


० औचित्य प्रश्न वस्तुतः संचालन नियमों या संविधान के कुछ अनुच्छेदोँ जो सदन की कार्यवाही का 
विनियमन करते हैं, आदि की व्याख्या या प्रवर्तन से संबंधित प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न निर्णय हेतु 
पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। 

«७ यदि सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तों एक सदस्य सदन में औचित्य 
प्रश्न के माध्यम से ध्यान आकर्षित कर सकता है।यह एक असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन की 
कार्यवाहियों को समाप्त कर सकती है। औचित्य प्रश्नीमें यद्यपि किसी तरेह॑ की बहस की अनुमति 


नहीं होती है। 


0. संसद में विधायी प्रक्रिया 

संसद में प्रस्तुत विधेयकों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: 

4. साधारण विधेयक, जो बित्तीय विषयों के अलावा अन्य विषयों से सम्बद्ध होते हैं। 

2. धन विधेयक, जो वित्तीय विषयों (अनु 0) से सम्बंधित होते हैं। 

3. वित्तीय विधेयक, जो वित्तीय विषेयों से सम्बंधित होते हैं (किन्तु धन विधेयकों से अलग होते हैं)। 
4. संविधानःसंशोधनविध्षेयकःजो संविधान के विभिन्न उपबंधों में संशोधन से सम्बंधित होते हैं। 


संसद में साधारण विधेयकों करे संबंध में विधायी प्रक्रिया के विभिन्न चरण निम्नलिखित हैं: 


॥0.4. प्रथम. पाठन 


«७ साधारण विधेयकों के संबंध में विधायी प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन लोकसभा या राज्यसभा 
में विधेयक की प्रस्तुति के साथ आरम्भ होती है। यह विधेयक मंत्री या गैर सरकारी सदस्य किसी के 
भी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। 

° मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर यह एक सरकारी विधेयक जबकि गैर सरकारी सदस्य द्वारा 
प्रस्तुति पर यह गैर सरकारी सदस्य विधेयक के रूप में जाना जाता है। जब कोई सदस्य सदन में 
विधेयक प्रस्तुत करना चाहता है तो पहले उस सदस्य को सदन की अनुमति लेनी आवश्यक होती 
है। अनुमति के बाद ही इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। यह चरण विधेयक के प्रथम पाठन के रूप में 
जाना जाता है। 

*» यदि विधेयक को अनुमति देने के प्रस्ताव का विरोध किया जाता है तो उस दशा में पीठासीन 
अधिकारी अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर विधेयक को प्रस्तुत करने वाले सदस्य और उसका 
विरोध करने वाले सदस्य दोनों को संक्षिप्त व्याख्यात्मक विवरण देने की अनुमति दे सकता है। यदि 
विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगने वाले प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर हो कि विधेयक 
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ऐसे विधायन का सूत्रपात करता है जो सदन के विधायी सामर्थ्य के अंतर्गत नहीं है, तो पीठासीन 
अधिकारी उस पर पूर्ण चर्चा की अनुमति दे सकता है। तत्पश्चात्‌ प्रश्न सदन के समक्ष मतदान हेतु 
प्रस्तुत किया जाता है। 

० राजपत्र में प्रकाशनः विधेयक की प्रस्तुति के बाद इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। 
यदि विधेयक सदन में प्रस्तुत करने से पहले ही राजपत्र में प्रकाशित हो जाये तो विधेयक के संबंध 
में सदन की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। 


विधेयक को स्थायी समिति को भेजना: 


७ विधेयक की प्रस्तुति के बाद सम्बंधित सदन का अध्यक्ष उस विधेयक के मूल्यांकन तथा उस पर 
प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सम्बद्ध स्थायी समिति को प्रेषित कर सकता है। यदि कोई विधेयक 
स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो समिति विधेयक के सामान्य सिद्धांतों तथा 
प्रावधानों पर विचार करेगी और उस पर प्रतिवेदन (रिपोर्ट) तैयार करेगी। समिति, विशेषज्ञों या 


जनता की राय भी ले सकती है। विधेयक पर विचार करने के पश्चात्‌ समिति प्रतिवेदन सदन को 
सौंप देती है। इस प्रतिवेदन को समिति द्वारा दिए गए सुविचारित परामर्श के रूप में देखा जाता है। 


40..2. द्वितीय पाठन 


इस चरण में विधेयक की विस्तृत समीक्षा की जाती है जो दो चरणों में होती है: 

° प्रथम चरणः प्रथम चरण में सम्पूर्ण विधेयक पर चर्चा की/जाती है। इसमें, बिधेयक में अन्तर्निहित 
उद्देश्यों पर चर्चा की जाती है। इस चरण में इसे सदन द्वारा प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त 
समिति को भेजा जा सकता है अथवा जनता के विचार जानने के लिए इसे सार्वजनिक किया जा 
सकता है या इस पर तुरंत चर्चा की जा सकती है। 

० कोई विधेयक प्रवर/संयुक्त समिति केष्पास भेजा जाता है तो समिति सदन की ही भांति 
विधेयक पर खंडवार चर्चा करती है। समिति के सदस्य विधेयक की विभिन्न धाराओं में 


संशोधन भी कर सकते हैं। समिति विभिन्न संघों, सार्वजनिक निकायों या विशेषज्ञों से, जिनकी 
इसमें रूचि हो, राय ले सकती है। विधेयक पर इस प्रकार विचार करने के पश्चात्‌ समिति 
अपनी रिपोर्ट सदनको सौंपती है जो विधेयक पर पुनर्विचार करता है। 

° दूसरा चरणः द्वितीय पाठन के दूसरे्रण में विधेयक पर प्रवर/संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के 
आधार पर खंडबार विचार-विमर्श किया जाता है। विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है। इस 
चरण में विभिन्न प्रावधानों में संशोधन भी किया जा सकता है। किसी प्रावधान में प्रस्तावित 
संशोधनको सदंन के संमक्षे मतदान के लिए रखा जाता है। उपस्थित और मतदान करने वाले 
सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकारं कर लिए जाने पर वे संशोधन विधेयक का भाग बन जाते हैं। 


॥0..3. तृतीय पाठन 


° उपर्युक्त प्रक्रिया के पश्चात्‌, सदस्य विधेयक को पारित कराने के लिए उसे सदन में ला सकते हैं। यह 
चरण विधेयक के तृतीय पाठन के रूप में जाना जाता है। इस चरण में केवल विधेयक को स्वीकार 
या अस्वीकार करने के संबंध में चर्चा होती है तथा विधेयक में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता 
है। एक साधारण विधेयक को पारित करने के लिए उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 
साधारण बहुमत अनिवार्य है। यदि सदन का बहुमत इसे पारित कर देता है तो विधेयक को दूसरे 


सदन में भेजा जाता है। 


॥0..4. दूसरे सदन में विधेयक 


एक सदन से पारित होने के उपरान्त दूसरे सदन में भी विधेयक का प्रथम-द्वितीय एवं तृतीय पाठन 
होता है। इस संबंध में दूसरे सदन के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं: 


० यह विधेयक को पूरी तरह अस्वीकार कर सकता है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 408(4) के तहत 
राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। 
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७ यह विधेयक को संशोधनों के साथ पारित करके प्रथम सदन को पुनः विचारार्थ भेज सकता है। यदि 
प्रथम सदन, जहाँ विधेयक सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, उसे संशोधित रूप में स्वीकार कर लेता 
है तो उसे राष्ट्रपति की सहमति (अनुच्छेद ) के लिए भेजा जाएगा। 

७ यदि प्रारंभिक सदन दूसरे सदन द्वारा किए गए संशोधनों पर सहमत नहीं है और इस सन्दर्भ में 
दोनों के बीच अंतिम रूप से असहमति है तो राष्ट्रपति इस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त 
बैठक आहूत कर सकता है। 

७ यह विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करके उसे लंबित कर सकता है। ऐसे मामले में 
य॒दि विधेयक पर दूसरा सदन विधेयक की प्राप्त करने की तिथि से 6 माह तक कोई कार्यवाही नहीं 
करता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का आह्वान कर सकता है। 


40.4.5. राष्ट्रपति की स्वीकृति 


«७ जब विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक रूप से पारित या संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 08 के 
प्रावधान के तहत) में पारित कर दिया गया हो तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता 
है। यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति नहीं देता है, तो विधेयक निरस्त या समासत हो जालाहैयदि वह 
सहमति दे देता है तो उस तिथि से वह विधेयक अधिनियम बन जाता है। 


० विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार हेतु सदन*को/वापस 
लौटा सकता है। हालांकि यदि सदन संशोधन के साथ या/बिना संशोधन किये उसे सष्टपति को 
दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति इस पर सहमति देने हेतु बाध्य होता है। 


॥0..6. दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 


किसी विधेयक को पारित करने के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब: 

७ दूसरे सदन द्वारा विधेयक को अस्वीकार कर दिया गया हो; या 

७ यदि विधेयक में किये जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए 
हों, या 

° यदि दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक विधेयक को पारित न 
किया हो। 


40.4.7. दोनों संदनों की संयुक्त बैठेक के संबंध में सीमाएं 


° धन, विधेयकों के मामले में संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकसभा में इसे 
पारित करने की अंतिम१शक्ति है। यदि धन विधेयकों के मामले में कोई असहमति होती भी है तो 
लोकसभा के पास राज्यसभा के संशोधनों को नकार कर विधेयक उसी रूप में पारित कर देने की 


शक्ति होती है। 

° संविधानः संशोधन विधेयक के मामले में, संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यह दोनों सदनों 
में अलग अलग पारित होना चाहिए। (अन्य सभी विधेयकों (वित्तीय विधेयक भी शामिल) की 
स्थिति में यदि कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 08 के तहत संयुक्त 
बैठक आहूत किये जाने का प्रावधान है।} 


॥0..8. संयुक्त बैठक के संबंध में अन्य प्रावधान 


«७ संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर उसकी संयुक्त 
बैठक आहूत करने के अपने आशय की अधिसूचना दे सकता है। यदि विधेयक लोकसभा का विघटन 
होने के कारण व्यपगत हो गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा ऐसी अधिसूचना नहीं निकाली जाएगी। किन्तु 
यदि राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक करने के अपने आशय की अधिसूचना जारी कर दी है तो लोकसभा के 
पश्चात्वर्ती विघटन से संयुक्त बैठक में कोई बाधा नहीं आएगी। 
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° ऐसी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि वह अनुपस्थित हो तो बैठक की 
अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है। उसके भी अनुपस्थित होने की स्थिति में राज्यसभा का 
उपसभापति बैठक की अध्यक्षता करता है। यदि वह भी उपस्थित न हो तो उपस्थित सदस्यों द्वारा 
चुना गया कोई अन्य सदस्य इस बैठक की अध्यक्षता करता है। यह स्पष्ट है कि किसी भी स्थिति में 
राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता, क्योंकि वह सदन का सदस्य नहीं 


होता। 
«७ संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का ॥/0 भाग 
होती है। 
७ संयुक्त बैठक की कार्यवाहियां लोकसभा की प्रक्रिया की नियमावली के अनुसार होती हैं, न कि 
राज्यसभा के। सामान्यतः अधिक सदस्य संख्या होने के कारण संयुक्त बैठक की स्थिति में लोकसभा 
अपनी मांगों को मनवाने में सफल रहती है। 
७ संयुक्त बैठक के दौरान प्रस्तुत किए जा सकने वाले संशोधनों पर कुछ प्रतिबन्ध#भी लगाए गए हैं, 
यथाः 
० यदि विधेयक के एक सदन से पारित होने के बाद वह दूसरे सदन द्वारा अस्वीकृत करोदिया 
गया हो या वापस न किया गया हो, तो संयुक्त बैठक में केवल वे.ही संशोधन प्रस्तुत किये 
जायेंगे जिनके कारण विधेयक के पारित होने में देरी हुई है। 

० अन्य संशोधन जो उन विषयों से संबंधित हैं जिनपरं संदन में असहमति है, संयुक्त बैठक के 
दौरान प्रस्तावित किये जायेंगे। 

१ देश के संसदीय इतिहास में अब तक केवल तीन बार किसी विवादित बिधेयक को पारित करवाने 
के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत किया गया है। संयुक्त बैठक में पारित किये गए विधेयक 
निम्नलिखित हैं: 

० दहेज प्रतिषेध विधेयक, 960 
० बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयकके978 


० आतंकवाद निवारण विधेयक, 2002 


अनुच्छेद 440 (॥) में धन विधेयक की परिभाषा दी गयी है, इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक 
समझा जाएगा यदि उसमें निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध होंगे: 


2. किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। 


७. भारत सरकार द्वारो.धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनियमन अथवा भारत 
सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि 
का संशोधने। 


०. भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन जमा करना 
या उसमें से धन निकालना। 

4. भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग; किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित 
व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना। 

९. भारत की संचित निधि या भारत की लोक लेखा में किसी प्रकार के धन की प्राप्ति या ऐसे धन की 
अभिरक्षा या उसका व्यय अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरिक्षा; या 

¦. उपखंड (8) से उपखंड (९) में निर्दिष्ट किसी विषय का आनुषंगिक कोई विषय। 


«७ कोई भी विधेयक केवल इस कारण धन विधेयक नहीं माना जाएगा कि उसमें: 
० जुर्माना या अन्य आर्थिक दण्ड (शास्तियों) के अधिरोपण का, या, 
० अनुज्ञप्तियों या की गई सेवाओं के लिए फीसों का, या, 
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० किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के 
अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध है। 

धन विधेयक: कुछ महत्वपूर्ण तथ्य 

७ धन विधेयक केवल लोकसभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है। 

७ यह केवल राष्ट्रपति की संस्तुति/अनुसंशा से ही पुरःस्थापित किया जा सकता है। 

७ यह केवल मंत्री द्वारा पुरः स्थापित किया जा सकता है। 

७ इसमें राज्यसभा कोई संशोधन नहीं कर सकती लेकिन संशोधन की सिफारिश कर सकती है। 

७ राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि विधेयक को प्राप्ति की तिथि से 44 दिन की अवधि के भीतर 
सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना लोकसभा को लौटा दे। 

७ राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। 

७ धन विधेयक के लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। 

धन विधेयकों का प्रमाणन 

७ यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा अध्यक्ष का 
निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष को किसी विधेयक को धन विधेयक का. प्रमाण-पत्र प्रदान करने के 
अपने निर्णय में किसी से परामर्श लेने की बाध्यता नहीं है। 

७ धन विधेयक पर अध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र प्रदान करने काआशय यह है कि#अध्यक्ष को पृष्ठांकित 
करना होता है कि विधेयक, धन विधेयक है। जब विधेयक राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है तथा 
राष्ट्रपति के समक्ष सहमति हेतु प्रस्तुत किया जाली है, तब अध्यक्ष द्वारा इसे धन विधेयक के रूप में 
समर्थित (पृष्ठांकन) और हस्ताक्षरित करना होता है। 

७ धन विधेयक पर अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र का विनिश्चय अंतिम होता है और उसे चुनौती नहीं 
दी जा सकती है। 

७ धन विधेयक हेतु संयुक्त बैठक की प्रावधान नहीं है। 

धन विधेयक बनाम वित्तीय विधेयक 

७ यद्यपि धन विधेयक सम्पूर्ण रूप से सँविधान के अनुच्छेद 40(4)(8) से (0 में निर्दिष्ट विषयों के 
साथ संबंधित &है, वहीं वित्तीय विधेयक विशेष रूप से निर्दिष्ट इन सभी विषयों अथवा वर्णित 
अनुच्छेद के किसी भी एक विषय या इसमें कुछ अन्य प्रावधानों से संबंधित है। 

० वित्तीय बिधेयकों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में वह विधेयक जो 
अन्य विषयों के.साथ संविधान के अनुच्छेद ]0(4)(8) से () के प्रावधानों को भी शामिल करता 
है। ये संविधान के अनुच्छेद ।7(4) के तहत वित्तीय विधेयकों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। धन 
विधेयकों की तरह, वे राष्ट्रपति की संस्तुति पर केवल लोकसभा में ही पुरःस्थापित किए जा सकते 
हैं। हालांकि, धन विधेयकों से सम्बंधित अन्य प्रतिबंध इस श्रेणी के विधेयकों पर लागू नहीं होते हैं। 
संविधान के अनुच्छेद ।7(4) के तहत आने वाले वित्त विधेयक को गतिरोध की स्थिति में दोनों 
सदनों की संयुक्त बैठक के समक्ष प्रस्तुत करने का उपबंध है। 

७ दूसरी श्रेणी में, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित उपबंध होते हैं लेकिन उसमें 
वह कोई मामला नहीं होता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में होता है। इस प्रकार के विधेयक 
संविधान के अनुच्छेद 47(3) के तहत वित्त विधेयकों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। इन वित्त 
विधेयकों को किसी अन्य साधारण विधेयक की तरह संसद के किसी भी सदन में पुर:स्थापित किया 
जा सकता है। किंतु विधेयक तभी पारित किया जाएगा जब राष्ट्रपति संबद्ध सदन को उस विधेयक 
पर विचार करने की सिफारिश करे, हालांकि इसके पुरःस्थापन के लिए उसकी सिफारिश की 
आवश्यकता नहीं है। 
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विधेयकों को कई बार निम्नलिखित भागों में भी विभाजित किया जाता है: 
मंत्रियों द्वारा लाए गए विधेयक सरकारी विधेयक कहलाते हैं और ऐसे सदस्यों द्वारा, जो मंत्री नहीं हैं, 
पुरःस्थापित विधेयक गैर-सरकारी विधेयक कहलाते हैं। विधेयकों की विषय-वस्तु के आधार पर 
विधेयकों को मोटे तौर पर निस्नरिलिखित वर्गो में भी विभाजित किया जा सकता है: 
मूल विधेयक, जो नये प्रस्तावों से संबंधित होते हैं, 
संशोधनकारी विधेयक, जिनका आशय मौजूदा अधिनियमों का संशोधन करना होता है, 


समेकन विधेयक, जिनका आशय किसी खास विषय पर विद्यमान कानूनों का समेकन करना होता 
है, 

किसी निर्दिष्ट तिथि को समाप्त हो रहे कानूनों को जारी रखने के लिए विधेयक, 

निरसनकारी विधेयक, 

अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक, 


धन और वित्त विधेयक, तथा 
संविधान संशोधन विधेयक। 


१ संविधान में 'बजट' शब्द का प्रयोग नहीं किया#गया है। इसके स्थान पर संविधान में "वार्षिक 
वित्तीय विवरण" का प्रयोग किया गया है। 

° यह राष्ट्रपति का संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह बजट को दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत 
करवाएगा। 

«७ बजट केवल एक वर्ष की अवधि के लिए होता है, अतेः कार्यपालिका एक वर्ष से अधिक अवधि के 
लिए संसद को नजरअंदाज नहीं केर सकती है। 

० बजट की प्रस्तुति विपक्ष केलिए सरकार की नीतियों की आलोचना करने का एक अवसर होता है। 

७ एक बार जब सर्कार अनुमान प्रस्तुत करती है, विचार-विमर्श शुरू हो जाता है। 


कटौती प्रस्ताव 
ये प्रस्ताव केबल लोकसभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। ये बजटीय प्रक्रिया का हिस्सा हैं। 
कटौती प्रस्ताव को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है: 


° नीति अनुमोदन कटौती (Disappro०४al ० P०८) ७): यह प्रस्ताव करता है कि “मांग की 
राशि घटा कर 4 रुपया कर दी जाए”। इसके द्वारा प्रस्तावक मांग की मूल नीति के प्रति असहमति 
व्यक्त करता है। सदस्य को इस तरह के प्रस्ताव में, सटीक शब्दों में नीति के विशेष बिंदु, जिस पर 
चर्चा प्रस्तावित है, का संकेत देना होता है। चर्चा, प्रस्ताव में उल्लिखित विशिष्ट बिंदु तक या 
प्रस्ताव में वर्णित किसी बिंदु तक सीमित होनी चाहिए एवं सदस्य कोई वैकल्पिक नीति का सुझाव 
भी प्रस्तुत कर सकते हैं। 

«७ मितव्ययिता कटौती (Econom C७४): इस प्रस्ताव का उद्देश्य व्यय में मितव्ययिता लाना होता 
है और यह प्रस्ताव इस रूप में होता है कि “मांग की राशि में ....... रुपये की कमी की जाए 
(उल्लिखित राशि)" इस तरह उल्लिखित राशि या मांग में एकमुश्त कटौती हो सकती है या फिर 
पूर्ण समाप्ति या मांग की किसी मद में कटौती हो सकती है। 

° सांकेतिक कटौती (0९७॥ 0): इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि ऐसी विशिष्ट शिकायत 
व्यक्त की जाए जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी हो और इसमें कहा जाता है कि "मांग की 
राशि में 400 रुपये की कमी की जाए" 
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लेखानुदान (Vote on Account) 


० बजट पारित करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया बजट पेश किए जाने से लेकर इस पर चर्चा करने, अनुदानों 
की मांगें स्वीकृत होने तथा विनियोग एवं वित्त विधेयक के पारित होने तक सामान्यतया चालू 
वित्त वर्ष के आरंभ होने के बाद तक चलती रहती है। अतः संविधान में लोकसभा को सशक्त बनाने 


के लिए एक प्रावधान किया गया है, जिससे सरकार लेखानुदान के माध्यम से अनुमानित व्यय में से 


अग्रिम अनुदान प्राप्त कर सके एवं विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक के पारित होने तक देश की 
शासन व्यवस्था बनाये रखने में सक्षम बनी रहे। 


«७ साधारणतया, अनुदानों की विभिन्न मांगों के अंतर्गत सम्पूर्ण वर्ष के लिए अनुमानित व्यय के ॥/6वें 
भाग के बराबर, दो माह हेतु राशि का लेखानुदान प्राप्त किया जाता है। किसी चुनावी वर्ष के 
दौरान, यदि ऐसी प्रत्याशा हो कि सदन द्वारा मुख्य मांगों और विनियोग विधेयक को पास किए 
जाने में दो माह से अधिक का समय लगेगा तो लेखानुदान लंबी अवधि के लिए, अर्थात तीन या 
चार माह के लिए प्राप्त किया जा सकता है। 

७ परम्परा के अनुसार, लेखानुदान को एक औपचारिकता माना जाता है एवं लोकसभा द्वारा चर्चा के 


बिना पारित कर दिया जाता है। 
अंतरिम बजट 


° एक अंतरिम बजट 'लेखानुदान' के समान नहीं होता है। हालांकि 'लेखानुदाने॥केवल सरकारी/बजट 
के व्यय पक्ष से जुड़ा है, परन्तु एक अंतरिम बजट सम्पूर्ण लेखों का संग्रह होता/है, जिसमें व्यय और 
प्राप्तियां दोनों शामिल होती हैं। 

° अंतरिम बजट सम्पूर्ण वित्तीय विवरण प्रदान करता है एवं पूर्ण बजट के समान ही होता है, 
हालांकि यह एक वर्ष से भी कम अवधि के लिए होता है। 

° हालांकि सामान्यतया चुनावी वर्ष के दौख़न, यह कानून केंद्र सरकार को कर परिवर्तन करने से 
बंचित नहीं करता है, फिर भी उत्तरोतर सरकारों द्वारा अंतरिम बजट के दौरान, आयकर कानून में 


किसी भी बड़े परिवर्तन से परहेज#कियाजाता रहोहहै। 
विनियोग विधेयक 


«७ बजट प्रस्तावों पर आम बहस और अनुदानों की मांगों पर मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत, 
सरकार विनियोग विधेयके प्रस्तुत करती है। विनियोग विधेयक का प्रयोजन भारत सरकार को 
संचित निधि में सें व्यय के विनियोग हेतु अधिकार प्रदान करना है। 


«७ इस विधेयक को पारित करने कीप्रक्रिया वही है जो अन्य धन विधेयकों के मामले में अपनायी 
जाती है। 


५ वित्त बिधेयक सरकार के कराधान प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए लाया जाता है और यह आम 
बज़ट की प्रस्तुति के तुरंत बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। 

° विनियोग विधेयक के पारित होने के पश्चात्‌ वित्त विधेयक को विचार करने और पारित करने हेतु 
प्रस्तुत किया जाता है। हालांकि, अनंतिम कर संग्रह अधिनियम (Provisional Collection of 
Taxes Act), 93 के तहत की गई एक घोषणा के प्रभावस्वरूप, विधेयक में उल्लखित 
करारोपण और नए करों के संग्रह या मौजूदा करों में परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रावधान वित्त 
विधेयक को प्रस्तुत करने की तिथि से संबद्ध दिन की समाप्ति से ही लागू हो जाते हैं। 

° वित्त विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्‌ संसद को 75 दिनों के भीतर इसे पारित करना होता 
है। 


सरकार के खातों को तीन भागों में विभाजित किया जाता है: - 
«७ भारत की संचित निधि 


७ भारत की आकस्मिकता निधि 
० लोकलेखा 
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40.5.॥. भारत की संचित निधि 


«७ यह अनुच्छेद 266(4) के तहत वर्णित भारत सरकार की मुख्य निधि है। इस निधि के लिए धन का 
प्रवाह आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क इत्यादि से प्राप्त कर राजस्व और सरकार के कार्य- 
व्यापार के संचालन के परिणामस्वरूप प्राप्त गैर-कर राजस्व से होता है। ट्रेजरी बिलों के प्रयोग 
द्वारा एकत्रित ऋण भी इसी निधि में संचित होता है। सरकार इस कोष से ऋण के भुगतान सहित 
अपने सभी व्ययों को पूरा करती है। 

«७ इस निधि में से कोई भी धन केवल तभी निकाला जा सकता है जब संसद में विनियोग अधिनियम 
या अनुपूरक अनुदान संबंधी अधिनियम पारित किया गया हो। 


40.5.2. भारत की आकस्मिकता निधि 


७ भारत की आकस्मिकता निधि का गठन संविधान के अनुच्छेद 267(4) के तहत एंक अग्रिम खाते के 
रूप में किया गया है। इस निधि में 500 करोड़ की धनराशि उपलब्ध होती है। 

७ इस निधि का उद्देश्य यह है कि जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए संसद ने सरकारे, को 
प्राधिकृत न किया हो तब तक राष्ट्रपति इसमें से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम के तौर पर 
दे सकते हैं। संसद द्वारा जैसे ही इस व्यय को प्राधिकृत कर दिया जातो. है, यहे धन पुनःशनिधि में 
जमा कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की ओर से भारत रकार का वित्ते -संचिव इस निधि का 
संचालन करता है। 


40.5.3. लोक लेखा 


«७ लोक लेखा संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत. गठिते.किया गया है। संचित निधि में शामिल 
धन के अतिरिक्त सरकार द्वारा या भारत सरकार की ओर से प्राप्त किया गया समस्त सार्वजनिक 
धन भारत सरकार के लोक लेखा में जमा किए जाते हैं। 

७ इस भाग के तहत ऋण, जमा और अग्निमों से संबद्ध वे लेनदेन हैं जिनके संबंध में सरकार प्राप्त किये 
गए धन को वापस करने का दायित्व या जमा किये गए धन को उगाहने की शक्ति रखती है। लोक 
लेखा की प्रासतियां.सरकार की नियमितोघ्रासियों से भिन्न हैं। इसीलिए लोक लेखा से धन निकालने 
के लिए संसद&द्वारा कोई विधेयक पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। यह निधि सिर्फ 


कार्यपालिका के द्वारा संचालित की जाती है। 


40.5.4. भारिते व्यय 


० कुछ महत्त्वपूर्ण संस्थानों की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए संविधान में उनके खर्चो को भारत 
की संचित निधि में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। इसका अर्थ यह है कि भले ही संसद 
इन व्ययों पर चर्चा कर सकती है, किन्तु इन पर बजट के दौरान मतदान नहीं किया जाता। अतः 
सरकार का इन संस्थानों पर प्रत्यक्ष वित्तीय नियंत्रण नहीं है। 

ये भारित व्यय निम्नलिखित हैं: 

७ राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते तथा उनके कार्यालय के व्यय 

७ लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के वेतन एवं 
भत्ते 

° उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन 

७ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन 

७ भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के वेतन, भत्ते तथा पेंशन 

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन 

भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग तथा उच्चतम न्यायालय के 
प्रशासनिक व्यय 
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° ऋण, जिनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है 
«७ किसी निर्णय, डिक्री इत्यादि के प्रवर्तन के लिए आवश्यक धन 
७ संसद के किसी अधिनियम द्वारा परिभाषित भारत की संचित निधि पर आरोपित अन्य व्यय 


भारतीय संविधान एक प्रगतिशील प्रलेख है। समय और देश की परिवर्तनशील परिस्थितियों के 
अनुसार संविधान में भी परिवर्तन लाना आवश्यक होता है। अतः देश में समय समय पर उत्पन्न 
विभिन्न सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार संविधान में परिवर्तन किया जाता रहा 
है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में विस्तृत वर्णन 
किया गया है। 

«७ संविधान संशोधन के लिए नम्य एवं कठोर दोनों प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। संविधान 
संशोधन प्रक्रिया की दृष्टि से भारतीय संविधान के विभिन्न उपबंधों को निम्नलिखित तीन वर्गों में 
विभाजित किया जा सकता है: 


4. ऐसे उपबंध, जिन्हें संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। 

2. ऐसे उपबंध, जिन्हें संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकला है। 

3. ऐसे उपबंध, जिन्हें संसद में विशेष बहुमत के साथ भारत के आधे राज्यों के बिधानमंडलों के 
संकल्पों की स्वीकृति द्वारा संशोधित किया जा सकता है। 

साधारण बहुमत द्वारा संशोधन 

संविधान के अनेक ऐसे उपबंध हैं, जिनके संशोधन हेतु संसद के दोनों सदनों में केवल साधारण बहुमत 
की आवश्यकता होती है। इन्हें दो वर्गो में बांट सकते हैं: 

° जहाँ संविधान का पाठ नहीं बदलता किंतु विधि में परिवर्तन हो जाता है: 

० अनुच्छेद 4 संसद को नागरिकल्ला के बारे में विधि अधिनियमित करने की शक्ति देता है। इस 
शक्ति के अनुसरण में जो/अधिनियम बनाया जाएगा वह नागरिकता से संबंधित विधि को 
परिवर्तित कर देगा. किंतु अनु. 5 से 40 लक के अनुच्छेद जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। अनुच्छेद 
424 में लिखित'है कि उच्चतम न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और सात से अनधिक न्यायाधीशों 
से मिलकख्बनेगा। किंतु संसद ने न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़ाकर 3 कर दी है। 

° जहां संविधान का पाठ परिवर्तित हो जाता हैः 

० नएँ राज्यों की रचना, अनुसूची 4 और 4 का संशोधन आदि सामान्य विधि द्वारा किए जा 
सकते हैं। संसद विधि बनाकर पांचवीं और छठी अनुसूची को संशोधित कर सकती है। 

० ` जो उपबंध सामान्य विधि द्वारा बदले जा सकते हैं उनमें (जो ऊपर गिनाए गए हैं उनके 
अतिरिक्त) शामिल हें: विधान परिषदों का सृजन और उत्सादन; संघ राज्यक्षेत्रों के लिए 
मंत्रिषेरिषद्‌ का सृजन; अनुच्छेद 343 में अंग्रेजी के प्रयोग के लिए 45 वर्ष की अवधि का 
विस्तार; संसदीय विशेषाधिकारों को परिनिश्चत करना; राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों 
आदि के वेतन और भत्ते। 

विशेष बहुमत द्वारा संशोधन 

७ इस संशोधन प्रक्रिया में प्रत्येक सदन के सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत तथा उस सदन में 
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती 
है। प्रथम श्रेणी (साधारण बहुमत से संशोधित होने वाले उपबंधों) और तृतीय श्रेणी (विशेष बहुमत 
के साथ भारत के आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा संशोधित होने वाले उपबंधों) में शामिल 
अनुच्छेदों के अतिरिक्त अन्य सभी अनुच्छेद ऐसे हैं, जिन्हें संसद विशेष बहुमत द्वारा ही संशोधित 
कर सकती है। 

विशेष बहुमत तथा कम से कम आधे राज्य विधान-मंडलों की स्वीकृति द्वारा संशोधन 

७ इस प्रक्रिया के तहत संविधान के कुछ विशिष्ट अनुच्छेद शामिल हैं, जिन्हें संशोधित करने हेतु कठिन 
प्रक्रिया अपनायी जाती है। इन अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ- 
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साथ भारत के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस श्रेणी 
में निम्नलिखित अनुच्छेद सम्मिलित हैं: 

० अनुच्छेद 54- राष्ट्रपति का निर्वाचन 

० अनुच्छेद 55- राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि 

० अनुच्छेद 73-संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 

० अनुच्छेद 62- राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 
० अनुच्छेद 244- संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 

० संघीय न्यायपालिका (भाग-5 अध्याय-4) 

० राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (भाग-\/। अध्याय-\) 

० संघ-राज्य-संबंध (विधायी) (भाग->। अध्याय-|) 

० सातवीं अनुसूची का कोई भी विषय 

० संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व 

० संविधान-संशोधन से संबंधित अनुच्छेद-368 


संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान 


केवल संसद में प्रारंभः ऐसे विधेयक केवल संसद में ही प्रारंभ (प्रस्तुत) किये।जा सकतेहहैं#राज्य 
विधानसभाओं में नहीं। हालाँकि इन्हें संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया/जा सकता'है। 

संयुक्त अधिवेशन नहीं: ऐसे विधयक पर दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति 
द्वारा संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। 

राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्यः राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति देने हेतु 
बाध्य है। इस हेतु 24वें संविधान (संशोधन)अधिनियमे,.॥97 के पश्चात्‌ अनुच्छेद 368(2) के 
अंतर्गत 'अनुमति देगा’ वाक्यांश जोड़े गए हैं। 

संसद की संविधान संशोधन कीं शक्ति असीम नहीं है : केशवानंद भारती वाद में संसद की इस 
शक्ति पर संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधी सीमाएँ आरोपित की गयी हैं 


लोक सभा में मतदान की प्रणालियां 

लोक सभा में मतदान_#और मत-विभाजन संबंधी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 00(4) और लोक सभा 
के प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमों के नियम 367, 367क, 367कक और 367ख द्वारा संचालित 
होती है। लोक सभा में मतदान हेतुअपनायी गयी विभिन्न प्रणालियां निम्न हैं 
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ध्वनिमतः येह किसी सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर पीठ द्वारा रखे गए प्रश्‍न पर निर्णय लेने की 

एक सरल प्रणाली है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभा के समक्ष रखे गए प्रश्न का निर्धारण 'हां' या 

'नहीं', जैसी भी स्थिति हो, द्वारा किया जाता है। 

मतनविभाजनः मत-विभाजन कराने की तीन प्रणालियां हैं, अर्थात (एक) स्वचालित मत अभिलेख 

यंत्र द्वारा (दो) सभा में 'हां' और 'न' पर्चियां वितरित करके और (तीन) सदस्य द्वारा लॉबी में 

जाकर। तथापि, जबसे स्वचालित मत अभिलेख यंत्र लगा दिया गया है तबसे लॉबी में जाकर 
मतदान करने की प्रणाली अप्रचलित हो गयी है। 

गुप्त मतदान: गुप्त मतदान, यदि कोई हो, उसी प्रकार किया जाता है, सिवाय इसके कि लैम्प- 

फील्ड तथा मशीन रूप में बोर्ड पर लगा बल्ब केवल सफेद प्रकाश फेंकता है, जिससे यह प्रकट होता 

है कि मत अभिलिखित कर लिया गया है। 

० 'प्रकट' मतदान अवधि के दौरान व्यक्तिगत परिणाम को, व्यक्तिगत परिणाम डिसप्ले पैनल 
पर '&', '\' और '0' तीन विशेषताओं द्वारा दर्शाया जाता है, किंतु गुप्त मतदान के दौरान 
केवल डाले गए मतों को सफेद प्रकाश में '?' चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। 

पर्चियों के वितरण द्वारा मतों का अभिलेखनः 'हां' या 'नहीं' पर्चियों पर सदस्यों के मतों का 

अभिलेखन का तरीका सामान्यतया निम्नलिखित परिस्थतियों में अपनाया जाता है:- (एक) 
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स्वचालित मत अभिलेखन यंत्र का संचालन अकस्मात बंद हो जाने के कारण, तथा (दो) नई लोक 
सभा के आरंभ होने पर, सदस्यों को स्थानों/विभाजन संख्याओ का आवंटन किए जाने से पूर्व। 

औपचारिक विभाजन की बजाय सदस्यों की उनके स्थानों पर वास्तविक गणना: यदि पीठासीन 
अधिकारी की राय में, विभाजन की अनावश्यक मांग की गयी है, तो वह 'हां' तथा 'नहीं' पक्ष वाले 
सदस्यों से क्रमश: अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कह सकते हैं और गिनती होने के बाद वह 
सभा के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं। ऐसे मामले में सदस्यों के मतदान के विवरण का 


अभिलेखन नहीं किया जाता है। 

निर्णायक मतः यदि किसी विभाजन में 'हां' तथा 'नहीं' पक्षों के मतों की संख्या समान हो, तो उस 
का निर्णय पीठासीन अधिकारी के निर्णायक मत द्वारा किया जाता है। संविधान के अंतर्गत, अध्यक्ष 
अथवा उसके रूप में काम करने वाला व्यक्ति किसी विभाजन में मतदान नहीं कर सकता, उसका 
केवल निर्णायक मत होता है, जिसका प्रयोग उसे मतों के समान होने पर अनिवार्यत: करना 
चाहिए। 


आधुनिक समय में संसद के कार्य न केवल विविध और जटिल प्रकृति के, हैं, (बल्कि यह" अत्यधिक 

विस्तृत भी हैं। संसद के पास समय काफी सीमित होता है। अत>यह स्वयं समस्त विधायी उपायों 

और अन्य मामलों की गहन छानबीन नहीं कर सकती है। इसलिए सदन की समितियों को अधिक 

मात्रा में कार्य हस्तांतरित किए जाते हैं, जिन्हें संसदीय समितियों के खूप/में जाना जाता है। इस 

प्रकार संसदीय समितियों से तात्पर्य उन समितियों से हैं: 

० जिसकी नियुक्ति या चुनाव सदन द्वारा'किया गया-हों।अथवा अध्यक्ष/सभापति द्वारा इसको 
नामनिर्दिष्ट किया गया हो। 

० जो अध्यक्ष/सभापति के निर्देशानुसार कोर्य करती है। 

० जो अपनी रिपोर्ट सदन को या अध्यक्ष/सभापति को प्रस्तुत करती है। 

० जिसे लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय द्वारो सचिवालय की सुविधा प्रदान की गयी हो। 


हाल ही में संसदीय समितियां चर्चा का विषय बनी रहीं जिसके निम्नलिखित कारण थे: 
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46वीं लोकसभा के गठन के बाद से संसदीय समितियों द्वारा अब तक केवल 29% विधेयकों की 
जांच की गई है, जबकि ॥4वबीं.व 45वीं लोकसभा द्वारा इसी अवधि में क्रमशः 60% और 70% 


विश्वेयकों कीजांच की गई थी। 


इससे संसदीय समितियों के घटते महत्व के संबंध में चिंता उत्पन्न होती है। साथ ही, यह चिंता भी 

रहती है.कि विभिन्न बिंधेयकों के पारित होने से पहले उचित विचार-विमर्श किया जा रहा है या 

नहीं। 

प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियां और तदर्थ 

समितियां। 

स्थायी समितियां, स्थायी और नियमित होती हैं, जो समय-समय पर संसद के किसी अधिनियम 

या प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम के प्रावधानों के अनुसार गठित की जाती हैं। इन समितियों के 

कार्य निरंतर प्रकृति के होते हैं। 

तदर्थ समितियां एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए गठित की जाती हैं और यह प्रयोजन समाप्त होते ही 

तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के साथ ही समाप्त हो जाता है। तदर्थ समितियों को क्रमशः दो श्रेणियों में 

बांटा जा सकता है: 

० जांच समितियां: विनिर्दिष्ट विषयों की जांच करने एवं प्रतिवेदन तैयार करने हेतु। उदाहरणतः 
20 घोटाले, शेयर बाजार घोटाले पर गठित समिति आदि। 

० सलाहकार समितियां: विधेयकों के लिए गठित प्रवर या संयुक्त समितियां, जिनका गठन 
किसी विशिष्ट विधेयकों पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने हेतु किया जाता है। 
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संयुक्त संसदीय समिति (Joint Parliamentary Committee: JPC) 

«७ यह एक तदर्थ समिति होती है जो किसी विशेष उद्देश्य एवं सीमित अवधि हेतु गठित होती है। यह 
मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहने वाले विवादित मुद्दो/विषयों अथवा सरकार पर लगे 
भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने हेतु गठित की जाती है। इसके सदस्यों के बारे में विवरण, 
शक्तियां, जांच के दायरे आदि का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। 


ये एक सदन में पारित प्रस्ताव एवं इस पर दूसरे सदन के सहमत होने के पश्चात्‌ ही गठित किए 
जाते हैं। इसके सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद करती है। सामान्यतया इसमें लोकसभा के 
सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की दोगुनी होती है। आजादी के बाद से कई 


संयुक्त समितियां बनाई गई हैं, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: 


बोफोर्स संविदा पर संयुक्त समिति; 

प्रतिभूतियों और बैंकिंग लेनदेन में अनियमितताओं की जांच करने के लिए संयुक्त समिति; 
शेयर बाजार घोटाले पर संयुक्त समिति; 

शीतल पेय पदार्थो में कीटनाशक अवशेषों और सुरक्षा मानकों पर संयुक्त समिति; 

2G स्कैम पर संयुक्त समिति आदि। 


७ लोक लेखा समिति, 

° प्राक्नलन समिति, 

«७ सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, 

«७ विभाग से संबद्ध स्थायी समितियां आदि। 


लोक लेखा समिति 
७ इस समिति की स्थापना वर्ष 4924. में भारत सरकार अधिनियम, 4949 के तहत की गई और यह 
अभी भी विद्यमानाहै। 


१ इसमें 22 सदस्य (45 लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से) होते हैं। संसद, प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों के 
बीच से एकल संक्रेमणीय सिद्धांत के आधार पर हस्तांतरणीय मत के माध्यम से इनका चयन करती 
है। इस तरहे इसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व रहता है। 

° इसके सदस्यों को कार्यकीलाएक वर्ष होता है। किसी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जा सकता। 

७. मुख्य रूप से नियंत्रकेएवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत विनियोग लेखों से संबंधित लेखा परीक्षा 
रिपोर्ट की. जांच करना समिति का प्रमुख कार्य है। समिति का मुख्य कर्तव्य यह सुनिश्चित करना भी 
है कि क्था व्यय किया गया धन सरकार द्वारा "मांग के दायरे के भीतर" संसद द्वारा प्राधिकृत रूप 
में खर्च किया गया है। 

० घाटा, अपव्यय और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मामलों को प्रकाश में लाने में यह समिति 
रूचि रखती हैं। हालांकि इस समिति का नीति के प्रश्न से कोई सरोकार नहीं होता। इसका संबंध 
केवल संसद द्वारा निष्पादित नीति और उसके परिणामों से है। वर्ष 966-67 तक समिति का 
अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल से होता था, हालांकि वर्ष 967 से यह परंपरा प्रारंभ हो गयी कि समिति का 
अध्यक्ष विपक्षी दल से चुना जाये। 

प्राक्कलन समिति 


७ तत्कालीन सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है और नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए संसद के 
समक्ष मांग प्रस्तुत करती है। सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय की समीक्षा करने के लिए एक प्राक्कलन 
समिति गठित की जाती है। इसका गठन लोक सभा में बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात्‌ होता है। 
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समिति में दल की भावना की छोड़कर अनौपचारिक वातावरण में काम किया जाता है। लोक सभा 
की यह समिति प्रकरणों की जांच करके निम्नलिखित के बारे में सुझाव देती है: 
० किस प्रकार मितव्ययिता की जा सकती है और संगठन में दक्षता लाने के लिए कौन से सुधार 


या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं जो प्राक्ललनों से संबंधित नीति से संगत हों। 

० प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव। 

० यह जांच करना कि प्राक्कलन में जो नीति निर्धारित की गई है, उसकी सीमाओं में रहते हुए 
धन ठीक से लगाया गया है। 


प्राक्कलन संसद को किस रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। 

० समिति के कृत्यों में सरकारी उपक्रम सम्मिलित नहीं है क्योंकि सरकारी उपक्रमों के लिए एक पृथक 
समिति है। 

७ इस समिति का उद्भव वर्ष 92 में स्थायी वित्तीय समिति के गठन से देखा जा सकता है। 
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पर वर्ष ४950 में ऐसी 
पहली समिति गठित की गई थी। 

«७ समिति में 30 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। कोई मंत्री समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं हो सकता। 
यदि निर्वाचन के पश्चात्‌ कोई सदस्य मंत्री नियुक्त हो जाता है तो बह समिति का सदस्य नहीं 
रहेगा। 

«७ सदस्य अधिक से अधिक एक वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते. हें। समिति के प्रतिवेदन पर सदन 
में बहस नहीं होगी। समिति वर्ष भर कार्य करती.है और अपने विचार सदनोके समक्ष रखती है। 
सरकार की अनुदान की मांगें प्राक्कलन समितिं के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा, नहीं करती। प्राक्कलन 
समिति उपयोगी सुझाव देती है और आगामी वित्तीय'वर्ष में सरकार को बढ़ी-चढ़ी मांग करने से 
रोकती है। 

सरकारी उपक्रमं संबंधी समिति 

७ लोक सभा के नियमों में विनिर्दिष्ट सरकारी उपक्रमों,(जैसे- दामोदर घाटी निगम, औद्योगिक वित्त 
निगम, एयर इंडिया, जीवन बीमा निगम, भारेतीय खाद्य निगम आदि) के प्रतिवेदन और लेखाओं 
की जांच करना, इस समिति के प्रमुख कृत्य हैं। 

० समिति ऐसी सेरकारी कंपनी के लेखोओं की भी जांच करती है जिसके लेखा कंपनी अधिनियम 
के अधीन सदन के पटल पर रेखे जाते हैं। 

७ इस समिति के अन्य कृत्यानिम्नलिखित हैं 
० सरकारी उपक्रमं के संबंध में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। 

०४ यह देखना कि क्या सरकारी उपक्रम समुचित व्यापारिक सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक 
प्रादर्शो के अनुरूप चल रहे हैं या नहीं। 
० ऐसे.विषयों की जांच करना जो अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किए जाएं। 

«७ समिति में. 22 से अधिक सदस्य नहीं होते। इनमें से 5 सदस्य लोक सभा से (अनुपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा) और 7 सदस्य राज्य सभा से चुने जाते 
हैं। 

«» समिति का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। 

«७ अन्य समितियों के समान इस समिति में भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई सदस्य मंत्री 
बन जाता है तो वह सदस्य नहीं रह जाता। 

कार्य मंत्रणा समिति 

° यह समिति सदन के कार्यक्रम तथा सदन की समय सारणी को नियमित रखती है। यह सदन के 
समक्ष सरकार द्वारा लाए गए विधायी तथा अन्य कार्यों पर चर्चा हेतु समय आवंटित करती है। 

७ लोकसभा में समिति में अध्यक्ष सहित 45 सदस्य होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष इसके पदेन सभापति 


होते हैं। राज्यसभा में 4| सदस्य होते हैं तथा राज्यसभा सभापति इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। 
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विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियां (Department-related Parliamentary Standing 
Committees) 


अप्रैल 4993 में, विभागों से संबंद्ध संसदीय स्थायी समितियों की एक पूर्णाग प्रणाली अस्तित्व में 
आई। 

विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियों की संख्या 24 है जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार 
के सभी मंत्रालय/विभाग आते हैं। 

प्रत्येक समिति में 34 सदस्य होते हैं। इसमें 24 सदस्यों को लोक सभा से तथा 40 सदस्यों को राज्य 
सभा से (जिन्हें क्रमश: लोक सभा के अध्यक्ष तथा राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया 
जाता है) चुना जाता है। इन समितियों का कार्यकाल एक वर्ष से अनधिक होता है। इन 24 
समितियों के नाम निम्नलिखित हैं: 


राज्यसभा के अंतर्गत आने वाली समितियां लोकसभा के अंतर्गत आने वाली संमितियां 


. वाणिज्य संबंधी समिति 9. कृषि संबंधी समिति 
- गृह कार्य संबंधी समिति 40. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति 
. मानव संसाधन विकास संबंधी समिति 44. रक्षा संबंधी समिति 


. उद्योग संबंधी समिति 
. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन 


42.मऊर्जा.संबंधी समिति 


संबंधी समिति 43.विदेशी मामलों संबंधी समिति 


. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति 44.वित्त संबंधी समिति 


7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति 


45.खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण 


. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी,समिति 


]॥4 


संबंधी समिति १6.श्रम संबंधी समिति 
7.पेद्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति 
॥8.रेल संबंधी समिति 
॥9.शहरी विकास संबंधी समिति 
20.जल संसाधन संबंधी समिति 
24.रसायन और उर्वरक संबंधी समिति 
22.ग्रामीण विकास संबंधी समिति 
23.कोयला और इस्पात संबंधी समिति 


24.सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी 
समिति 


इन 24 समितियों में से 8 समितियां (क्रम सं. से 8) राज्य सभा के अंतर्गत कार्य करती हैं तथा 

उन्हें राज्य सभा सचिवालय द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हें तथा 46 समितियां (क्रम सं. 9 से 24) 

लोक सभा के अंतर्गत कार्य करती हैं तथा उन्हें लोक सभा सचिवालय द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती 

हैं। एक मंत्री, समिति का सदस्य नामांकित किए जाने के पात्र नहीं होता है। 

इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष होता है। इन समितियों के निम्नलिखित कार्य हैं: 

० संबद्ध मंत्रालय या विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करना। 

० राज्य सभा के सभापति या लोकसभा अध्यक्ष द्वारा भेजे गए विधेयकों का निरीक्षण करना, 
जैसा भी मामला हो। 

० संबद्ध मंत्रालय या विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करना। 


० दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय मूलभूत दीर्घकालीन नीतिगत दस्तावेजों पर विचार करना और 
उन पर प्रतिवेदन देना। 
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° ये समितियां मंत्रालयों/विभागों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन से जुड़े मामलों पर विचार नहीं करती 


हैं। 

७ ये समितियां कार्यपालिका को दीर्घकालिक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं 
व्यापक नीति निर्माण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन और जानकारी प्रदान करने के मामले 
में विशेष स्थान रखती हैं। 


नोट: राज्य सभा का सभापति कार्य मंत्रणा समिति, सामान्य प्रयोजन समिति और नियम समिति का 


अध्यक्ष होता है। उपसभापति विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष होता है। 


° अनुच्छेद 405 संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों के बारे में है। 
इसी प्रकार अनु. 94 राज्य विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियों, विशेषाधिकार और 
उन्मुक्तियों के बारे में है। मूलतः इन अनुच्छेदों के उपअनुच्छेद (3) में इंग्लैंड के हाउस ऑफ़ कॉमन्स 
के और उसके सदस्यों एवं समितियों के संविधान के प्रारंभ पर विद्यमान विशेषाधिकारों के प्रति 
निर्देश था। संसद और राज्य विधान-मंडलों को वही विशेषाधिकार"और शक्तियां दी गई थीं जो 
ब्रिटिश संसद और उसके सदस्यों की थीं। संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा ब्रिटिश/संसद 
के प्रति निर्देश हटा दिया गया। इन्हीं अनुच्छेदों द्वारा अर्थात्‌ अनु. 05(3)/ और ॥94(3) द्वारा 
संसद तथा राज्य विधान-मंडलों को यह शक्ति दी गई कि वे अपनी शक्तियां, विशेषाधिकार एवं 
उन्मुक्तियां परिनिश्चित करें। 

«७ ऐतिहासिक दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है कि 26 जनवरी 950 के तुरंत पश्चात्‌ 
संसद की क्या शक्तियां और विशेषाधिकार थे -तो उसे येह पता करना होगा कि उस तारीख को 
ब्रिटिश संसद की क्या शक्तियां और विशेषाधिकार थे। अनुच्छेद 05(3) में संसद को यह सुझाव 
दिया गया है कि वह सदनों कीं शक्तियों) विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को परिनिश्चित करने 
वाली विधि बनाए। यदि ऐसी बिधि निर्मित की जाती है तो शक्तियां और विशेषाधिकार क्या हैं, 
यह उस अधिनियम को पढ़कर सरलता से ज्ञात हो सकेगा। अभी तक न तो संसद ने और न 28 
राज्य विधान-मंङलों.में से किसी ने अपनी शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों को संहिताबद्ध 
किया है। 

विशेषाधिकारों का वर्गीकरण 

संसद के, दोनों।)सदनों की शक्तियों और विशेषाधिकारों के वर्गीकरण को निम्नलिखित दो वर्गों में 

विभाजित किया जो.सकता है: 

०, वे जो सामूहिक रूप से सदनों के हैं। 

° कवे जो व्यक्तिगत रूप से सदस्यों के हैं। 


॥2.॥. सामूहिक विशेषाधिकार 


संसद के दोनों सदनों के सामूहिक विशेषाधिकार निम्नलिखित हैं: 

७ इसे सदन में होने वाली सभी बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर नियंत्रण का अधिकार है। 44वें 
संविधान संशोधन अधिनियम, 978 ने सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही की 
सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया। किन्तु यह सदन की गुप्त बैठकों 
के मामले में लागू नहीं होता है। 

७ इसे सदन की कार्यवाही से दूसरों को बाहर करने का अधिकार है। कार्यवाही के नियमों के तहत, 
लोकसभा अध्यक्ष और सभापति को सदन से किसी अन्य को बाहर करने का अधिकार है। 

«७ इसे सदन के आंतरिक मामलों को विनियमित करने का और सदन के भीतर उत्पन्न होने वाले 
मामलों के निर्णयन का अधिकार है। संसद के भीतर क्या कहा गया और क्या किया गया, इस पर 


किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। 
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«७ सदस्यों के साथ-साथ बाहरी लोगों को भी इसके विशेषाधिकार के हनन के मामले में दण्डित करने 
का अधिकार है। 

«७ सदन के परिसर के भीतर पीठासीन अधिकारी की बिना अनुमति के किसी व्यक्ति को न ही 
गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही कोई कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। 


इन विशेषाधिकारों को संसद सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया जाता है। ये निम्नलिखित हैं: 

° सिविल गिरफ्तारी से मुक्तिः संसद सदस्यों को संसद की कार्यवाही के दौरान, कार्यवाही चलने से 
40 दिन पूर्व तथा 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह अधिकार केवल 
दीवानी मामलों में उपलब्ध हैं तथा आपराधिक और प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। 

° गवाह के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता: संसद सदस्यों को संसद के सत्र के दौरान किसी न्यायालय 
में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थिति होने से मना करने का अधिकीर प्राप्त है। 

«७ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए 
किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह स्वतंत्रता हालांकि, 
सदन के द्वारा बनाये गए क़ानून एवं स्थायी आदेश के संचालन से'संबंधित है। इसके अलावा 
संविधान एक और प्रतिबंध आरोपित करता है अर्थात्‌ संसद में उच्चतमे.त्यायालय या उच्च 
न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश (जब किसी न्यायाधीश.की हटाने कां प्रस्ताव विचाराधीन हो, 
को छोड़कर) के कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में कोई चर्चा नहीं की जाएगी। 


७ सांसदों / संसद की अवमानना ही विशेषाधिकार का उल्लंघन है। अन्य बातों के अलावा, सांसदों, 
संसद या इसकी समितियों पर कोई भी असेद्धावपूर्णीकारबाई को विशेषाधिकारों का उल्लंघन 
समझा जाएगा। इसमें समाचार,#सम्पादकीय, यो.अखबार / पत्रिका / टीवी साक्षात्कार आदि के 


माध्यम से किए गए अविवेकपूर्ण प्रकाशन शामिल हो सेकले हैं। 


° सदन की अवमानना को/सामान्यत्तया इस प्रकारे परिभाषित किया जा सकता है, “संसद के किसी 
भी सदन की कार्यवाही में या इसके किसी सदस्य या अधिकारी के अपने कर्तव्यों के निर्वहन के 
दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बाधा उत्पन्न करना ही सदन की अवमानना कहलाता है। 

«७ विशेषाधिकार के सभी उल्लंघन सेदन की अवमानना के तहत आते हैं। कोई व्यक्ति सदन की 
अवमानना का दोषी हो सकते है यद्यपि उसने सदन के किसी भी विशेषाधिकार का उल्लंघन न 
कियो हो; उदाहरण के लिए जब वह सदन के किसी समिति के सामने उपस्थित होने के निर्णय की 


अवहेलना करता हो या सदन के किसी सदस्य के आचरण पर कोई लेख प्रकाशित करता हो। 


सदन दोषी व्यक्ति को उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। सजा के रूप में चेतावनी, फटकार या 
कारावास दिया जा सकता है। 

संसदीय मंच 
संसदीय मंच ऐसे संसद सदस्यों का एक समूह होता है जो संबंधित विषय में विशेष जानकारी/गहरी 
रूचि रखने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों/समूहों के नेताओं अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के 
बीच से लोक सभा के अध्यक्ष और राज्य सभा के सभापति, जैसा भी मामला हो, द्वारा नाम-निर्देशित 


किए जाते हैं। प्रत्येक मंच में 3 से अनधिक सदस्य होते हैं (अध्यक्ष और पदेन उपाध्यक्षों को छोड़कर) 
जिनमें से 24 से अनधिक सदस्य लोक सभा से और 40 से अनधिक सदस्य राज्य सभा से होते हैं। 
वर्तमान में, लोक सभा के आठ संसदीय मंच है, अर्थात्‌ 

७ जल संरक्षण और प्रबंधन संबंधी संसदीय मंच; 
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बच्चों संबंधी संसदीय मंच; 
युवाओं संबंधी संसदीय मंच; 
जनसंख्या और जन-स्वास्थ्य संबंधी संसदीय मंच; 


वैश्विक तापवर्धन और जलवायु परिवर्तन संबंधी संसदीय मंच; 

आपदा प्रंबधन संबंधी संसदीय मंच; 

शिल्पकारों और कारीगरों संबंधी संसदीय मंच; एवं 

सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों (अब सतत विकास लक्ष्य) संबंधी संसदीय मंच। 


3. राज्यसभा की भूमिव 


° पुनरीक्षण सदन के रूप में: पुनरीक्षण सदन के रूप में राज्यसभा की विशेष भूमिका होती है। 
हालांकि पुनरीक्षण बहुत कम बार किये गए हैं, तथापि पुनरीक्षण की संभावना सदैवोबनी रहती है। 
हमारी संसदीय प्रणाली में, राज्यसभा को विधान पर विचार विमर्श करने तथा उसे स्थगित करने 
का अधिकार प्राप्त है परन्तु अनुचित ढंग से अवरोध उत्पन्न करने या समाप्त करने का नहीं। द्वितीय 
सदन के रूप में, यह जल्दबाजी में बनाए गए विधान पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए 
अधिकृत है। 

° संघीय सदन के रूप में: राज्यसभा की एक अन्य महत्वपूर्ण भूमिका, संघीय/विधानमंड़ल में राज्यों 
को प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता से निर्देशित थी। राज्यसभा एक संघीय सदन है, जहां प्रत्येक 
राज्य के प्रतिनिधि, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। संघीय सदन के रूप 
में, राज्यसभा को संघीय हितों को प्रभावित करने वाली कुछ विशेष शक्तियां सौंपी गयी हैं। 
राज्यसभा, राज्यों की आकांक्षाओं के प्रति सदैव संवेदनशील और हितबद्ध रहती है। इस प्रक्रिया में, 
यह देश के संघीय ढांचे को मजबूल'बनाली है और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। 

«७ विचारशील सदन के रूप में: एक विचारशील सदने.के रूप में राज्यसभा की प्रमुख भूमिका, 
राज्यसभा के 42 सदस्यों का साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में उनके योगदान के 


आधार पर नामांकन के प्रोवधान से सुदृढ़ होती है। सदन में विचार-विमर्श और चर्चा की प्रमुख 
परंपराओं ने राज्य सभा के सदस्यों को न केवल जनता के मुद्दों पर प्रभावशाली विचार-विमर्श 


आयोजित करने के लिए, बल्कि कार्यवाही को जनता के कल्याण के लिए प्रासंगिक बनाने का प्रयास 
करने के लिए भी पथप्रदर्शन किया है। 

० निरंतर चलने. वाले सदन के रूप में: राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है 
तथा इसके सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत होते है। राज्यसभा एक 
अनवरते सदन के रूप*में निरंतरता के सिद्धांत का अनुपालन करती है। चूँकि राज्य सभा एक 
स्थायी सदन है, अत: लोकसभा का विघटन होने पर राज्यसभा द्वारा आरंभ एवं उसके समक्ष 
लंबित विधेय॒कों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार, राज्यसभा की निरंतरता, विधायी 
निरंतरता का एक महत्वपूर्ण उपाय सुनिश्चित करती है। 

° सरकार के गठन से असंबद्ध सदन: मंत्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती 
है। एक परोक्ष रूप से निर्वाचित सदन होने के कारण राज्यसभा की सरकार के गठन या विघटन में 
कोई भूमिका नहीं होती है। चूँकि इस सदन की सरकारों के गठन में कोई भूमिका नहीं होती है तथा 
सरकार, राज्य सभा की संख्यात्मक ताकत के आधार पर विघटित भी नहीं होती हैं, अत: यह सदन 
प्रतिस्पर्धी दलगत राजनीति की बाध्यताओं से अपेक्षाकृत मुक्त होता है। कुछ विशेषज्ञों का तर्क है 
कि यदि राज्यसभा सरकार नहीं गिरा सकती है, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसकी भूमिका 
सीमित है। परन्तु, कई विद्वान यह मानते हें कि संसद के किसी सदन की भूमिका सरकार गिराने 
मात्र में ही सीमित नहीं है, इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस के लिए एक 
जीवंत योगदानकर्ता के रूप में है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय बहस में योगदान करने में एक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाई है। 
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° प्रभावी लघु सदन के रूप में: संख्याबल के मामले में राज्यसभा, लोकसभा की तुलना में अपेक्षाकृत 
लघु सदन है। लघु सदन होने के कारण, यह सदस्यों के मध्य घनिष्ट सौहार्द और अधिक से अधिक 
आम सहमति के निर्माण हेतु अवसर प्रदान करता है। सभी दलों के सदस्यों के बीच सामंजस्य और 
समायोजन की भावना, इस सदन की प्रभावशीलता में योगदान करती है। 

° कार्यकारी जवाबदेहिता प्राप्त करने वाले सदन के रूप में: संसद के एक मूल अंग के रूप राज्यसभा 
ने इसकी विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्यकारी जवाबदेही प्राप्त की है। वर्तमान में, संसद में 
विभागों से संबंधित 24 संसदीय स्थायी समितियां हैं, जिसमें से 8 राज्यसभा के सभापति के 
दिशानिर्देश और नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं। ऐसी समितियों द्वारा की गई रचनात्मक 
आलोचना एवं सुविचारित अनुसंशाओं व सिफारिशों को मंत्रालयों एवं विभागों को उनकी 
कार्यपद्धति को बेहतर बनाने और लोगों के कल्याण हेतु यथार्थवादी बजट, योजनाओं और 
कार्यक्रमों को तैयार करने के संबंध में उपयोगी पाया गया है। 

«७ लोक शिकायतों को प्रस्तुत करने वाले सदन के रूप में: राज्यसभा, विभिन्न राज्यों द्वारा सामना की 
जा रही समस्याओं का दर्शाने वाला एक मंच है। राज्यों के प्रतिनिधियों के रूपे में इसके सदस्य, 
अपने से संबद्ध राज्यों और वहां की जनता की समस्याओं को प्रस्तुते करते हैं। पूर्णतया स्थापित 
प्रक्रियात्मक उपायों यथा प्रश्नों, ध्यानाकर्षण, विशेष उल्लेख, अल्पकालिकोच्चर्चा, आधे घंटे की 
चर्चा, प्रस्तावों, संकल्पों, आदि के माध्यम से यह सार्वजनिक महत्व के विषयों एवंसरकार की 


नीतियों को प्रभावित करने वाले मामलों पर ध्यान केंद्रित करने बाले मुद्दे उडाती है तथा जनता की 
शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए एक मंच प्रदान#करती है। 


अमेरिकी सीनेट में, जहां प्रत्येक राज्य को 2 सीटें आवंटित हैं॥/के विपरीत भारतीय संसद के उच्च सदन 

(राज्यसभा) में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व असमान है। सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देकर 

राज्यसभा में सुधार का सुझाव दिया गया है।इस सुझाव के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष 

निम्नलिखित हैं: 

सकारात्मक पक्ष 

७ यदि सभी राज्योंकोसमान प्रतिनिधित्व होगा, तो सभी राज्यों के हितों को संसद में समान रूप से 
प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। इस प्रकारे, यह हमारी राजव्यवस्था को और अधिक संघीय स्वरुप प्रदान 
करेगा॥(वास्तव में संविधान सभा के कुछ सदस्यों (के.टी. शाह, लक्ष्मी नारायण साहू और लोकनाथ 


मिश्रा) ने इसेका सुझाव दिया था। 

७ छोटे राज्य तब इस बात का आरोप नहीं लगायेंगे कि बड़े राज्य राज्यसभा में हावी रहते हैं। 

नकारात्मक पक्ष 

° रोज्य सभा के सदस्य किसी राज्य के हित के अनुसार मतदान नहीं करते, अपितु पार्टी लाइन के 
अनुसार सेतदान करते हैं। इस प्रकार यह आरोप वास्तव में सच नहीं है कि राज्यसभा में एक राज्य, 
अन्य राज्य पर हावी होता है। 

«७ फिर भी यदि सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दे भी दिया जाता है, तो यह संदिग्ध ही है कि 
राज्यसभा के सदस्य राज्यों के हितों का ही प्रतिनिधित्व करेंगे, पार्टी के हितों का नहीं। 

«७ भारत के राज्यों में उनके आकार और आबादी में काफी भिन्नता है। यह बहस का मुद्दा है कि उन 
सभी को बराबर प्रतिनिधित्व देना, क्या एक सही कदम होगा। 


43.2. लोकसभा के संबंध में समान शक्तियाँ 


संविधान ने कुछ महत्त्वपूर्ण विषयों के सन्दर्भ में संसद के दोनों सदनों को समान अधिकार प्रदान किये 
हैं। ये विषय निम्नलिखित हैं: 
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७ इसे राष्ट्रपति के चुनाव एवं उसके महाभियोग के सन्दर्भ में लोकसभा के समान अधिकार (अनुच्छेद 
54 और 64) प्राप्त हैं। 
७ उपराष्ट्रपति के चुनाव के मामले में भी इसे लोकसभा के समान अधिकार (अनुच्छेद 66) प्राप्त हैं। 
७ संसदीय विशेषाधिकारों को परिभाषित करने वाले तथा अवमानना के लिए दण्डित करने वाले 
क़ानून बनाने के सन्दर्भ में इसे लोक सभा के समान अधिकार (अनुच्छेद 405) प्राप्त हैं। 
«७ आपातकाल की उद्घोषणा की स्वीकृति (अनुच्छेद 352) तथा राज्यों में संवैधानिक तंत्र की 
विफलता की उद्घोषणा के सन्दर्भ में (अनुच्छेद 356) भी इसे लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त हैं। 
७ उच्चतम न्यायालय और संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में विस्तार के संबंध में। 
« राष्ट्रपतिद्वारा जारी किए गए अध्यादेश की स्वीकृति। 
० निम्नलिखित विभिन्न प्राधिकरणों से रिपोर्ट और दस्तावेज़ प्राप्त करने के मामले में इसे लोकसभा के 
समान अधिकार प्राप्त हैं: 
० भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट; 
० संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट; 
० अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी की रिपोर्ट; 
० पिछड़े वर्गों की दशा की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट; 
० भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी की रिपोर्ट, आदि। 


43.2.2. लोकसभा के साथ असमान स्थिति 


७ धन विधेयक को केवल लोकसभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। 

७ राज्यसभा, धन विधेयक को अस्वीकृत यासंशोधित नहींककर सकती। उसे इस विधेयक को अपनी 
सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना ही॥4 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य 
होता है। लोकसभा, राज्यसभा/की सिफोरिशों को.स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। दोनों 
मामलों में इसे दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। 

० वित्त विधेयक (॥) को सिर्फ लोकसेभा में पुरःस्थापित किया जा सकता है, हालांकि इसे पारित 
करने के मामलों में दोनों की शक्तियां समान हैं। 

७ कोई विधेयक/धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने की अंतिम शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के 
पास है। 

० न सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोक सभा का अध्यक्ष करता है। 

७ सामान्य स्थितियों.में संयुक्त बैठक में ज्यादा सदस्य संख्या होने के कारण लोकसभा को विजय 
प्राप्त होती है॥ बशर्ते सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों की संयुक्त संख्या दोनों सदनों में विपक्ष की 
संयुक्त संख्या से कम न हो। 

० राज्यसभा केवल बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं 
करती। 

० राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति के लिए संकल्प को लोकसभा द्वारा ही पारित कराया जा 
सकता है, राज्यसभा द्वारा नहीं। 


० राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद्‌ को नहीं हटा सकती। इसका कारण यह 
है कि मंत्रिपरिषद्‌ सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। हालाँकि 
राज्य सभा सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर चर्चा और आलोचना कर सकती है। 


4।3.2.3. राज्य सभा की विशेष शक्तियां 


संविधान में भारत के संघीय ढाँचे को ध्यान में रखते हुए राज्य सभा को कुछ विशिष्ट शक्तियां सौंपी 
गयी हैं। इस तरह की शक्तियां लोकसभा के समक्ष उच्च सदन के रूप में इसकी प्रस्थिति को बल प्रदान 
करती हैं। 


]46 wwW.visionias.in @Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


° राज्य के मामलों पर कानून: संविधान का अनुच्छेद 249 यह प्रावधान करता है कि यदि राज्य 
सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित 
संकल्प द्वारा घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची 
में प्रगणित ऐसे विषय के संबंध में ,जो उस संकल्प में विनिर्दिष्ट है, विधि बनाए तो जब तक वह 
संकल्प प्रवृत्त है संसद के लिए उस विषय के संबंध में भारत के सम्पूर्ण राज्यक्षेत्र या उसके किसी 
भाग के लिए विधि बनाना विधिपूर्ण होगा। 

० अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव स्वीकृत होता है तो संसद पूरे या भारत के राज्यक्षेत्र के किसी 
भाग के लिए इस संकल्प में विनिर्दिष्ट विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत होगी। 

० इस तरह से पारित संकल्प एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जो उसमें 
विनिर्दिष्ट की जाए। किन्तु, इसके आगे प्रस्ताव पारित करके एक समय में एक वर्ष के लिए इस 
अवधि को बढ़ाया जा सकता है। 

° अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन: अनुच्छेद 342 में राज्य सभा को एक और विशिष्ट शक्ति दी 
गयी है कि यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई 
सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा यह घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक 
या समीचीन है तो संसद, विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल 
भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी। 

° उद्घोषणा का अनुमोदन: राज्यसभा की एक और विशेष शक्ति आपातकाल की घोषणा से संबंधित 
है। अनुच्छेद 352 के खंड(4) के नियम/परंतुक के अर्नुसारे, अन्य बातों के साथ-साथ, यदि 
आपातकाल की उद्घोषणा उस समय जारी की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया हो और 
उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित करु दिया गया है तो उद्घोषणा 
उस तिथि से, जब लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात्‌ प्रथम बार बैठती है, अधिकतम 30 दिनों की 
अवधि तक ही प्रभावी रहेगी। अतः यह*प्रावधानायह परामर्श देता हुआ प्रतीत होता है कि ऐसा 
अवसर आ सकता है जब राज्य सभा का सत्र आहूत किया गयोहो किन्तु लोकसभा का विघटन हो 


चुका हो। संविधान के अनुच्छेद/356(3), जो राष्ट्रपति द्वारा राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता 
की दशा में राज्य आपातकाल की उद्घोषणा से सम्बंधित है, में भी कुछ ऐसी ही शर्त रखी गयी है। 
राज्यसभा एवं लोकसभा :,एक तुलना 


राज्यसभा. लोकसभा 
राज्यसभा संसद का उच्च सदन अथवा द्वितीय सदन है। | लोकसभा संसद का निम्न सदन अथवा 
इसे वरिष्ठ सदन भी.कहा जाता है। प्रथम सदन है। इसे लोकप्रिय सदन भी 


कहा जाता हे। 


राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु 
वर्तमान में सदस्यों>की संख्या 245 (233 सदस्य 
अप्रेत्यक्ष रूपे से निर्वाचित एवं 42 मनोनीत सदस्य) है। 


लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो 
सकते हें, परन्तु वर्तमान में सदस्यों की 
संख्या 545 (543 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित एवं 2 मनोनीत सदस्य) है। 


राज्यसभा में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान 
नहीं किया गया है। यह राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों का 
प्रतिनिधित्व करती है। 


यह समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करती 
है। 


राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 


राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के 
2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 


राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसका विघटन नहीं 
किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षो का 


होता है। प्रत्येक दो वर्ष बाद एक-तिहाई सदस्य अवकाश 
ग्रहण कर लेते हैं तथा उतने ही नवनिर्वाचित भी हो 
जाते हैं। 


लोकसभा स्थायी सदन नहीं है तथा इसका 
कार्यकाल पांच वर्षों का होता है; कार्यकाल 
पूर्ण होने के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा 
प्रधानमंत्री की सलाह पर इसे भंग किया 
जा सकता है। 


राज्यों के प्रतिनिधि राज्य की विधानसभाओं के 
निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व 


लोकसभा के सदस्यों का चुनाव व्यस्क 
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प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते | मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से 


हैं। गुप्त मतदान प्रक्रिया द्वारा होता है। 

धन विधेयक राज्यसभा में पुरःस्थापित नहीं किए जा | धन विधेयक केवल लोकसभा में 

सकते। पुरःस्थापित किए जा सकते हैं। 

मंत्रिपरिषद्‌ राज्य सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। | मंत्रिपरिषद्‌ केवल लोकसभा के प्रति 
उत्तरदायी होती है। 


राज्यसभा द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को | लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। 
राज्यसभा में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों 
के कम-से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प 
द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। 
राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने | लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। 
का अधिकार प्रदान किया गया है। 
उपराष्ट्रपति को हटाने हेतु प्रस्ताव का आरम्भ राज्यसभा | लोकसभा, राज्यसभा द्वारप्ारित प्रस्ताव 
में ही किया जाता है। का अनुमोदन कर सकती है। 

लोकसभा के भंग होने की स्थिति में आपातकाल की | लोकसभा को इस प्रकार के, 

उद्घोषणा का अनुमोदन राज्यसभा द्वारा किया जा | विशेषाधिकारे की आवश्यकता नहीं है, 
सकता है। क्योंकि राज्यसभा विघटित नहीर्होतीं है। 
राज्यसभा का सभापति इसका सदस्य नहीं होता। भारत | लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इसके 
का उपराष्ट्रपति ही इसका पदेन सभापति होता है। | सदस्य होते हैं तथा इनका निर्वाचन 
उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, जिसका | सदस्यों द्वारो किया जाता है। 

निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है। 


4. संसद की संप्र* 


«७ संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद के.साथ संबद्ध है। संसदीय संप्रभुता (इसे संसदीय 
सर्वोच्चता या विधायी सर्वोच्चता भी कहा" जाता है) वस्तुतः कुछ संसदीय लोकतांत्रिक देशों के 
संविधान में निहित एक अवधारणा है। इसके अनुसार विधायी निकाय को पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है 
तथा यह कार्यपालिका.एंवं न्यायपालिका समेत सरकार के अन्य संस्थानों की तुलना में यह सर्वोच्च 
होता है। ब्रिटिश संसद की अधिकारिता. एवं न्यायाधिकार क्षेत्र पर कोई विधिक प्रतिबन्ध नहीं है। 
वहीं दूसरी ओरभारेतीय संसदे को इन प्रतिमानों के आधार पर एक संप्रभु निकाय नहीं कहा जा 
सकता है, क्योंकि इसकी अधिकारिता एवं न्यायाधिकार क्षेत्र पर कई विधिक प्रतिबन्ध लगाए गए 
हैं। भारतीय संसद की सर्वोच्चता को सीमित करने वाले कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं: 

० लिखित संविधान: संविधान हमारे देश का सर्वोच्च मौलिक कानून है। संसद संविधान में निर्धारित 
सीमा के भीतर काम करने. हेतु बाध्य है। 

७ सरकार्‌ का संघीय ढाँचा: भारत में सरकार का संघीय ढांचा प्रचलित है, जिसके तहत संवैधानिक 
रूप से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केंद्र एवं राज्य दोनों को अपने- 
अपने कार्यक्षेत्र के भीतर रहकर कार्य करना होता है। अतः संसद की विधि निर्माण की शक्ति संघीय 
सूची एवं समंवर्ती सूची में वर्णित विषयों तक सीमित रहती है तथा राज्य सूची में वर्णित विषयों 
तक विस्तारित नहीं होती। इसका अपवाद केवल कुछ विशिष्ट परिस्थितियां हैं। 

० न्यायिक समीक्षा का तंत्र: एक स्वतंत्र न्यायपालिका के गठन तथा न्यायिक समीक्षा की प्रणाली ने 
भी संसद की सर्वोच्चता को सीमित किया है। संसद द्वारा पारित कोई भी ऐसा कानून जो संविधान 
के किसी प्रावधान का विशेष रूप से मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, उसे उच्च न्यायालय एवं 
उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य अथवा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। 

० मूल अधिकार : संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त न्यायोचित मूल अधिकारों की व्यवस्था भी 
संसद के प्राधिकार पर निर्बधन आरोपित करती है। अनुच्छेद 3 संसद को कोई भी ऐसा कानून 
बनाने से रोकता है जो किसी मूल अधिकार के किसी अंश या सम्पूर्ण अधिकार को छीनने का 
प्रावधान करता हो। अतः मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी संसदीय कानून शून्य 
घोषित किया जा सकता है। 
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5. संसद के कार्य तथा इसकी भूमिव 


हमारे संविधान में सरकार की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। यह प्रणाली राज्य के विधायी एवं 

कार्यपालक अंगों का विशिष्ट सम्मिश्रण है। अतः संसद के कार्यों पर चर्चा करते हुए इस आयाम पर ध्यान 

देना आवश्यक है। संसद के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं: 

° कार्यपालिका पर नियंत्रण: संसद का एक महत्त्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद्‌ को इसके कार्यों के करने या 
न करने के लिए उत्तरदायी ठहराकर उसपर नियंत्रण बनाये रखना है। अनुच्छेद 75(3) स्पष्ट रूप से 
कहता है कि मंत्रिपरिषद्‌ केवल तब तक अस्तित्व में होगी जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त 
है। संसद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछकर, स्थगन प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्ताव 
लाकर अथवा वाद-विवाद द्वारा मंत्रिपरिषद्‌ पर संसद का नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं। यहाँ यह भी 
महत्त्वपूर्ण है कि लोकसभा, मंत्रिपरिषद्‌ के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है जिसके पारित 
हो जाने की स्थिति में इसे अनिवार्यतः त्यागपत्र देना होता ह। अतः संसद मंत्रियों॥पर व्यक्तिगत 
एवं सामूहिक रूप से नियंत्रण रखती है तथा इसका एक महत्वपूर्ण कार्य जवांबदेह एवं उत्तरदायी 
सरकार सुनिश्चित करना है। 

° विधि निर्माणः विधि बनाना किसी भी विधायिका का मुख्य कार्य है। भारेल्लीय संसद संघ सूची तथा 
समवर्ती सूची में शामिल समस्त विषयों पर कानून बनाती है। इसेके साथही, कुछ विशेष 
स्थितियों में यह राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना“सकली है। 

° वित्त पर नियंत्रण: भारतीय संविधान ने संसद (मुख्यतः लोकसभा)को राष्ट्रीये वित्त के नियंत्रण हेतु 
विशिष्ट शक्तियां सौंपी है। 

० देश की कार्यपालिका या सरकार के पास बिनो. संसद की मंजूरी के धन व्यय करने का 
अधिकार नहीं है। इस हेतु प्रत्येक वर्ष वित्ते मंत्री द्वोरा लोकसभा में इसकी मंजूरी के लिए 
बजट प्रस्तुत किया जाता है। 


० इसके साथ ही, संसद की दो अतिमहेक्त्वपूर्ण समितियां लोक लेखा समिति एवं प्राक्कलन 
समिति तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षके, व्यय की वैधता की जांच करते हैं और संसद में 
चर्चा के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 

० हालाँकि यह ध्योन देने योग्य है कि राष्ट्रीय वित्त के नियंत्रण की शक्ति विशिष्टतः लोकसभा को 
सौंपी गयी हैं। राज्यसभा की इसमें कोई विशेष भूमिका नहीं रहती। एक धन विधेयक सिर्फ 
लोकसभा में पुरःस्थापित्ोकिया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा 
में भेज दिया जाता है जिसके लिए 44 दिनों के भीतर अपनी सलाहों के साथ या उनके बिना 
इसे वापस करेना अनिवार्य है। 

° विचार-विमर्श: सभी महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक नीतियों पर संसद में चर्चा की जाती है। यह निसंदेह 
लोगोंके मध्य राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने में सहायक है। . 

«७ संवैधानिक कार्यः संसद संविधान में निहित एकमात्र निकाय है जो संविधान में संशोधन के लिए 
प्रक्रिया प्रारंभ कर सकती है। संविधान में संशोधन का कोई भी प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में 
लाया जा सकता है। 

१ निर्वाचन कार्यः संसद विभिन्न निर्वाचनों को भी संपादित करती है। यह भारत के राष्ट्रपति और 
उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है तथा अपने विभिन्न समितियों के सदस्यों, पीठासीन 
अधिकारियों आदि का चुनाव करती है। 

° न्यायिक कार्यः संसद द्वारा कुछ न्यायिक प्रकृत्ति के कार्यों को भी संपादित किया जाता है। इसे 
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, संघ लोक सेवा 
आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक 
को पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। यह अपनी अवमानना के लिए अपने सदस्यों और अधिकारियों 
को दंडित कर सकती है। यह शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं है। 
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6. संसद की दक्षता को बढ़ाना 


बैठकों की कम संख्या: ।950 के दशक में संसदीय बैठकों की संख्या एक वर्ष में लगभग 440 दिन 
थी, जो पिछले पांच वर्षो में घटकर प्रतिवर्ष औसतन 65 दिन हो गयी है। 

अनुशासन और शिष्टाचारः रुकावट और व्यवधान के कारण कभी-कभी सदन की कार्यवाही को 
स्थगित करना पड़ता है। इससे न केवल सदन के समय की बर्बादी होती है, बल्कि संसद के 
महत्वपूर्ण उद्देश्य भी प्रभावित होते हैं। यह प्रवृत्ति अब पहले से अधिक देखी जा रही है। 
गुणवत्ताविहीन संसदीय बहस : पूर्व में संसदीय बहस सामान्यतया राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण मुद्दों पर 
केंद्रित हुआ करती थी। अब बहसें स्थानीय समस्याओं के बारे में अधिक होती हैं एवं अक्सर संकीर्ण 
दृष्टिकोण से प्रेरित होती हैं। 

महिलाओं की निम्न भागीदारी: लोकसभा और राज्यसभा में महिला सांसदों की भागीदारी अत्यल्प 
रही है (सामान्यतया 2% से अधिक नहीं)। 

विधेयक को चर्चा के बिना या न्यूनतम चर्चा के और ध्वनि मत द्वाह्ृपारित करने की परंपरा में 
वृद्धि हुई है। साथ ही, निजी सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत विधेयकों के पारित न होने की प्रवृत्तिमें भी 


सुधार नहीं हुआ है। 


वर्ष 985 में दल-बदल कानून के पारित होने के बाद से सांसदों के लिए संसद में जाने से पहले 
अपने कार्यों की तैयारी करना कम महत्त्वपूर्ण हो गया है॥ इसका कारण यह है कि मतदान की 
स्थिति में उनके लिए पार्टी व्हिप का.पालन करना अनिवार्य साहो गया है। 


गठबंधन की राजनीति के कारण विभिन्न दलों के मध्योसंबंध अधिक जटिल हो गए हैं। 


सरकार की जवाबदेहिता का अभाव: यदि संसद ठीक से काम नहीं करती है, तो सरकार अपने 
कार्यो के लिए जेवाबदेह नहीं रह जाती। 

निम्न उत्पादकता: वर्ष 206 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा की उत्पादकता केवल 4% तथा 
राज्य सभा की उत्पादकता केवल 20% थी। 


संसदीय सत्र के संचालन में सार्वजनिक धन की उच्च लागत के कारण, इनके ठीक से न चलने से 
केरुदाताओं के पैसे की बर्बादी होती है। 


न्यूनतम कार्य दिवसः संविधान समीक्षा हेतु गठित राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यसभा 
और लोक सभा की बैठकों के लिए न्यूनतम कार्य दिवसों की अवधि क्रमश: 00 और 420 दिन तय 
की जानी चाहिए। ओडिशा राज्य विधानसभा की बैठक के लिए न्यूनतम 60 दिन अनिवार्य करने 
वाला पहला राज्य बना है। 

क्षतिपूर्ति: यदि अवरोधों के कारण समय ख़राब हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति उसी दिन बैठक 
की समयावधि बढ़ाकर की जानी चाहिए। 

महिला आरक्षण विधेयक (।08वां संविधान संशोधन विधेयक) को पारित कर महिलाओं के लिए 


संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए। 
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विधायी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना: संसदीय समितियां इस प्रक्रिया में संस्थागत महत्व ग्रहण कर 
सकती हैं। ये समितियां विधायी इंजीनियरिंग के साथ-साथ आम जनता के हित में मुद्दों को उठाने 
और उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करती हैं 

दल-बदल विरोधी कानून में बदलाव: दल-बदल विरोधी कानून को पुनर्गठित किये जाने की 
आवश्यकता है। इसे केवल असाधारण परिस्थितियों में उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे सांसद 
स्व-अभिव्यक्ति के अनुसार नियन्त्रण मुक्त होकर निर्णय ले सके) उदाहरण के लिए, ७K में एक 
स्वतंत्र वोट की अवधारणा है, जिसके अनुसार सांसद अपनी इच्छा से किसी विशेष विधायी विषय 
पर स्वतंत्र वोट दे सकता है। 

बजट जांच प्रक्रिया में सुधार: अमेरिकी संसदीय बजट कार्यालय के समान ही भारत को भी एक 
संसदीय बजट कार्यालय की जरूरत है। यह एक स्वतंत्र संस्था होगी और व्यय या राजस्व जुटाने की 
आवश्यकताओं के साथ किसी भी अधिनियम का तकनीकी और उद्देश्यपूर्ण विश्लेषण करने के लिए 
समर्पित होगी। 


॥5 


वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संसद का काम केवल विधि निर्माण ही नहीं है। इसकी अनेक प्रकार की 

भूमिकाएं है जो परस्पर संबद्ध हैं। एक स्वस्थ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में|संसद की भूमिका कई रूपों 

में महत्वपूर्ण होती है, जैसे कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकना, रोष्ट्रीय एकीकरण*के माध्यम 
से राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को सुनिश्चित करना त्था ऐसी नीतियों कां निर्माण*करना जो 
लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को स्थापित करें। 

संसद एक सर्वोच्च विधायिका के रूप में विद्यमान है,जो लोक आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। 

अतः संसद से अपेक्षा होती है कि वह लोकमत का प्रतिनिधित्व करे। जनेतांत्रिक शासन प्रणाली की 

नींव इसी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। लेकिन, हाल के दिनों में संसद की भूमिका में विपथगमन 
दृष्टिगोचर होता है। दूसरे अर्थों में यह संसद की गरिंमा में होए हास को दर्शाता है। इसे निम्नलिखित 
बिन्दुओं के अन्तर्गत समझा जा सकता है: 

० एकल दलीय व्यवस्था के अन्तर्गत, संसेद की भूमिका प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। चूंकि 
संसद से एक स्वस्थ नीति के निर्माण की. अपेक्षा होती है। एकदलीय सरकार व्यवस्था में 
बहुमत दल की ही कार्यपालिका होती है। अतः संसदीय नियंत्रण की सीमाएं स्थापित होती हैं। 
इसमें कार्यपालिका की भूमिका ही अधिक/महत्वपूर्ण होती है। 

० लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सांसदों की स्वतंत्र स्थिति होती है जो लोगों के हितों का 
प्रतिनिधित्व करते..हैं। परंतु, देलीय अनुशासन व्यवस्था के विकास से स्वतंत्रता की इस 
संकल्पना का हनन हुआ है। सदस्यों को अपने दल के प्रति निष्ठावान होना पड़ता है। जबकि 
संसद में स्वस्थ नीतियों के अंतर्गत कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 
समझे जाने की आवश्यकता होती है। 

० संसेद का एक प्रेसुख कार्य है- विधि का निर्माण करना। विधि निर्माण में कई चरण होते हैं 
जिसमें उस विधि के प्रमुख पक्षों पर चर्चाएं होती है। इससे विधि को सम्यक्‌ लोक आकांक्षाओं 
के अनुरूप भी बनाया जा सकता है। लेकिन, अधीनस्थ विधान की प्रवृत्तियों से संसद की उस 
भूमिका का हास हुआ है। उसके अंतर्गत कार्यपालिका की शक्ति में वृद्धि हुई है। सरकारी कार्यों 
का स्वरूप अत्यधिक जटिल हो गया है। विधेयकों के निर्माण में तकनीकी ज्ञान एवं विशेषज्ञता 
की आवश्यकता होती है जिसे सरकारी सदस्य ही अधिकांशतः पूरा कर पाते हैं। 

० प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट व्यवस्था का विकास हुआ है। शासन व्यवस्था में निर्णय लेने 
एवं विधि के निर्माण में कैबिनेट की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। वास्तव में जो कार्य 
विधायिका का है, उसे कुछ अर्थों में कैबिनेट करने लगी है। इससे भी संसद की भूमिका में कमी 
आई है। 

० राजनीति के अपराधीकरण की प्रक्रिया से भी संसदीय गरिमा का हास हुआ है। 

० हाल के दिनों में मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से संसद सदस्यों द्वारा रिश्वत लेकर 
प्रश्न पूछने के तथ्य प्रकाश में आए है। यह लोकतंत्र की भावना एवं संसदीय मर्यादा के विरूद्ध 
है। 

० विगत कुछ वर्षों में सदन की बैठकें भी कम होती जा रही है। 
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8. दलबदल विरोधी कानून की समीक्षा 


मुद्दे 

«७ किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मामले में अध्यक्ष के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की 
गयी है जोकि इस क़ानून से बचाव का मुख्य रास्ता है। 

७ इस क़ानून के अनुसार पीठासीन अधिकारी का निर्णय अंतिम है और न्यायिक समीक्षा के अधीन 
नहीं है। बाद में, उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि पीठासीन अधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय 
लिए जाने तक न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालाँकि, अंतिम निर्णय के विरुद्ध उच्च 
न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। 

७ यद्यपि इस संबंध में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान है (किहोतो होलोहन वाद, 992), फिर भी 
न्यायपालिका निर्णय-पूर्व अवस्था में असहाय है। 

समाधान 

° पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने और प्रक्रिया के 
प्रत्येक चरण के लिए एक निश्चित और उचित समय सीमा निर्धारित करने की जरुरत है। 

«७ सदस्यों की निरहता से संबंधित प्रश्न को सुलझाने की शक्ति अध्यक्ष से लेकर किसी अन्य संवैधानिक 
निकाय जैसे भारत के निर्वाचन आयोग को सौंपी जा सकती है। 

° सर्वोच्च न्यायलय ने 992 के किहोतो होलोहन मामले में यह आदेश दिया कि पार्टी'को केवल 
सरकार की स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण स्थिति में ही मत हेतु निर्देश जारी करना चाहिए। 

७ इस कानून में संशोधन की आवश्यकता है ताकि यह प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के साथ समन्वय रख 
सके और पार्टी नेतृत्व के निर्देशों का अंधानुकरण करने की परंपरा विकसित न हो। इससे विधायकों 
के असहमति के अधिकार और स्वतंत्र सोच की प्रोत्साहन मिलेगा जैसा: कि अमेरिका, ब्रिटेन, 
ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे विश्व के अन्य लोकतांत्रिक देशों मे प्रावधान है। 


लाभ 

«७ यह सदस्यों को पार्टी केप्रति निष्ठाबान बनाते हुए सरकार को स्थिरता प्रदान करता है। 

७ यह सुनिश्चित करता हे कि.पार्टी के समर्थन और पार्टी के घोषणापत्रों के आधार पर निर्वाचित 
उम्मीदवार पार्टी की>नीतियों के प्रति वफादार रहें। इसके अलावा पार्टी के अनुशासन को बढ़ावा 
देता है। 

हानि 

° सांसदों को पार्टी बदलने से रोककर, यह संसद और जनता के प्रति सांसदों की जवाबदेही को कम 


कर देता है। 
°, यह पार्टी की नीतियों*के खिलाफ असहमति को दबाकर सदस्यों की वाक्‌ एवं अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करता है। 


चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (990) 

° निरर्हता को ऐसे मुद्दों तक सीमित किया जाना चाहिए जहां (क) कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी 
राजनीतिक पार्टी की सदस्यता त्याग देता है, (ख) कोई सदस्य मतदान से अनुपस्थित है, या 
विश्वास प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव पर पार्टी व्हिप के विपरीत वोट करता है। 

दलबदल विरोधी कानून पर हलीम समिति (998) 

«७ वाक्यांश स्वेच्छा से किसी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता त्यागना' को व्यापक रूप से परिभाषित 


किया जाना चाहिए। 

° सरकारी कार्यालयों का अधिकारी बनने या किसी अन्य पार्टी में शामिल होने पर निषेध जैसे 
प्रतिबंध निष्कासित सदस्यों पर लगाया जाना चाहिए। 

राजनीतिक दल जैसे शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। 
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विधि आयोग (।70 वीं रिपोर्ट, ।999) 

° विभाजन और विलय के मामलों में निर्हरता से छूट देने वाले प्रावधानों को हटाया जाना चाहिए। 

७ दलबदल विरोधी कानून के तहत, चुनाव पूर्व गठबंधनों से राजनीतिक दलों की तरह व्यवहार 
किया जाना चाहिए। 

सरकार के संकट में होने की स्थिति में राजनीतिक दलों द्वारा व्हिप जारी करने पर एक सीमा होनी 
चाहिए। 

चुनाव आयोग 

«७ चुनाव आयोग की बाध्यकारी सलाह पर राष्ट्रपति / राज्यपाल द्वारा दसवीं अनुसूची के तहत निर्णय 
लेना चाहिए। 

संविधान समीक्षा आयोग (2002) 

० दलबदल करने वाले को शेष अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक पद या लाभप्रद राजनीतिक 
पद धारण करने से रोक दिया जाना चाहिए। 

० किसी सरकार को गिराने के लिए दलबदल करने वाले व्यक्ति के द्वारा दिए गर्छ बोट को अमान्य 
माना जाना चाहिए। 


७ संसदीय लोकतंत्र की परिकल्पना एकदलीय व्यवस्था में संभव नहीं, है। यादि किसी), संसद या 
विधानमण्डल में एक ही दल हो और वहीं सरकार का संचालन करे तो. इस/तथ्योसे इंकार नहीं 
किया जा सकता है कि वह सरकार तानाशाही स्वरूप अपना लेगी। अतः एक लोकतांत्रिक व्यवस्था 
में विपक्ष का होना आवश्यक शर्त है। सुदूढ और संगठित विपक्ष परिपक्व लोकतंत्र का प्रतीक होता है 
और ऐसा विपक्ष सदैव वैकल्पिक सरकार देने के#लिए तत्पर रहता है॥लोकतंत्र की मान्यता है कि 
एक संगठित तथा निश्चित विपक्ष सरकार के विरूद्ध हो। 

° सत्तारूढ़ दल विपक्ष द्वारा किए जाने वाले आलोचना के भय से प्रत्येक क्षण भयभीत रहता है। यह 
सराहनीय विषय है कि भारत में विपक्ष को सरकारी मान्यता ही नहीं दी गई अपितु विपक्ष के नेता 
को कैबिनेट स्तर का दर्जा देकर वेतन, भत्ते एवं)अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। यह 
राजनीतिक व्यवस्था सहनशीलता और सौहारद्र का सर्वोत्तमे पक्ष है। 

विपक्ष के कार्य एवं दायित्व 

० चुनाव, वास्तविक अर्थो में तब तक निष्पक्ष नहीं हो सकता, जब तक कि निर्वाचकों के सामने कम 
से कम दो या/अधिक विकल्प मौजूद न हों। लोकतंत्र में विविध दलों का रहना आवश्यक है। 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में तो विपक्ष का.दायित्व व्यापक है क्योंकि सत्तारूढ़ दल की तुलना में सभी 
विपक्षी दलों को सामान्यतया,मतदान का बड़ा प्रतिशत प्राप्त होता रहा है। भारत में विपक्ष की 
भूमिका को निम्नलिखित बिन्दुऔं के अंतर्गत प्रदर्शित किया जा सकता है: 

° लोकतंत्र को लोकपथ की ओर अग्रसरित करना: लोकतंत्र में लोकमत सरकार का आधार स्तम्भ 
होता है। इस संदर्भ में चुनाव वह मानदण्ड है जो यह प्रकट कर देता है कि लोकमत किस 
राजनीतिक दल के साथ है। चुनाव में विजयी होने वाला दल सरकार का गठन करता है। इसके 
पश्चात सत्ताधारी दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जन सामान्य तक पहुंचाने का प्रयास 
करता है। बिपक्ष का लक्ष्य सदैव आगामी चुनावों में सत्ता प्राप्त करना होता है। अतः स्पष्ट है कि 
लोकतंत्र को लोकपथ पर लाने के लिए विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 

° जनता में राजनीतिक जागरूकता लाने का प्रयास करना: लोकतंत्र में शासन किसी का जन्मसिद्ध 
अधिकार नहीं होता। निश्चित समय पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना आवश्यक होता है। 
सत्तारूढ़ दल अपनी उपलब्धियों पर तथा विपक्ष सत्तारूढ़ दल की गलतियों पर जन समर्थन 
जुटाकर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। विपक्ष सत्तारूढ़ दल की खामियों को प्रचार, भाषण, पोस्टर, 
दृश्य और श्रव्य साधनों द्वारा प्रकट कर जनता को संदेश देता है कि सत्तारूढ़ दल की नीतियां और 
नियत में भारी खोट रहा है वरना आमुक कार्य कभी का हो गया होता। 

° सत्तारूढ़ दल की निरंकुश प्रवृत्ति पर रोक: सत्ता के नशे में सरकार पर यदि कोई नियंत्रण न हो तो 
संभव है, लोकतंत्र से 'लोक' शब्द का विलोप हो जाए। सरकार की निरंकुश प्रवृत्ति पर रोक लगाने 
के लिए विपक्ष की आवश्यकता होती है। यह सरकार से प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछ सकती है, जिसका 
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सत्तापक्ष को संतोषजनक उत्तर देना होता है। वर्तमान में तो सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण 
होने से जनता को प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त हो जाता है। 

जनता एवं सरकार के मध्य सेतु: विपक्ष निरंतर जनता के निकट सम्पर्क में रहकर शासन तथा 
जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है। राजनीतिक दलों के व्यापक फैलाव के परिणामस्वरूप 
विरोध केवल संसदीय दीर्घाओं तक ही सीमित नहीं रहा है, गांव-गांव तक विरोधी दलों का 
विकास हो चुका है। 

सत्तारूढ़ दल की अकर्मण्यता पर प्रहार: लोकतांत्रिक प्रणाली में लगभग सभी राजनीतिक दल 
चुनाव के समय अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर उन्हें देश व प्रदेश की जनता के समक्ष रखते 
हैं। विपक्षी दलों का यह कर्तव्य है कि यदि सरकार अपने घोषणा पत्र के अनुसार आचरण नहीं 
करती है या उसके कदम उस ओर नही बढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में विपक्षी दल जनता के सम्मुख 
इन्हें प्रमुखता से प्रदर्शित करते हैं। 


20. विगत वर्षों में \5०॥ I45 6$ मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे 
गए प्रश्न (Previous Year Vision IAS GS Mains Test 
Series Questions) 


4. 


"संसद प्रतिनिधित्व और विचार-विमर्श का वास्तविक क्षेत्र है,जो इस जटिल देश को एकजुट 
रखती है। फिर भी, इस बात को नकारना भी मुश्किल,है कि संसद की गरिमा कुछ हद तक 
पिछले वर्षो में घटी है" आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 


दृष्टिकोण: 


७ इस प्रश्न में दो मुख्य शब्द हैं- 'प्रतिनिधित्व' और 'विचार-विस्र्श॥ अपने उत्तर में इन दो 
मुख्य शब्दों का संदर्भ देना महत्वपूर्ण है। 

७ इन दिनों समाचारों में संसद की सबसे आम आलोचना बार-बार होने वाला व्यवधान है। 
हालांकि यह आपके उक्तरु में केवल एकोिंदु बनाएगा, केवल इस विशेष बिंदु पर बहुत 
अधिक बल न दें। उत्तर में आलोचनो के अन्येबिंदुओं को भी समझाया जाना चाहिए। 

७ सुधार हेतु आवश्यक सुझाव और संसेद के लिए सकारात्मक संभावना के साथ उत्तर 
समाप्त कीजिए। 


उत्तरः 


॥54 


«७ विचार-विमर्श के स्थल के.रूप में, संसद विभिन्न विचारों को प्रकट करने और नाना प्रकार 
के दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करने का साधन है और यहाँ आदर्श रूप से मजबूत 
तर्क की जीत होती है। 

हालाँकि, संसदे'में/बिना किसी व्यवधान के वाद-विवाद बनाए रखना आसान नहीं रहा 
है। मैराथन सत्रों में विस्तारित अर्थपूर्ण बहसें आजकल बहुत कम हो गई हैं। इसके 
विपरीत, किसी भी प्रकार के असंगत मुद्दों पर व्यवधान और नारेबाजी प्राय: होती रहती 
है। प्रायः, कुछ लोग पूरी संसद को बाधित कर देते हैं। इस संबंध में एक मामला महिला 
आरक्षण विधेयक है। 

° दूसरा मुद्दा संसद का अन्य संस्थानों के साथ संवेदनशील संतुलन का है - क्योंकि संसद को 
लांघते हुए अधिक से अधिक महत्वपूर्ण निर्णय नियामकों या अनिर्वाचित निकायों को 
दिए जा रहे हैं। सरकार द्वारा की इसकी निगरानी भी निराशाजनक रही है। 

यहां तक कि न्यायपालिका भी शासन के क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर रही है, जिससे प्राय: संसद 
के साथ टकराव होता है। हाल के वर्षों में, अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले आंदोलन यह 
सुझाव देता हुआ प्रतीत होता है कि "नागरिक समाज" संसद की तुलना में लोकप्रिय 
जनइच्छा की अधिक वास्तविक अभिव्यक्ति है। 

आने वाले वर्षो में, संसद को इस बात पर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार उसे 
अपनी कार्यप्रणाली का सर्वोत्तम रीति से प्रबंध करना चाहिए और अपने प्राधिकार को 
काम में लाना चाहिए। 
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० प्रतिनिधित्व के एक मंच के रूप में, संसद ने भारतीय लोकतंत्र में विचार -मंथन का कार्य 
किया है। इसकी सदस्यता और संरचना उन लोगों के बहु-रंगे हितों को प्रतिबिंबित करती 
है जो इसे चुनते हैं। 

° साथ ही, भारत की संसद वास्तव में प्रतिनिधायी होने के निकट कहीं भी नहीं है। 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों और पिछड़े वर्गों 
के राजनीतिक आंदोलन के चलते, अब इन सामाजिक समूहों से भी सदस्य आ रहे हैं। 
हालांकि महिलाओं और मुसलमानों का अभी भी कम प्रतिनिधित्व है, और संपन्न लोग 
भारत के विधि-निर्माता निकायों पर हावी हैं। निस्संदेह, यह भी बहसों को तोड़ता- 
मरोड़ता है। 

७ भारत दल-बदल की रोकथाम करने और सांसदों की खरीद-फरोख्त पर अंकुश लगाने 
वाले कानूनों के साथ निर्णायक रूप से बहुदलीय प्रणाली की ओर बढ़ा है। लेकिन, हर 
पांच वर्ष में सरकार के लिए मतदान करने तक जनता की भूमिका सीमिल होने के साथ 
सत्ता अभी भी कुछ लोगों के हाथों में केंद्रित है। 

७ आत्म-मूल्यांकन और नयापन केवल संसद के भीतर से ही आ सकता है॥संसदःकोएविचार 
करना चाहिए कि किस प्रकार अलग-अलग सांसदों को अधिक से अधिक परिणाम देना 


चाहिए, या संसदीय समितियों को मजबूत बनाना चाहिए, कार्यपालिका को जवाबदेह 
बनाना चाहिए, किस प्रकार अपना शुद्धीकरण करेना चाहिए) जैसा कि.उदाहरण के 
लिए, वोट के लिए नोट के घोटाले के बाद किया था। 

७ हालांकि, इन चुनौतियों के बावजूद, भारतीय संसद का अन्य कोई भी बेहतर विकल्प 
उपलब्ध नहीं है। 


2. हालांकि भारत के संविधान के 52वें संशोधन का उद्देश्य संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाना 
था, लेकिन यह अनैतिक राजनीतिक दल-बदल पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। 


आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 
दृष्टिकोणः 

जिस आशय'से 52वां संशोधन कियो गया था, उसकी व्याख्या कीजिए और फिर समझाइये 

कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह कहां तक सफल रहा। मात्र संशोधन के प्रावधान प्रदान 

करना पर्यफ्षि नहीं होगा। 

उत्तर: 

संविधान की दसवीं.अनुसूची, पद या अन्य भौतिक लाभों के आकर्षण से अभिप्रेरित होकर 

रोजनीतिक दल-बदल की कुचेष्टा की रोकथाम करने के लिए अभिकल्पित की गई है। इसका 

उद्देश्य असैद्धांतिक राजनीतिक दल-बदल पर अँकुश लगाकर भारतीय संसदीय लोकतंत्र का 

ताना-बाना मजबूत बनाना है। 

लाभः 

4. यह विधायकों की दल बदलने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाकर राजनीतिक प्रणाली में 
अधिक से अधिक स्थिरता लाता है। 

2. यह विलय के माध्यम से दलों के लोकतांत्रिक पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करता है। 

3. यह राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार और अनियमित चुनावों पर किया जाने वाला गैर- 
विकासात्मक व्यय भी कम करता है। 

4. यह पहली बार, राजनीतिक दलों के अस्तित्व के लिए सुस्पष्ट संवैधानिक मान्यता देता 
है। 

आलोचना: 

इसके प्रचालन में देखी गई बड़ी कमी निम्नानुसार है: 

° यह असहमति और दल-बदल के बीच भेद नहीं करता है। यह विधायक की असहमति 
और अंत:करण की स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाता है। 

७ व्यक्तिगत और सामूहिक दल-बदल के बीच इसका भेद अतार्किक है। 
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७ यह विधायक की विधायिका से बाहर उसकी गतिविधियों के लिए दल से उसके 
निष्कासन का प्रावधान नहीं करता है। 

७ स्वतंत्र सदस्य और मनोनीत सदस्य के बीच इसका भेद अतार्किक है। 

जिस प्रकार इसने निर्णय लेने का अधिकार निहित किया है उसकी दो आधारों पर 
आलोचना की जाती है। सर्वप्रथम, वह निष्पक्ष तरीके से अपने अधिकार का प्रयोग नहीं 
कर सकता है। द्वितिय, उसके पास कानूनी ज्ञान और अनुभव की कमी होती है। 

निष्कर्ष: 

यद्यपि दल-बदल विरोधी कानून का हमारे राजनीतिक जीवन का परिमार्जन करने की दिशा 

में एक साहसी कदम के रूप में अभिवादन किया गया है(राजीव गांधी) , लेकिन इसने अपने 

प्रचालन में बहुत सी कमियां प्रकट की है और दल-बदल की रोकथाम करने में विफल रहा है। 

बाद में, 2003 के 9॥वें संशोधन अधिनियम ने प्रावधान में संशोधन किया, अर्थात दल-बदल 

के आधार पर अयोग्यता दल में विभाजन की स्थिति में नहीं लागू होती है। 


3. संसदीय विशेषाधिकार से आप क्या समझते हैं? इससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा 
कीजिए। 
दृष्टिकोणः 

७ व्याख्या कीजिए कि सामान्य अर्थ में विशेषाधिकार से क्या अभिप्रायं है तथो विशिष्ट रूप 
से संसदीय विशेषाधिकार” का क्या अर्थ है। 

७ संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। 

° चूंकि यह प्रश्न केवल संसदीय विशेषाधिकोरों से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा 
करने की अपेक्षा रखता है इसलिए सही दृष्टिकोण यही होगा कि आप इस मुद्दे पर अपने 
व्यक्तिगत सुझावों एवं स्वयं के विचार देने से बचे) 

७ इस परिकल्पना की आलोचना न करनोही बेहतर होगा भले पूर्वकाल में इनके दुरूपयोग 
की कुछ घटनाएं ही क्यों न सामने आई हो) 

उत्तरः 

«७ विशेषाधिकार का अर्थ है; एक विशिष्ट अथवा अपवादस्वरूप अधिकार अथवा स्वतंत्रता 
अथवा उन्मुक्तियाँ जिसका उषेयोग एक वर्ग-विशेष अथवा व्यक्ति द्वारा किया जाता है। 

° संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 05 में शक्तियों एवं विशेषाधिकारों आदि के रूप में 
वर्णित हे) जो संसद.के दोनों संदनों, इनके सदस्यों और इनकी समितियों को प्राप्त होते हैं। 
अनुच्छेद 404 जो राज्य विधान मण्डल, उनकी समितियों तथा इनके सदस्यों को 
विशेषाधिकार प्रदान करता है, वास्तव में अनुच्छेद 405 का ही प्रतिरूप है। 

« ) यह प्रत्येक सदस्य को संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता तथा संसद या इसकी समितियों 
में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्यवाही से 
उन्मुक्तियाँ प्रदान करने की गारन्टी देता है। 

इसके अन्तर्गत संसद के किसी भी सदन की रिपोर्ट ,वाद-विवाद, मत एवं कार्यवाही को 
प्रकाशित न करने की उन्मुक्ति प्रदान की गई है। 

संसदीय विशेषाधिकार का महत्व : 

७ संसदीय कार्यों के सुचारू रूप से निर्वहन के लिए संविधान व्यक्तिगत एवं सामूहिक दो 
प्रकार के विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियाँ प्रदान करता है। व्यक्तिगत विशेषाधिकार का 
उपयोग सदन के प्रत्येक सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप में किया जाता है तथा सामूहिक 
विशेषाधिकार का उपयोग संसद के दोनों सदन सामूहिक से करते हैं। 

७ व्यक्तिगत विशेषाधिकार इसलिए होते हैं क्योंकि सदस्यों की निर्बाध्‌ सेवा के बिना सदन 
अपना कार्य नहीं कर सकता। इन विशेषाधिकार के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता, 
महानता तथा सम्मान को संभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को किसी भी 
संसदीय उत्तरदायित्वों के निर्वहन हेतु सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 
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७ ये विशेषाधिकार सदस्यों को केवल तभी तक उपलब्ध होते हैं जब तक वह संसद में जन 
प्रतिनिधि के रूप में संसदीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा हो। ये विशेषाधिकार 
सदस्यों के सामान्य सामाजिक दायित्वों पर लागू नहीं होते हैं। 

संसदीय विशेषाधिकारों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान : 

«७ संविधान के अनुच्छेद 05(3) इस बात का उल्लेख करता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त 
विशेषाधिकारों के अलावा संसद समय-समय पर विधि द्वारा इसके विशेषाधिकारों को 
परिभाषित कर सकती है। 

«७ संसद ने अब तक सदनों, सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकारों उन्मुक्तियें को 
संहिताबद्व करने के संबंधू में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया है, जो भी किया गया है वह 
संसदीय प्रक्रिया नियम में उल्लिखित है। 

७ यह प्रावधान मुख्यतः दो प्रश्न पर विचार करता हैः विशेषाधिकार का प्रश्न तथा सदस्यों 
की गिरफ्तारी अथवा नजरबन्दी के प्रश्न 

° जब किसी सदस्य को आपराधिक मामलों के आधार पर गिरफ्तार याँ नेजरबन्द किया 
गया हो अथवा किसी न्यायालय द्वारा कारावास की सजा दी गई हो तो सम्बंधित 
प्राधिकारी को तुरन्त इसकी सूचना स्पीकर अथवा अध्यक्ष को देनी चोहिए तथा उसकी 


गिरफ्तारी, नजरबन्दी अथवा कारावास के कारणों का भी उल्लेख करना चाहिए। 
«७ विशेषाधिकार के प्रश्न को किसी भी सदस्य द्वारा उठाया जा सकता है, यदि उठाया गया 


प्रश्न नियमानुकूल हो। अध्यक्ष इसे स्वीकार कर सकता है तथा इसे सदन के विशेषाधिकार 
समिति को सौप सकता है। विशेषाधिकार समिति के,सिफारिशों के आधार पर सदन 
उपयुक्त कार्यवाही कर सकता है। 


भारत में विधायी प्रक्रिया में जन “भागीदारी की युक्तियों पर चर्चा कीजिए। कुछ उपाय 
बताइये जिससे कि इस भागीदारी को और बढ़ाया जा सके। 


१ वैधानिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी के मेहुत्व को संक्षेप में बताए। 

७ वैधानिक प्रक्रिया के बिभिन्न स्तरों का उल्लेख कीजिए और जन-भागीदारी व्यवस्था किस 
प्रकार प्रत्येक स्तर में उपस्थित है। 

° कुछ ऐसें उपायों का'भी उल्लेखोकीजिए जिससे वैधानिक प्रक्रिया में जन भागीदारी को 
बढ़ाया जा सके। 


वैधानिक प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी की क्षमता लोकतंत्र का आधार है। वैधानिक प्रक्रिया 

में जन भोगीदारी परिणाम न केवल अच्छे कानूनों हैं, बल्कि यह संशोधनों की बढ़त को भी 

कम करती है।लोकतांत्रिक सरकारें कानून निर्माण में विचार-विमर्श की प्रक्रिया के माध्यम से 

जन+भागीदारी को स्थान प्रदान करती है। सामान्य जन वैधानिक प्रक्रिया के निम्न तीन स्तरों 

का अनुगमन करके भागीदारी कर सकते हैं। 

७ प्रारम्भिक वैधानिक स्तर, जब प्रस्तावित कानून की रूपरेखा पूर्वगामी प्रस्तावना के रूप 
में संसद में पेश की जाती है। 

° वैधानिक स्तर, जो बिल के दाखिल करने के साथ शुरू होता है और बिल के पास होने के 
साथ समाप्त होता है। 

७ तदुपरांत वैधानिक स्तर, जो बिल के कानून बनने के साथ शुरू होता है। 

पूर्व-वैधानिक स्तर 

कानून या तो साझेदारों के द्वारा शुरू किया जा सकता है या फिर सरकार के अन्दर के लोगों 

के द्वारा। कुछ विधेयक जैसे सूचना का अधिकार विधेयक और जनलोकपाल विधेयक, समाज- 

सेवी संगठनों द्वारा तैयार किए गए। विधेयक के प्रारूप के संबंध में जनता की भागीदारी- 

वैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। फिर भी सरकार ने जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए 

विभिन्न कदम उठाये है। 
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कुछ मामलों में सरकार ने प्रस्तावित विधेयक बनाने के लिए इस तरह के भागीदारों को 
आमंत्रित किया है। उदाहरण के लिए सूचना तकनीकी विभाग ने इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदाता 
अध्यादेश 204, विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की राय मांगी है। वित्त 
मंत्रालय ने प्रत्यक्ष कर-संहिता का प्रारूप तैयार करने के लिए क्षेत्रीय सलाह मांगी थी। 
वैधानिक स्तर 

वैधानिक स्तर पर जनता की भागीदारी संसदीय समितियों द्वारा निश्चित की जा सकती है। 


4993 तक विधेयक कभी-कभी तदर्थ प्रवर समितियों या चयनित संसदीय समितियों को भेज 
दिये जाते थे। तब से विभाग से संबंधित स्थायी समितियाँ (D505) विधेयक का सूक्ष्म 
परीक्षण करने के लिए बनायी गयीं। इस तरह की चौबीस समितियाँ (C5) बनायी गयी 
हैँ, जो केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों के संबंधू में बनायी गयी हैं। एक बार यह विधेयक संसद 
में रखे जाने के बाद इनकों इन स्थायी समितियों ()॥२$05)को भेजा जा सकता है। 

यह समितियाँ सूचना प्रकाशित करती हैं और एक निश्चित समयान्तराल मेंसंबेंधित लोगों से 
राय मांगती हैं। ज्यादातर मामलों में 45 दिन का समय अपनी राय भेजने के लिए दिया जाता 
है। जनता की भागीदारी का स्तर इन स्थायी समितियों के साथ अलग-अलग विधेयकों के 
मामलों में अलग-अलग होता है। 

वैधानिक स्तर के बाद 

तत्कालीन कानूनों का सूक्ष्म परीक्षण भारत में अनिवार्य नहीं है फिर भी/कानूनों की समीक्षा 
के लिए अलग-अलग तरीके यहाँ पर मौजूद हैं। विभिन्न आयोग जैसे-विधि आयोग, विधान पर 
समीक्षा करता है। 956 में अपनी स्थापना के बाद से विधि ओयोग ने अबं तक 236 रिपोर्ट 
सौपे हैं। यह आयोग बताता है कि मौजूदा कानूनों में संशोधन की जरूरत है या उन्हें समाप्त 
करने की जरूरत है। कानूनों की समीक्षा की तैयोरी के संबंध में यह आयोग अपना प्रारूप 
जनता के बीच समीक्षा के लिए भेजता है और उनकी राय मांगता है। यह आयोग प्रस्तावित 
रणनीति पर जनता की राय लेने के लिए देश के विभिन्न भागों में सम्मेलन और कार्यशालाएं 
आयोजित करवाता है। 20 में इस आयोग नेअपने वेबसाइट पर एक प्रश्न तालिका दी थी, 
जिसमें जनता से भारतीय दण्ड संहिता, 860 की धारा - 498 4 पर अपनी राय देने के 
लिए कहा गया थी। 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकारों के संबंध में कानूनी सुरक्षा की 
समीक्षा करने के लिए की गयी थी। यह गैर-सरकारी संगठनों और मानवाधिकार मामलों के 
जानकारों से.सलाहन्मश्चविरा करेता है। 

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जन-प्रशासन प्रणाली में सुधार के लिए की गयी 
थी। अपत्ती रिपोर्ट बनाने के लिए इस आयोग ने बहुत सारे कानूनों की समीक्षा की और बहुत 
सारे भागीदारों से बात-चीत की। जैसे कि इस आयोग की रिपोर्ट सूचना के अधिकार 2006 
औरं जन आदेश 2007 के संबंध में है। 

वैधानिक प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए कुछ सिफारिशें संविधान समीक्षा 
पर बने राष्ट्रीय आयोग ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में किया है। 

आयोग ने सुझाव दिया कि विधेयक का प्रारूप गहनता और सूक्ष्मता से जानकारों और 
सामान्य जनता द्वारा समान रूप से जाँचा परखा जाना चाहिए। प्रस्तावित विधान, जनता के 
विचार-विमर्श के लिए व्यवसायिक संघों, व्यवसायिक संगठनों, कारोबारी संघों, शिक्षण- 
संस्थानों, अन्य रूचि लेने वाले लोगों के बीच में प्रचारित किया जाना चाहिए। 

इस आयोग ने यह भी सिफारिश की थी कि जनता से विधेयक पर राय लेने के पश्चात्‌ इस 
विधेयक को स्थायी समितियों को उनके विचार और सूक्ष्म परीक्षण के लिए भेज देना चाहिए। 
यह भी विचार रखा गया था कि अगर जरूरत हो तो स्थायी समितियाँ इन विधेयकों पर जन 
सुनवाई भी करा सकती है। 

उपर्युक्त सारे-सलाहों के अलावा ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जिससे किसरकार विधायी प्रक्रिया 
में जन-भागीदारी को और गहराई से सुनिश्चित कर सकती है: 
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° प्रथमतया मंत्रालयों के लिए यह आवश्यक किया जा सकता है कि वे विधेयक के प्रारूप 
को उचित समय के लिए प्रकाशित करें और इसे वे विभिन्न मीडिया के द्वारा प्रचारित 
करें। 

७ द्वितीय यह आवश्यक होना चाहिए कि यह विधेयक स्थायी समितियों को जाँच के लिए 
भेजे जाएं। यह पूर्व वैधानिक चरण और बैधानिक चरण दोनों चरणों पर किया जा 
सकता है। इस समितियों के लिए यह आवश्यक होना चाहिए कि वे विभिन्न भागीदारों से 
बड़े पैमाने पर सलाह मांगे। (गैर-सरकारी संगठन, राज्य और स्थानीय सरकारें, विशेष 
रूचि रखने वाले समूह, शिक्षण-संस्थान और विधि-विशेषज्ञ इसमें हो सकते हैं।) जन 
भागीदारी को क्षेत्रीय कार्यलयों तक पहुँच के द्वारा भी बढ़ाया जा सकता है। इसके 
अलावा विभिन्न मीडिया-माध्यमों में विधेयक को प्रकाशित किया जा सकता है। साथ ही 
जन-भागीदारी कार्यालय बनाए जा सकते हैं, जो सीधे तौर पर जनता से जुड़े हों। 

७ तृतीय प्रतिपुष्टि प्रक्रिया में पारदर्शिता बढाने के लिए सरकार को एक रिपोर्ट प्रकाशित 
करनी चाहिए, जो यह दिखाए कि भागीदारों के सुझाव कानून बनाने में किस प्रकार 
शामिल किये गये। 

७ चतुर्थ अधिकतर कानूनो को हर तीन से पाँच साल के बाद जनता की पराविधायी 
समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह तभी किया जा.सकता है जब प्रत्येक 
विधेयक में एक व्याख्यान नोट हो जो उस मापदण्ड या उस मानक को. निर्धारित करके 
जिसके आधार पर भविष्य में विधेयक या कानून की प्रभावशीलता' जाँची या' मापी जा 
सके। यह उत्तरदायित्व किसी विशेष समिति को दिया जा सकता है। 

इस तरह के उपायों से एक ठोस कानून की प्राप्ति होगी जिसमें न्यूनतम संशोधनों की 

आवश्यकता होगी। साथ ही इन उद्देश्यों की भी|प्राप्ति होगी जिसके लिए ये कानून बनाए गए 

थे। 


भारतीय संसद में समितियों की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए तथा उनके प्रकार एवं सरंचना 
की व्याख्या कीजिए। 


दृष्टिकोण : 


उत्तरः 


॥59 


७ संसदीय प्रणाली में समितियो'की आवश्यकता तथा उनके महत्व पर चर्चा कीजिए। 
«७ समितियों के प्रकार तथा उनकी भूमिका एवं संरचना की चर्चा कीजिए। 


वर्तमान समय में संसदो द्वारा सम्पन्न किए जाने वाले कार्यो में न सिर्फ विविधता एवं 
जटिलता हे, बल्कि संसद पर कार्यो का बोझ भी है। चूँकि इन कार्यो की निस्तारण अवधि भी 
सीमित होती है, इसलिए संसद के समक्ष लाए गए सभी विधायी एवं अन्य मुद्दों पर वह 
बारीकी से छानबीन नहीं कर सकती है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि इस प्रकार के 
कार्यो को सदन से सम्बन्धित समितियों (जिसे संसदीय समिति के रूप में जाना जाता है) को 
सौप दिये जाएं। 

संसद के कुछ सदस्यों को मिलाकर इसका गठन होता है। ये समितियाँ प्रस्तावित विधेयकों की 
समीक्षा करती हैं एवं प्रशासनिक शाखाओं के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करती हैं तथा 
सरकारी व्यय को कम करती हैं। संसदीय समितियाँ संसद को अधिक दक्ष एवं निपुण बनाती 


हैं। 

७ इन समितियों के प्रतिवेदनों (रिपोर्ट) पर संसद में बहस कराई जा सकती है। 

° समितियाँ सभी दलों में आम सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती है। इसके 
साथ ही स्वतंत्र विशेषज्ञों और हितधरकों के साथ परामर्श से विषयों की गहन समझ 
विकसित करने में मदद मिलती है। 

भारत में समिति-व्यवस्था 

भारत में दो प्रकार की संसदीय समितियाँ हैः- 

8. स्थायी समिति 


0. तदर्थ समिति 
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स्थायी 
समितियाँ 


विवरण 


॥60 


वित्तीय समितियाँ 
(प्राक्कलन समिति, 
सार्वजानिक उपक्रमों से 
संबंधित समिति एवं 
लोक लेखा समिति) 
विभागीय स्थायी 
समितियाँ 

(कृषि, वाणिज्य, 
गृहकार्य, स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण आदि से 
संबंधित समितियाँ) 
अन्य स्थायी समितियाँ 
(कार्य मंत्रणा समिति, 
याचिका समिति, 
अधीनस्थ विधान 
संबंधित समिति, 
सरकारी आश्वासनों 
संबंधित समिति, सदस्यों 
एवं लाभ के पदों पर 
नियुक्त व्यक्तियों के वेतन 
एवं भत्तों से संबंधित 
संयुक्त समिति) 
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० अनन्य रूप से|« 
लोकसभा सचिवालय 
के अंतर्गत आती हैं। 

° मंत्री इसका सदस्य 
बनने के लिए अर्ह नहीं 
होता है। 

° वर्ष 967 से चली आ|, 
रही पराम्परानुसार 
विपक्ष के किसी सदस्य 
को इस समिति का |« 
अध्यक्ष नियुक्त किया 
जाता है। 

७ लोक लेखा समिति 
किसी भी प्रकार की 
अनियमितता में गैर- | « 
सरकारी गवाहों को 
तथा उनके द्वारा दिए 
गए प्रमाणों की भी 
जाँच कर_सकती है। 

७ प्राक्कलन समिति में 30 
सदस्य होते हैं. जो | ० 
केवलो. लोकसभा ऐसे 
लिए जाते हे। 

° लोके. लेखा, समिति 
तथा सार्वजनिक 
उपक्रमों से संबंधित 
समिति में कुल 22 
सदस्यों में से 7 
राज्यसभा से चुने जाते 
हैं। 

७ कुल 24 प्रकार की 
विभागों से संबंधित 
स्थायी समितियाँ होती 
हैं। गृह मामलों की 
समिति, वित्त मामलों 
की समिति एवं विदेश 
मामलों की समिति में 
पराम्परानुसार अध्यक्ष 
विपक्ष का कोई सदस्य 
होता है। 

७ प्रत्येक विभागीय 
समिति में कुल 3! 
सदस्य होते हें जिनमें 
से 2 लोकसभा तथा 
40 राज्यसभा से 
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लोकसेवा समिति भारत 
सरकार के लक्ष्य के व्यय के 
लिए संसद द्वारा प्रदान की 
गयी राशियों का 
विनियोग दर्शाने वाले 
लेखाओं की जाँच करती 
है। 

प्राक्कलन समिति मंत्रालयों 
के बजट अनुमानों की 


जाँच करती है। 
सार्वजनिक उपक्रमों से 
संबंधित समिति 


सार्वजनिक उपक्रमों के 
काम-कोज.कीनजाँचकरती 
है। 

विभागों से _ संबंधित 
स्थायी समितियाँ प्रत्येक 
मंत्रालय पर निगरानी 
सुनिश्चित करने के लिए 
।993 में गठित की गयी 
थीं। 

प्रत्येक सदन में इस प्रकार 
की अनेक समितियाँ है जो 
संसद से संबंधित अन्य 
मुद्दों तथा सदन के 
रोजमर्रा के कामकाज का 
निरीक्षण करती है। 


(€6फएाॉंग्ंणा IAS 


]॥6 


आचरणे. समिति» सांसद 
स्थानीय क्षेत्र विकास 
समिति. ,लोकसभा के 
सदस्यों केलिए कंप्यूटर 
प्रावधन समिति, वक्फ़ 
पर, संयुक्त समिति, रेल 
समिति, उर्वरक मूल्य 
निर्धरण समिति आदि। 


नियुक्त किए जाते हैं । 

प्रत्येक समिति में दलों 
के बीच सीटों का 
आवंटन सदन में उनकी 
सदस्य संख्या के 
अनुपात में किया जाता 


| 

द वा के अध्यक्ष की 
नियुक्ति इसके सदस्यों 
के बीच से सदन के 
अनुसार लोकसभा 
अध्यक्ष अथवा 
राज्यसभा के सभापति 
करता है। 

मंत्री इसका सदस्य 
बनने हेतु अर्ह नहीं 
होता। 

लोकसभा में 6 
समितियाँ तथा 
राज्यसभा में (2 
समितियाँ है। 

सदस्यों की संख्या 7 
एवं ४26 के बीच हो 
सकती है। कुछ की 


अवधि एक, वर्ष 
निश्चित होती है तथा 
कुछ की अवधि 
अनिश्चित होती है। 


वक्फ़ पर संयुक्त 
समिति को छोड़कर 
शेष सभी समितियाँ 
लोकसभा में कार्य 
करती है। 

दोनों सदनों से सदस्य 
इन समितियों के लिए 
चुने जाते है तथा 
इनकी संख्या 40 से 
30 के बीच हो सकती 
है। 
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इन समितियों की 
नियुक्तियाँ विशेष उद्देश्यों 
के लिए होती है जैसे 
टेलीकॉम लाइसेंस और 
स्पेक्ट्रम के मूल्य निर्धरण 
की जाँच के लिए नियुक्त 
संयुक्त समिति। इन 
समितियों को प्रदत्त कार्यो 
के होने के उपरान्त इनकों 
समाप्त किया जा सकता 
है। 

लोकसभा ने आचरण 
समिति, सांसद स्थानीय 
क्षेत्र विकास समिति तथा 
कम्प्यूटर समिति को तदर्थ 
समितियों के रूप में 


वर्गीकृत किया है। 
सन्‌ 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) 


@Vision IAS 


6. 


दृष्टिकोणः 


उत्तरः 


॥62 
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संसदीय कार्यप्रणाली में सम्मिलित समितियों की कुछ कमियों को रेखांकित किया जो 

निम्नलिखित हैः 

७ बैठकों में सांसदों की कम उपस्थिति, 

७ एक समिति के अंतर्गत कई मंत्रालय, 

७ राजनीतिक दलों द्वारा समितियों में सांसदों को नामांकित करते समय मानदंडों का 
पालन न करना। 

७ विभागीय स्थायी समितियाँ के पास चूंकि केवल एक वर्ष का समय होता है, इसलिए इन्हें 
विशेषता नहीं प्राप्त हो पाता है। 

संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग (\CR\\/C) की सिफारिशें : 

विभागीय स्थायी समितियाँ की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए तथा सभी 
विधेयकों को विभागीय स्थायी समितियाँ को भेजा जाना चाहिए। वे जनता की राय 
जानने के लिए जनमत संग्रह तथा विशेषज्ञ सलाहकारों से परामर्श भी कर सकते है। 
विभागीय स्थायी समितियाँ द्वारा विधेयक को द्वितीय पाठन के दौरान अंतिम रूप दिया 
जा सकता है। 

«७ सभी समितियों के प्रमुख प्रतिवेदनों पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, विशेष रूप सो ऐसे 
मामले में जहाँ समिति एवं सरकार में मतभेद हो। 


राज्यसभा संसद का गौण सदन नहीं है, बल्कि द्वितीयं सदेन है, परीक्षण कीजिए। 


तार्किक रूप में एक गौण सदन के रूप में राज्यसभा की आलोचना का परीक्षण कीजिए। 

७ उसके बाद इसके विपक्ष में विचार कीजिएकि राज्यसभा गौण सदन नहीं है तथा इसे 
न्यायसंगत ठहराने के लिए लोकसंभा.की तुलनो,में राज्यसभा की शक्तियों एवं कार्यों का 
उल्लेख कीजिए। 

«७ अपने स्वयं के विचार देते हुएं उत्तर को समाप्त करें। 


राज्यसभा अथवा राज्य परिषद भारतीय संसद का उच्च सदन है। गौण सदन के रूप में इसकी 

आलोचना निम्नलिखित कारणों से होती है: 

° यह न तो सरकारोबना सकती है और न ही सरकार गिरा सकती है। यह अविश्वास 
प्रस्ताव पास नहीं कर सेकती है। 

° _ विधेयेक एवं कुछ वित्तीय बिधेयकों पर इसका कोई नियन्त्रण नहीं होता है। 

१/ लोकसभा की सदस्ये संख्या की तुलना में राज्यसभा की सदस्य संख्या आधी होने के 
कारण संयुक्त बैठकों के अवसर पर अलाभदायक स्थिति। 

उपरोक्त गिनाए गए बिन्दुओं को छोड़कर राज्यसभा गौण सदन नहीं है, क्योंकि निम्नलिखित 

मामलों में यह लोकसभा की भांति ही महत्त्वपूर्ण एवं समान भूमिका निभाता है: 

९ सामान्य विधेयक के स्तर पर सम्बन्ध में 

° ऐसंवैधनिक संशोधन के स्तर पर सम्बन्ध में 

७ आपातकाल की उद्घोषणा के सम्बन्ध में 

° राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग के 
सम्बन्ध में 

कुछ मामलों में राज्यसभा को विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो लोकसभा के पास नहीं हैं 

वे भिन्न हैं 

७ यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत करता है (अनुच्छेद- 
249) 


«७ नई अखिल भारतीय सेवा को सृजित करने में (अनुच्छेद-32) 

«७ आपातकाल की स्वीकृति अथवा समय सीमा में विस्तार ऐसे समय में जबकि लोकसभा 
का सत्रावसान अथवा विघटन हो गया है। 

७ उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को आरम्भ करने के सम्बन्ध में। 
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यद्यपि राज्यसभा के पास कुछ मामलों में सीमित शक्तियाँ हैं फिर भी यह भारतीय लोकतन्त्र 
में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि राज्य 
सभा गौण सदन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संसद का द्वितीय सदन है। 


यदि लोकसभा एक समय विशेष में राष्ट्र के मानस को इंगित करती है, तो राज्यसभा देश के 
विविध प्रदेशों से सम्बन्धित दीर्घ अवधि वाली चिंताओं के योग को इंगित करती है। वर्तमान 
परिदृश्य में राज्य-सभा की प्रासंगिकता पर टिप्पणी कीजिए। 


दृष्टिकोण : 


उत्तर : 


63 


यह प्रश्न दोनों सदनों के आधारभूत पहलुओं के विषय में है। इस सन्दर्भ में दिए गए कथन की 
विस्तृत विवेचना करें। इसके अतिरक्त, वर्तमान सन्दर्भ में इस बात का विश्लेषण करें कि किस 
प्रकार लोक सभा में कमजोर विपक्ष की स्थिति में राज्य सभा सरकार पर प्रभावी नियंत्रण 
कायम रखने में एक संस्था के रूप में कार्य करेगी और यह राज्यसभा होगी जो लोक सभा के 
स्थान पर विपक्ष का कार्यक्षेत्र होगा। इसके अलावा अमेरिका में संघीय इकाइओं' की प्रतनिधि 
संस्था के रूप में सीनेट तथा भारत में राज्य सभा की भूमिकाओं में तुलना की जा सकती है। 


राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानमंडलों द्वारा किया जाता है। किसी राज्य 
को आवंटित सीटों की संख्या उसकी आबादी के समानुपाती होती है। लोक सेभा के ठीक उलट, 
जिसका चुनाव प्रत्येक पांच वर्ष पर होता है, राज्य“सभो.के सदस्यों की पूरी संख्या की एक 
तिहाई का चुनाव प्रत्येक दो वर्ष पर होता है और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छः वर्षों का 
होता है। सारे महत्वपूर्ण कानूनों को राज्य सभा द्वारा भी पास किया जाना आवश्यक होता है 
जिसका उद्देश्य केन्द्रीय कानून के निर्माण में राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। 

यद्यपि राज्य सभा को लोक सभा के द्वारा पास-किये। गए विधेयकों को अस्वीकार करने का 
अधिकार होता है, फिर भी इसे मुख्यतः संघवाद की सोंकेतिक स्वीकृति, रबर स्टैंप वाली 
संस्था समझा जाता है या अधिक से अधिक तकेनीकी विशेषज्ञों के लिए चुनाव जीतने के लिए 
आवश्यक जन समर्थन न होने के बावजूद कानूनी अधिकार प्रदान करने के रास्ते के रूप में 


देखा जाता है। 

७  वर्तमानहछस्थिति में) भारतीय जनता पार्टी की सफलता ने दोनों सदनों के बीच एक 
अभूतपूर्व विभाजन कीदीवार खड़ी कर दी हैः एकल पार्टी जिसे लोकसभा में बहुमत 
प्राप्त है.जबकि राज्य सभा में'वह अल्पमत में है। भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली 
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को लोक सभा में 543 में से 336 सीटें प्राप्त हैं 
जबकि उसे औरुउसके चुनाव पूर्व गठबंधन को राज्य सभा में 57 सीटें ही प्राप्त हैं। 

०... वर्तमान निरूपण में, राज्य सभा एनडीए के विरुद्ध भरोसेमंद विपक्ष की महत्वपूर्ण 
भूमिका में दिख सकती है। यदि इसके सदस्यों ने इस भूमिका में आने की सोची तो राज्य 
संभा संवैधानिक रूप से अपने लिए अभिकल्पित अधिदेश को साकार कर सकता है जो 
वर्तमान समय के मानस में परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में उभरना है। 


१ हालांकि दोनों सदनों के बीच किसी किस्म के गतिरोध की स्थिति में, भारतीय संविधान 
एक समाधान प्रस्तुत करता हैः दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक जिसमे उपस्थित सदस्यों 
के सामान्य बहुमत का निर्णय लागू होगा। 

७ वर्तमान समय में, राज्यसभा द्वारा लोक सभा की मनोदशा से मतभिन्नता की स्थिति में 
संयुक्त बैठक का प्रावधान पुनः चर्चा का विषय है। जैसा की वर्तमान स्थिति है, भारतीय 
जनता पार्टी द्वारा कई राज्यों में अपनी राष्ट्रीय सफलता को दोहराए जाने के बावजूद, 
राज्य सभा की संरचना बहुत धीरे-धीरे बदलेगी। 

हालांकि दोनों सदनों के बीच वर्तमान विभाजन को प्रजातांत्रिक सिद्धांतों से भटकाव के रूप 

में नहीं बल्कि राज्य सभा की अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पूरक और लोक सभा के नियंत्रक के 

रूप में आदर्श भूमिका की सम्पूर्ण परीक्षा के रूप में देखा जाना चाहिए। 
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8. संसदीय विशेषाधिकार अस्पष्ट रूप से परिभाषित हैं और वे बहुधा साधारण नागरिकों के 
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। चर्चा कीजिए। 

दृष्टिकोणः 
सर्वप्रथम, संक्षेप में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में उनके संवैधानिक आधार की चर्चा करते 
हुए व्याख्या करें। तत्पश्चात, उनके दुरुपयोग का दृष्टांत प्रस्तुत कर इस बात की चर्चा करें कि 


किस प्रकार वे आज भी परिपाटियों के आधार पर कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें संहिताबद्ध नहीं 
किया जा सका है। आगे इस बात पर टिप्पणी करें कि वे कैसे मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण 


करते हैँ? समकालीन परिप्रेक्ष्य में उनकी उपयोगिता की चर्चा करते हुए उत्तर का समापन 
करें। 


उत्तरः 
संसदीय विशेषाधिकारों का उद्देश्य जन प्रतिनिधियों को बिना किसी भय या पक्षपात, दबाव 
या धमकी के अपना कार्य करने में समर्थता प्रदान करना है। संविधान सांसदोंऔर राज्य की 
विधायिकाओं के सदस्यों को कुछ अधिकार प्रदान करता है (अनुच्छेद 05 और 494) जिसमें 
कुछ भी कहने और किसी भी सदन या समिति में मतदान करने पर और विधायी प्राधिकरण 
के तहत किसी प्रकाशन के कारण न्यायिक अभियोजन या दायित्व से मुक्ति शामिल है। 
(अनुच्छेद 405 (4), (2) और (3), सांसदों को कुछ विशेषाधिकार प्रदाने करते हैं और वही 
विशेषाधिकार अनुच्छेद 494 (4), (2) और (3) के तंहतोराज्य के विधायकों को प्रदत्त हैं।इन 
अनुच्छेदों का उपबंध (॥) प्रक्रियात्मक नियमों, स्थायी आदेशों और संविधान के अन्य 
प्रावधानों के अनुसार संसद और सारे विधानमंडलों के सदस्यों को.अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता 
की गारंटी प्रदान करता है। दोनों अनुच्छेदों ।05 और 494 के उपबंध (2) के तहत उन्हें सदन 
में मतदान करने की स्वतंत्रता तथा किसी भी पत्रा प्रेकाशन में अपना विचार व्यक्त करने के 
लिए गिरफ्तारी से मुक्ति प्रदान किया गया है।) 
इसके अतिरिक्त, 44वें संशोधन ने इस स्थिति को.इस हद तक बदल दिया कि विशेषाधिकार 
इत्यादि ऐसे होगें# जो संसद समय-समय पर,विधि द्वारा परिनिश्चित करे) जब तक 
विशेषाधिकार इस प्रकार परिनिश्चित नहीं किये जाते हैं तब तक वे उसी प्रकार के होगें जो 
अधिनियम/कै लागू होने से ठीक पहले उस सदन की ओर उसके सदस्यों और समितियों की 
थीं। 
इस#प्रकार, उनमें सिविल मामलों में गिरफ्तारी से मुक्ति, वाद-विवाद और अभिव्यक्ति की 
आजादी, गवाहों की उपस्थिति का आदेश जारी करने तथा गैर-सदस्यों को अवज्ञा के लिए 
सजा देने तथा मुक्त या गुप्त वाद-विवाद का अधिकार, सदन की अवमानना के लिए सामान्य 
वारंट, तथा लोगों को समन जारी करने का विशेषाधिकार शामिल है। 
अलः, भारत के संविधान में विशेषाधिकार की आंशिक चर्चा हुई है और आंशिक रूप से इसे 
ब्रिटिश संसद की परिपाटियों पर छोड़ दिया गया है। संविधान में स्पष्ट कुछ विशेषाधिकार को 
छोड़ कर, शेष अब भी बहुत सी समितियों और आयोगों की इस विचार के पक्ष में की गयी 
अनुशंसाओं के बावजूद अब तक अलिखित या असंहिताबद्ध हैं। 
समस्या यह है कि ब्रिटिश परिपाटियां न तो बिलकुल स्पष्ट हैं, न ही वे भारत में प्रत्यक्ष रूप से 
लागू किये जा सकने योग्य ही हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों से प्राप्त पूर्ववर्ती दृष्टांतों को 
संवैधानिक परिपाटियों के रूप में सामने नहीं लाया जा सकता क्योंकि वे आतंरिक अंतर्विरोधों 
से ग्रस्त होती हैं। उपबंध (3) से प्राप्त दंडात्मक शक्तियां और अधिक संदेहास्पद हैं। हालांकि 
ऐसे विशेषाधिकारों को ब्रिटेन में राजसी निरंकुशता की अवधि में लोकप्रिय प्रतिनिधियों की 
सुविधाओं और पदों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक समझा गया था जो इंग्लैण्ड के लोगों 
के विचारों तथा उनकी आवश्यकताओं को अभिव्यक्त करने में सहायता करते थे, किन्तु भारत 
में इसका उपयोग नागरिकों का मुंह बंद रखने के रूप में सामने आता है। 
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इसके अलावा, जैसा कि तमिलनाडु विधानमंडल में एआईएडीएम सरकार द्वारा वर्ष 2003 के 
अंतिम चरण में पास किये गए एक प्रस्ताव के मामले में देखा गया था, हिंदू दैनिक के संपादकों 
और वरीय पत्रकारों को गिरफ्तार कर के दो सप्ताह तक जेल की सलाखों में रखने का आदेश 
दिया जाना अनुच्छेद ए49 (4) के तहत मूल अधिकारों का प्रत्यक्ष हनन था । साथ-साथ केशव 
सिंह (।964-इलाहाबाद उच्च न्यायालय) के वाद भी, अनुच्छेद 9() के तहत व्यक्ति की 
अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अतिक्रमण और अनुच्छेद 22(2) के “गिरफ्तारी से संरक्षण के 
अधिकार” का अतिक्रमण की बात उजागर करता है। 

हालांकि जिस प्रश्न के पूछे जाने की आवश्यकता है, वह यह कि क्या उसका उद्देश्य 
कार्यपालिका के या सिर्फ न्यायिक अतिक्रमण के विरुद्ध प्रयुक्त किया जाना था? क्या उन्हें 
संविधान के तृतीय भाग में व्यक्ति के अधिकारों की दी गयी गारंटी के विरुद्ध इस्तेमाल किया 
जा सकता है? 

हमारे प्रतिनिधि सोचनीय ढग से इसे महसूस करने में असफल रहे हैं कि किसी संस्था को 
सम्मान और विश्वास, इसकी प्रभावी सेवाओं और सद्भावपूर्ण गतिविधियों केबल परं ही प्रा 
हो सकते हैं। इसकी दंडात्मक शक्तियां, निस्संदेह रूप से लोगों की मुंह बंद कर सकती हैं, किन्तु 
इस तरह के संत्रास से यह लोकतंत्र की वास्तविक भावना को संमाप्त करता है। उन्हें बाह्य 
आलोचनाओं के प्रति असहिष्णु नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरों के विचार हमारी गलतियों 
को सुधारने में सहायक होते हैं। 

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विशेषाधिकारों को लिखित रूप दिए जाने की महती 
आवश्यकता है, ताकि इन शक्तियों के मनमाने प्रयोग पर रोक लगाई,जा सके, साथ ही एक 
लोक परिचर्चा भी शुरू की जानी चाहिए कि क्या संसद के गिरते स्तर को देखते हुए ऐसी 
शक्तियों को प्रदान किये जाने की आवश्यकता भी है या नहीं? 


9. राज्यसभा में राज्यों के बीच सीटों की समानता वेहसिद्धांत है, जिसे संविधान सभा में बहुत 
अधिक स्वीकृति मिली थी। हालांकि, उस समय प्रचलित परिस्थितियों के कारण इसे अपनाया 
नहीं जा सका। क्या इसोपर फिर से नई दृष्टि डालने की आवश्यकता है? 

दृष्टिकोण: 

° _ संविधान का निर्माण करने'के दौरान क्यों प्रतिनिधित्व की समानता को नहीं अपनाया 
जा सका, इस पर संक्षिप्त चर्चा उपयोगी होगी। 

७ बड़ेराज्यों के पक्ष में झुकी संरचना के कारण छोटे राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली 
विभिन्नेसमस्याओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। 

° ) उद्धरण और सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग जैसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों के माध्यम से 
अपने तर्को का समर्थन करने से उत्तर अधिक प्रासंगिक होगा। 
उत्तरः 
७ भारत में, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों का आवंटन 
राज्य की आबादी के अनुपात में किया जाता है। संविधान सभा में इस पर विवाद था कि 
चूँकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने जा रही थी, इसलिए यह केवल राज्यों के 
लिए तभी उचित होगा कि इन इकाइयों से इकाइयों के रूप में व्यवहार किया जाए और 
प्रत्येक इकाई को समान रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसके बावजूद समान 
प्रतिनिधित्व अपनाया नहीं गया क्योंकि उस समय भारतीय संघ के राज्य पूर्व-विद्यमान 
अधिकार या शक्तियां रखने वाले स्वतंत्र संस्थाएं नहीं थे। 

भारत में नौ राज्यों के राज्यसभा में केवल एक-एक सदस्य हैं। केवल दस अधिक आबादी 
वाले राज्यों का 60 सीटों पर कब्जा है जो ऊपरी सदन की कुल निर्वाचित सदस्यता का 
लगभग 70 प्रतिशत है। कुछ छोटे राज्यों ने केंद्र में अपनी आवाज महसूस कराने की 
असमर्थता पर अप्रसन्नता व्यक्त की है और या तो सभी राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व 
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देने या अपनी आबादी के आकार से निरपेक्ष न्यूनतम संख्या में सीटें सुनिश्चित करने के 

लिए संशोधन की मांग की है। 

७ जैसा कि सरकारिया आयोग द्वारा इंगित किया गया है, वर्तमान संरचना से जुड़ी प्रमुख 
समस्याएं इस प्रकार हैं: 

4. सबसे अधिक सीटों वाले शीर्ष सात राज्यों और मनोनीत सदस्यों की सहायता से दो 
तिहाई बहुमत जुटाया जा सकता है। 

2. अनुच्छेद 249 के अंतर्गत प्रस्ताव पारित किया जा सकता है भले ही कम से कम 
प्रतिनिधित्व रखने वाले नीचे के 4 राज्य इस प्रकार के प्रस्ताव का विरोध कर रहे 
हों। 

७ चूंकि लोकसभा सीधे लोगों से जुड़ी हुई है, इसलिए राज्यसभा में प्रति राज्य/संघ शासित 
प्रदेश आबादी और सीटों की संख्या के बीच संबंध समाप्त करने से परिसंघ के विभिन्न 
घटकों के बीच केवल शक्ति संतुलन पैदा होगा। 

«७ लेकिन समस्या यह है कि गठबंधन राजनीति के युग में, दलों का हित राज्यों के हितों पर 
प्रधानता प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस बात को लेकर चिंताएं हैं कि क्या बराबर 
प्रतिनिधित्व देने के बाद भी, राज्यसभा में उन राज्यों के प्रतिनिधियों का व्यवहार राज्य 
के हितों के अनुसार होगा, न कि अपने दल के हितों/के अनुसार) 

«७ अपने आप में राज्यों के बीच शक्ति संतुलन वाँछनीय है और यह राज्यसभा में 
प्रतिनिधित्व की समानता से संभव है। यदि, जैसा कि मूलोरूप से परिकल्पना की गई थी, 
राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने में विफल रही है, तो ऐसा गठबंधन 
राजनीति की असममितता और्‌ु/जिस प्रकार दलीय प्रणाली विकसित हुई है उसके कारण 
है। संघीय संतुलन का मूल उद्देश्य प्राप्त करने केलिए राज्यसभा की कार्यप्रणाली में सुधार 
किया जा सकता है। पुंछीक्षायोग ने भी|इस प्रकार प्रतिनिधित्व की समानता का समर्थन 
किया है: 'इसलिए आयोग राज्यसभा में राज्यों को उनकी आबादी के आकार से निरपेक्ष 
सीटों की समानता देने।के लिए प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन की दूढता से अनुशंसा 
करता है।' 


40. लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दे का सविस्तार 
वर्णनोकीजिए। इसके साथ संसद के कार्यकरण के लिए इस पद की महत्ता की भी विवेचना 


कीजिए। 
दृष्टिकोण: 
लगभग 20-50 शब्दों में प्रश्न के पहले भाग पर चर्चा कीजिए। फिर लगभग 50-80 शब्दों 
में इस पद के महत्व पर चर्चा कीजिए। 
उत्तर: 
पृष्ठभूमि 


७ संसद के प्रत्येक सदन में, 'विपक्ष का नेता' होता है। संविधियों और अभिसमयों के 
मिश्रण के रूप में स्थापित प्रक्रियानुसार सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 
4/0 सीटें प्राप्त करने वाले विपक्ष के सबसे बड़े दल के नेता को सदन में “विपक्ष के नेता” 
के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। सरकार की संसदीय प्रणाली में, विपक्ष का नेता 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 

° दावा प्रस्तुत करने के लिए दल के पास सदन की सदस्य संख्या का ॥0 प्रतिशत 
(लोकसभा में 55) होना चाहिए और 204 के लोकसभा के चुनाव के बाद केवल 44 
सीटों को प्राप्त करने वाली सबसे बड़ी विपक्षी दल कांग्रेस, इस संख्या से काफी दूर है। 
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७ हालांकि 857 (282 सदस्य) के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा दल है, लेकिन यह अभी भी 
लोक सभा की कुल क्षमता के 40 प्रतिशत के आवश्यक आंकड़े से काफी पीछे है - जो 
इस पद के लिए दावा करने के लिए आवश्यक है। 

विवाद/मुद्दा 

° हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने औपचारिक रूप से सदन में विपक्ष के 
नेता के पद के लिए कांग्रेस के दावे को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करते समय 
उन्होंने नियमों और परंपराओं के संदर्भो को उद्धृत किया। साथ ही निर्णय लेने से पहले, 
अध्यक्ष ने अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी की भी राय ली, जिनका यह मानना था कि 
कांग्रेस के पास पद का दावा करने के लिए अपेक्षित संख्या नहीं है। 

०» हालांकि, इस आधार पर अध्यक्ष के निर्णय की आलोचना की गई है कि इस पद के लिए 
योग्य होने के लिए सबसे बड़े विपक्षी दल के लिए 55 सीटों की न्यूनतम आवश्यकता की 
मांग करने वाला कोई कानून नहीं है। 0% सीटों का मानदंड एक,/विशेष संदर्भ में एक 
विशेष समय पर पहले अध्यक्ष द्वारा दिया गया केवल एक निर्देश भर था औरूयह भी 
कि अध्यक्ष को वर्तमान स्थिति और संदर्भ का समग्र दृष्टिकोण अपनाकर विपक्ष के नेता 
के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना चाहिए था। 

विशेषज्ञों के विचार 

७ कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने इंगित किया है! चूँकि 40% का/नियम पहले अध्यक्ष, 
जी.वी. मावलंकर द्वारा निर्णय के एक भाग के रूप में आया थां; विपक्ष के नेता की 
नियुक्ति पर निर्णय अध्यक्ष का विशेषाधिकार बना हुआ है। 

७ क्योंकि, विपक्ष के नेता का पद केवल राजनीतिक दल के नेता के पास जा सकता हैं, न 
कि गठबंधन के नेता के पास, चाहे चुनाव सेंपहले'या उसके बाद बना हो 

७ वर्तमान लोकसभा में#किसी भी दल के.नेता को यह पद देना "अत्यधिक अनियमित" 
होगा क्योंकि कोई भी दल सीटों की.न्यूनतमेआवश्यकता पूरी नहीं करता है। 

«७ इसके अतिरिक्त, इस पद हेतु सार्वजनिक निधि का भी प्रावधान है: विपक्ष का नेता 
सभी आनुषंगिक अनुला भो और लाभों के साथ कैबिनेट मंत्री के दर्जे का भोग करता है। 

विपक्ष के नेंता के पद की महत्ता 

७ विपक्ष के नेता की नियुक्ति में विफलता का भारतीय लोकतंत्र पर नकारात्मक प्रभाव 
पड़ सकता है। विपक्ष के नेता, केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सदस्यों, लोकपाल के सदस्यों 
और केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक का चयन करने वाले पैनलों में बैठता है। 

७ इन सेमितियों में प्रतिद्वंद्वी राय की अनुपस्थिति से सरकार पूरी तरह से अंकुश मुक्त हो 
जाएगी। 

° ०४८, ८8। प्रमुख, लोकपाल आदि जैसी कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए विपक्ष के 
नेता की राय की आवश्यकता होती है 

७ विपक्ष का नेता सदन की आवाज़ भी व्यक्त करता है। यह सरकार के दृष्टिकोण से भिन्न 
दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। यदि विपक्ष का कोई नेता नहीं होगा, तो निर्णय 
वस्तुनिष्ठ नहीं होगा। 


4॥. लोकसभा में मतदान करने के विभिन्न तरीकों की चर्चा करें। क्या अविश्वास प्रस्ताव जैसे 
संवेदनशील विषयों के लिए ध्वनिमत की अनुमति दी जानी चाहिए? 

दृष्टिकोणः 
सर्वप्रथम सदन में मतदान और मतविभाजन से सम्बन्धित प्रक्रियाओं की चर्चा करें। दूसरे 
शब्दों में, लोक सभा में मतदान के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों की चर्चा करें। इस चर्चा के 


आधार पर अविश्वास प्रस्ताव जैसे संवेदनशील मामलों के मामले में ध्वनिमत की वैधता को 
आकलित करें। 
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लोक सभा में मतदान की विभिन्न पद्धतियां: 

सदन में मतदान और मत विभाजन से सम्बन्धित प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 400(4) तथा 
लोकसभा में कार्यव्यवहार की प्रक्रिया और संचालन के नियमों के तहत विभिन्न नियमों द्वारा 
प्रशासित होती है। 

ध्वनिमत : एक सदस्य के प्रस्ताव पर पीठ द्वारा रखे गए प्रश्न का अभिनिश्चय करने का एक 


सरल तरीका है। इस पद्धति के तहत, सदन के सामने उपस्थित प्रश्न का अभिनिश्चय स्थिति के 

अनुसार, 'हां' या 'नहीं' द्वारा किया जाता है। 

मतविभाजन : इसमें, तीन तरीकों का उपयोग किया जाता है, जिसमें सम्मिलित है- 

4. स्वचालित मत अभिलेखक 

2. लॉबियों में मत विभाजन 

3. सदन में पर्चियों के वितरण द्वारा मतविभाजन। 

'हां' या 'नहीं' पर्चियों के आधार पर सदस्यों के मतों के अभिलेखन के तरीके का-सामान्यतः 

उपयोग (॥)स्वचालित मत अभिलेखन उपकरण के अचानक काम्न बंद कर देने पर, और (2) 

सदस्यों को सीटों/प्रभाग संख्याओं का आवंटन किए जाने से पहले.नई लोकसभा के शुभारम्भ 

के समय किया जाता है। 

गुप्त मतदान : खुली मतदान प्रणाली, जिसमें डिस्पले पैनल पर अलग-अलग परिणाम दिखाए 

जाते हैं, गुप्त मतदान इसके विपरीत केवल यह दिखाने तक सीमित रहती है कि कौन-सा मत 

दर्ज किया गया है। 

अपने स्थानों पर सदस्यों की प्रत्यक्ष गणना : जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस स्थिति में अगर 

पीठासीन अधिकारी की राय मे मत विभाजन के लिए अनावश्यक रूप से मांग की गयी है,तो 

सदस्यों से राय के लिए कहा/जा सकता है और सदन के अभिनिश्चय की घोषणा करने के लिए 
गणना की जाती है। ऐसी स्थिति में, सदस्यों के मतदान के विवरण को अभिलेखित नहीं किया 
जाता है। 

na मत : अगरे.मतविभांजन बराबर रहता है तो प्रश्न का अभिनिश्चय निर्णायक मत 

द्वारा किया जाता है। संविधान के तहत, पीठासीन अधिकारी या पीठासीनअधिकारी के रूप 

में कार्य करने वाला व्यक्ति मतोव्रिभाजन के समय मतदान नहीं कर सकता है, बल्कि उसके 

०. पू मत होता है जिसका मतों की बराबरी की स्थिति में अवश्य प्रयोग किया जाना 

चाहिए 

धवनिमत की उपयोगिता : 

° ) यह विधायी.कामकाज के नियमों और प्रक्रियाओं में उपलब्ध है और विश्व की सभी संसदों 
में इसका 'व्यापक उपयोग किया जाता है। यह इस परिकल्पना पर आधारित है कि 
सेरकार का सदन में बहुमत होता है। लेकिन यह भी राय है कि सरकार के बहुमत का 
परीक्षण करने वाले प्रस्ताव के लिए अभिलेखित मतदान अवश्य होना चाहिए, जैसा कि 
संवैधानिक संशोधनों के मामलों में होता है, भले ही वहां कोई चुनौती हो या नहीं। 

७ यद्यपि विधायी नियमों के तहत किसी अन्य प्रस्ताव की तरह ही विश्वास और अविश्वास 
प्रस्ताव भी हैं, फिर भी क्या इनके लिए स्पष्ट तौर-तरीके जरूर होने चाहिए?, यह एक 
खुला प्रश्न है। हाल के समय में, ध्वनि मत का प्रयोग तेलंगाना राज्य के गठन, और राष्ट्रीय 
न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक जैसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए भी किया गया था। 

ध्वनि मत और अविश्वास प्रस्ताव : 

एक संसदीय प्रस्ताव के रूप में, अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्राध्यक्ष को यह दर्शाता है कि निर्वाचित 

संसद को नियुक्त सरकार में अब विश्वास नहीं है और इसका परिणाम मन्त्रिपरिषद का 

अनिवार्य पदत्याग होता है। अविश्वास प्रस्ताव सम्पूर्ण मन्त्रिपरिषद के विरुद्ध निर्देशित होता 
है और इसके लिए किसी कारण का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि 
इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और अगर प्रस्ताव अस्तित्व में बना रहता है तो 
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सदन इस प्रस्ताव पर बहस और मतदान करता है। अगर सदन के सदस्यों का बहुमत प्रस्ताव 
के पक्ष में मतदान करता है तो प्रस्ताव पारित हो जाता है और सरकार पदत्याग करने के लिए 
बाध्य होती है। 

क्योंकि यह एक संवेदनशाल मुद्दा है, अतः विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव का समान उद्देश्य 


होता हैं: विश्वास प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाने पर सरकार द्वारा लाया 
जाता हैं जबकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा लाया जाता है तथा इसके 
द्वारा सरकार को लोकसभा में अपना बहुमत प्रदर्शित करना पड़ता है। विश्वास मत का मुख्य 


उद्देश्य सरकार में विश्वास पैदा करना है। भ्रम के बीच, यह सदन/विधानसभा के स्पष्ट जनादेश 
में परिवर्तित नहीं होता है। इस प्रकार से, यह कहा जा सकता है कि ध्वनिमत केवल तभी तक 
वैध है, जब तक कोई इस पर सवालिया निशान नही लगाता है। 


42. संसद की संयुक्त बैठक भारत में एक दुर्लभ घटना है, लेकिन यह समय की मांग है क्योंकि बहुत 
से महत्वपूर्ण विधेयक लम्बित पड़े हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 

दृष्टिकोणः 
संसद के संयुक्त बैठक की आधारणा का संक्षिप्त परिचय दें और.अब तक आयोजित हुई संयुक्त 
बैठकों का संक्षेप में उल्लेख करें। फिर सवालों की प्रमुख मांगों यानी वर्तमान संदर्भ में संयुक्त 
बैठक की उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करें। 

उत्तरः 
संविधान के अनुच्छेद 408 के अनुसार, संयुक्त बैठक संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध 
हटाने हेतु परिकल्पित एक तंत्र है। 
राष्ट्रपति धन विधेयक और संवैधानिक संशोधनेविधेयक के अलावा किसी भी विधेयक पर 
मतदान करने और विचार-विमर्श कें प्रयोजन से संयुक्त बैठक बुला सकता है। यदि विधेयक 
उपस्थित और मत देने वाले दोनों सदनोंऐके सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो 
इसे दोनों सदनों के द्वारा पारित हुआ माना जाता है। 
संयुक्त बैठकों की दुर्लभता इस तथ्य द्वारा प्रमाणित की जा सकती है कि भारत के इतिहास में 
अब तक संसद की ऐसी बैठकें केवल तीन बार आयोजित की गई हैं। 
वर्तमान परिदृश्य में मौजूदा सरकार के. पास राज्य सभा में बहुमत का अभाव है और 
राज्यसभा[/में बहुमत के अभाव के कारण सरकार की बहुत सी विधायी पहलें अटकी पड़ी हुई 
हैं। 
ऐसे परिदृश्य में दो विकल्प सामने आते हैं, पहला अध्यादेश का मार्ग (अस्थायी समाधान, जैसे 
बीमा विधेयक) है और दूसरा संसद की संयुक्त बैठक। 
वर्तमान परिदृश्य में संयुक्त बैठक के पक्ष में तर्क: 
यह तर्क दिया जाः सकता है कि विधेयक पारित करना, विधायिका का विशेषाधिकार है, 
इसलिए कार्यपालिका द्वारा अध्यादेश का मार्ग अपना कर अस्थायी समाधान ढूंढने के बजाय 
संसेद की संयुक्त बैठक बुलाना कहीं बेहतर है। 
संयुक्त बैठक ऐसे किसी मामले को हल करने का मंच है जिस पर दोनों सदन स्वतंत्र रूप से 
सहमत नहीं होते। इसलिए ऐसे बहुत से मामलों को हल करने हेतु यह समय की मांग है। 
संयुक्त बैठक के विपक्ष में तर्क: 
राज्यसभा राज्यों की आवाज का प्रतिनिधित्व करती है और जिसकी संख्या लोकसभा की 
तुलना में आधे से भी कम है। अधिकतम संख्या संसद की संयुक्त बैठकों में लोकसभा के लिए 
मददगार है जो न केवल राज्यसभा को दरकिनार करती है बल्कि संघीय भावनाओं को भी 
नजरअंदाज करती है। 
इसके अलावा लोकसभा के सदस्य सुधारवादी होने की बजाय लोकवादी बनने का विकल्प 
चुन सकते हैं जो कि राज्य सभा के सदस्यों के द्वारा रोका जा सकता है। 
आगे कि राह : 
इसलिए, यह तर्क दिया जा सकता है कि वर्तमान परिदृश्य में सरकार को वांछित रूप से 
अपनी चिंताओं को संबोधित कर अपने विपक्षियों को साथ में लेकर व आम सहमति के 
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माध्यम से राज्य सभा में विधेयक पारित कराने के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने का प्रयास 
करना चाहिए। संयुक्त बैठक तंत्र का इस्तेमाल राज्यसभा में संख्या के मुद्दे पर काबू पाने के 
औजार के रूप में नहीं करना चाहिए बल्कि इसका इस्तेमाल अति दुर्लभ मामलों में किया 
जाना चाहिए, जहां राष्ट्र का हित सर्वोपरि हो। 


यह तर्क दिया गया है कि यदि धन विधेयक के नाम पर महत्वपूर्ण विधानों को पारित करने 
हेतु राज्य सभा की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को विधिक रूप से रोका नहीं गया, तो यह 


संविधान की आधारभूत संरचना और संसद की कार्यप्रणाली को प्रभावित कर सकता है। चर्चा 
कीजिए। 


राज्य सभा की उपेक्षा के संबंध में वर्तमान विवाद के माध्यम से उत्तर आरंभ करें। 

७ चर्चा करें कि कैसे राज्य सभा द्वारा संवीक्षा की उपेक्षा हेतु धन विधेयक के प्रावधानों का 
उपयोग किया जा सकता है। 

७ चर्चा करें कि यह किस प्रकार संविधान के मूल सिद्धांतों के विपरीत है) 

७ उपचारों पर चर्चा करें। 


राज्यसभा की विधायी शक्तियों में कांट-छांट और धन विधेयक के. प्रावधानों का उंपयोग कर 

इसे निरर्थक विधायी सदन बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों पर हाल/#ही में राज्य सभा के 

सभापति ने चिंता व्यक्त की है। पिछले बजट सत्र में प्रस्तुत वित्त विधेयक में दोनों सदनों द्वारा 
पारित कुछ स्वतंत्र अधिनियमों में कुछ ऐसे संशोधन सम्मिलित थे जिन्हें राज्यसभा की 
संवीक्षा से बचने के लिए इन संशोधनों को धन विधेयक के रूप में चिन्हित गया था। 

«७ वित्तीय प्रकरणों में लोक सभा की प्रधानता अनुच्छेद 0 के अंर्तगत धन विधेयक के 
प्रावधानों के माध्यम से भारतीय संविधान में निहित है। इसके अंतर्गत विभिन्न मदों की 
सूची प्रदान की गई है।,इसाअनुच्छेद के मदों के आधोर पर विशिष्ट रूप से तैयार किए 
गए विधेयक धन विधेयक के रूप में प्रमाणित किए जाते हैं। राज्यसभा के पास धन 
विधेयक को अस्वीकार या संशोधित करने की शक्ति नहीं है। 

० संविधान का#अनुच्छेद 4॥0 किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने की 
शक्ति लोक सभा अध्यक्ष में निहित करता है जिसका निर्णय अंतिम होता है। राज्य सभा 
के कुछ सदस्यों ने इस अनुच्छेद के निर्णायक होने के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। उनकी 
व्याकुलता इस तथ्य से उत्पन्न हुई है कि राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष के निर्णय का 
विरोध करने के लिए अपने पास ठोस आधार होने पर भी भी प्रश्न नहीं उठा सकती है। 

७ राज्यसभा सदस्यों के बीच चिंता यह है कि सरकार धन विधेयक के नाम पर वित्तीय 
प्रावधानों वाले विधेयक लाकर राज्यसभा की भूमिका कम कर सकती है। संविधान स्पष्ट 
करता है कि धन विधेयक में केवल अनुच्छेद 40 में उल्लखित प्रावधानों के अतिरिक्त 
कुछ सम्मिलित नहीं होना चाहिए। यदि विधेयक, धन विधेयक के प्रावधानों और अन्य 
मदों का संयोजन है, तो इसे धन विधेयक नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार का विधेयक 
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। 

७ यदि यह कहा जाता है कि अध्यक्ष के पास धन विधेयक के रूप में विधेयक को प्रमाणित 
करने के विषय में परम शक्ति है और उसे किसी से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है 
तो यह उसके गलत निर्णय को स्वीकार करने के समान है, चाहे यह सद्भाव विहीन 
निर्णय ही क्यों न हो। भारत का संविधान किसी भी प्राधिकारी को इस प्रकार की परम 
शक्ति नहीं प्रदान करता है। 

७ राज्य सभा, राज्य इकाइयों को वाणी प्रदान करके भारतीय संघ में महत्वपूर्ण कड़ी का 
निर्माण करती है। संविधान ने इस उच्च सदन को विशेष भूमिका सौंपी है। यह राजनीतिक 
दबावों के अंर्तगत पारित निचले सदन के शीघ्रतापूर्ण निर्णयों पर नियंत्रण रखती है। 
जैसाकि न्यायपालिका द्वारा परिभाषित किया गया है, संघवाद और प्रत्येक सदन की 
स्वतंत्र शक्तियों वाला सरकार का संसदीय स्वरूप संविधान की आधारभूत विशेषता है। 
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धन विधेयक सदृश विधायी युक्तियों के माध्यम से राज्य सभा को उसके वैध अधिकारों से 
बंचित करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है। 

७ इसलिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर पहुंचने हेतु उचित प्रक्रिया 
का विकास करना आवश्यक है। दोनों सदनों के महासचिवों की समिति विस्तारपूर्वक 
दिए गए विधेयक का परीक्षण कर सकती है और धन विधेयक के रूप में विधेयक को 
प्रमाणित करने पर अंतिम निर्णय लेने से पहले अध्यक्ष के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर 
सकती हैं। 


॥4. संसद को चर्चा, बहस, विचार-विमर्श और असहमति का संस्थान होना चाहिए न कि 
व्यवधान उत्पन्न करने का। टिप्पणी कीजिए। 
दृष्टिकोणः 
७ सर्वप्रथम संक्षेप में संसद के महत्व अथवा भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उत्तर आरंभ करें। 
७ द्वितीय, संसदीय कार्यपद्धति में हास के कारणों को दर्शाएं जिससे व्यवधाने उत्पन्न हुआ है 
अथवा होता है। 
«७ तृतीय, संक्षेप में संसदीय गतिरोध के निहितार्थो का उल्लेख करें और अंततः उत्तर समास 
करें। 


भारतीय संविधान संसद को मंत्रालयों की कार्यप्रणाली की संवीक्षा, विधिक प्रणाली'में कमियों 

से निपटने के लिए विधि निर्माण, बजट और लोगों कीआशाओं तथा आकांक्षाओं का 

प्रतिनिधित्व करने वाले महत्वपूर्ण विधेयकों#पर चर्चा के पश्चात्‌ उसे पारित करके सरकार को 
उत्तरदायी बनाए रखने का अधिकार देता है। 

नियमित रूप से संसद में व्यवधान'उत्पन्न होने केकारण 5वीं लोकसभा (2009-4) के 

कुल समय का 40 प्रतिशत तक समय इन व्यवधानों से नष्टोहो गया था। इस कारण से यह अब 

तक की सबसे कम उत्पादक लोकसभाोरसाबित हुई। हाल ही में 205 का मानसून सत्र भी 
लगभग व्यर्थ ही चला गया था। 

संसदीय कार्यपद्धति या कार्य संचालन में हास के कारण 

° संसदीयासंरचना मैपरिवर्तन-967 के बाद से संसद गठबंधन सरकारों, जाति, वर्ग, 
क्षेत्र, धर्म, आदि के संदर्भ में विविधता की साक्षी रही है जिससे बहस कई बार 
राजनीतिक और सांप्रदायिक बन जाते हैं अर्थात्‌ 'मुद्दों पर आधारित' होने की तुलना में 
'हिते.आधारित' हो जाते हैं। 

०. संसद की कार्यवाहियों का सीधा प्रसारण तथा संवेदनशील व राजनीतिक मुद्दों को 
उजागर करुनें में मीडिया की बढ़ती घुसपैठ की प्रवृत्ति बहसों को पटरी से उतारने की 
होती है क्योंकि सांसद अधिक रचनात्मक तरीके से मुद्दे को हल करने हेतु प्रयास करने की 
तुलना में विवादास्पद मुद्दों पर अधिक सुर्खियां बटोरने और जनता का ध्यान आकर्षित 
करने का प्रयास करते हैं। 

७ एक या दूसरे राज्य में वर्षपर्यंत निरंतर चुनावों के कारण विपक्ष संसद को 'राजनीतिक 


रूप से चार्ज' रखता है क्योंकि वे महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दों पर सरकार के साथ सहयोग 
करने की तुलना में सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। 

«७ राजनीति का अपराधीकरण- आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों का रूझान स्वस्थ बहस 
की संस्कृति में गिरावट लाने और उसे राजनीतिक दुरूपयोग, भ्रष्टाचार के प्रकरणों आदि 
की दिशा में घुमाने की ओर अधिक है। 

७ इसके अतिरिक्त, क्रमशः लोक सभा और राज्य सभा में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के 


सदस्यों की संख्या में असंतुलन ने रचनात्मक राजनीति की तुलना में प्रतिस्पर्धी राजनीति 
को अधिक प्रेरित किया है जिससे व्यवधान और बहिष्कार बढ़ा है। 
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विशेषतः लोकसभा में अधिक संख्या वाले दल के सदस्यों द्वारा भागीदारी के निकृष्ट स्तर 
(या अनुपस्थिति) ने महत्वपूर्ण मुद्दों और विधेयकों पर गुणवत्तापूर्ण बहस या चर्चा की 
कमी को बढ़ाया है। 


संसदीय व्यवधान का निहितार्थ 


नियमित रूप से संसद के बाधित होने से सांसद संबंधित मंत्रियों से उनके मंत्रालयों द्वारा 
किये जा रहे कार्यों का आंकलन करने के लिए प्रश्नकाल के दौरान सामान्यतः कठिन व 
जटिल प्रश्न नही पूछ पाते हैं। 

संसदीय कार्य के लिए उपलब्ध समय को नष्ट करने वाले व्यवधानों से विधायन पर बहस 
के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध नहीं हो पाता है। फलस्वरूप, विधेयक या तो प्रभावी बहस 
के बिना पारित हो जाते हैं या संसद में लंबित रहते हें 205 के मानसून सत्र में (जैसे 
विपक्ष द्वारा व्यापम घोटाला और सत्तारूढ़ दल के कुछ संलिप्त मंत्रियों के त्यायगपत्र की 
निरंतर मांग आदि) के कारण कई महत्वपूर्ण विधेयक या तो किनारे कर दिए गए या 
जीएसटी आदि जैसे विधेयक लंबित रह गए । 

संसद के सत्र को एक दिन के लिए स्थगित करने से लगभग 2 करोड़ रूपये की क्षति होती 


है। 

कुछ ही दिनों के लिए संसद की बैठक होने से सांसद अविलंबनीय लोक महत्व के प्रकरण 
नहीं उठा पाते हैं और न ही इस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करे पाते हैं। 

संसदीय कार्यवाही में प्रभावशीलता की कमी और सांसदों द्वारा प्रदर्शित राजनीतिक 
इच्छाशक्ति की कमी ने हाल के वर्षो में नागरिक'ससोज एवं दबाव/समूहों को और अधिक 
सशक्त किया है क्योंकि लोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने हेतु ग्रैर-संसदीय मंचों को 
अपेक्षाकृत अधिक व्यवहार्य मंच पाते हैं और इस प्रकार बिधेयकों को पारित करने के 
लिए राजनीतिक दलों पर दबाव डालने मैँइनकी सहायता लेते है) लोकपाल विधेयक के 
मुद्दे पर और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन आदि में इसे देखा जा चुका है। 


क्या किया जाना चाहिए. 


सदन के मंच पर विभिन्न मुद्दोंएवं इनके'मुद्दों के विविध पक्षों पर विस्तार से बहस और 
चर्चा का एजेंडा तय करने हेतु राजनीतिक दल्लों.को सक्षम बनाने के लिए संसदीय प्रक्रिया 
को विकसित करना होगा। 

इसके लिए एक वर्ष में संसदीय बैठक के कुल दिनों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता 
होगी औरो'साथ ही लम्बी बैठकोंशकी आवश्यकता होगी। इन्ही उपायों से कार्यवाही के 
बाधित होने पर भी विचार-विमर्श के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता सुनिश्चित हो 
सकेगी। 


इस घ्रेकार, संसद की कार्यवाही में संसदीय नैतिकता और आचार संहिता पर परामर्श और 
आम सहमति का होना, समय की मांग है ताकि संसदीय मूल्यों और लोकतंत्र में जनता के 
विश्वास में वृद्धि हो सके। 


45. निजी सदस्य के विधेयक को पारित करना भारत के राजनीतिक इतिहास में एक दुर्लभ घटना 


रही है। सरकारी विधेयक और निजी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत विधेयक की तुलना कीजिए और 
अन्तर बताइए। साथ ही संसद में निजी सदस्य के विधेयक को पारित करने से संबंधित मुद्दों 


और इसके समाधान से संबंधित उपायों पर चर्चा कीजिए। 


दृष्टिकोणः 


उत्तरः 


निजी सदस्य और निजी सदस्य के विधेयक को परिभाषित करें। 

निजी सदस्य विधेयक के वर्तमान प्रासंगिक महत्व का उल्लेख करें। 

निजी सदस्य के विधेयक के चुनौतियों को रेखांकित करें। 

सुझाव दें कि निजी सदस्यों के विधेयक किस प्रकार उच्चतर सफलता दर प्राप्त कर सकता 


है। 


मंत्रियों के अतिरिक्त संसद के अन्य सदस्यों को निजी सदस्य कहा जाता है और उनके द्वारा 
प्रस्तुत विधेयकों को निजी सदस्यों के विधेयक के रूप में जाना जाता है। अब तक केवल ॥4 
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निजी सदस्यों के विधेयकों पर कानून बनाया गया है। इस प्रकार का अन्तिम कानून सर्वोच्च 
न्यायालय (आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार का विस्तार) विधेयक,968 था जो 9 


अगस्त,।970 को कानून बना था। 

निजी सदस्यों के विधेयक का महत्व राज्य सभा में विपरीत लिंगी (ट्रांसजेन्डर) व्यक्तियों को 

अधिकार विधेयक, 2044 के पास होने के साथ फिर से चर्चा में आ गया है। इस विधेयक को 

द्रमुक सदस्य तिरूची शिवा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। 

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि निजी सदस्यों के विधेयक बड़ी संख्या में संसद में प्रस्तुत किये जाते 

हैं, लेकिन सरकार की संसदीय प्रणाली की निहित प्रकृति के कारण ऐसे विधेयक सदनों में 

समर्थन और समय के अभाव में दम तोड़ देते हैं। उनमें से कुछ पर ही सदन में बहस किया 
जाता है। पिछली लोक सभा में, 372 निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए गए थे जबकि सिर्फ 

4॥ पर बहस हो पायी। 

निजी सदस्य विधेयक के पारित होने में आने वाली चुनौतियाँ - 

१ संसद में समय की कमी के कारण सरकारी विधेयकों को प्राथमिकता/दी जाती है। 

सरकार कार्यकालिका से बाहर के सदस्यों के साथ प्रशंसनीय कार्यो को.साझा करने या 
इसका श्रेय देने से बचती है। 

° अलोकप्रिय या विवादित मुद्दों का समर्थन करने में सरकार की अनिच्छा। 

७ बहस के लिए समय-सारिणीबद्ध नहीं किया जाना और उसे) उचित महत्व नहीं दिया 
जाना। 

७ बिना बहस और मतदान (गिलोटिन से भागना) के द्वार परोक्ष रूप से निजी सदस्य के 
विधेयकों का सरकार अप्रत्यक्ष तौर पर बिरोध कर सकती है) 

सुझावः निजी सदस्य विधेयक कैसे उच्चतर सफलता दर प्रास कर सकते'हैं - 

« प्रत्येक संसदीय सत्र के अंत में महत्वपूर्ण निजी|सदस्य विधेयक पर चर्चा के लिए सरकार 
को समय आबंटित करना चाहिए। 

७ अगर किसी निजी सदस्य विधेयक को सदन का व्यापक समर्थन प्राप्त है तो इसे 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए। "व्यापक संमर्थन" निर्धारित करने के लिए एक उपयुक्त 
तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। 

७ लोकतंत्र कीभांवना के तहत सरकार को चर्चा एवं विचार-विमर्श हेतु निजी सदस्यों को 
अवश्य समय आबंटित करना चाहिए। 

७ सदनों के नियम और साधनों में संशोधन किया जाना चाहिए और निजी सदस्य विधेयकों 
को पारित किये जाने के लिएशनये नियम बना कर उसे सरलीकृत किया जाना चाहिए। 

नीति. को आकार देने और हितधारकों तथा जनता को आवाज देने में निजी सदस्य विधेयक 
एक महेल्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सार्वजनिक बहस 
के लिए महेल्वपूर्ण मुह्दों को अस्तित्व प्रदान करते हैं और जनता के अनछुए मुद्दों और अनसुनी 
आवाज सदन के.समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान सरकार को लोकतंत्र की भावना को ध्यान में 
रखते हुए निजी सदस्य विधेयक को एक उचित महत्व देने का संकल्प करना चाहिए। 


विश्व भर में संसदों के ऊपरी सदन को आम तौर उनके निचले सदन की तुलना में कम 


शक्तिशाली माना जाता है। हालांकि, वे भी निश्चित कार्यों और शक्तियों से निहित हैं, जो उन्हें 


एक निर्णायक भूमिका अदा करने में सक्षम बनाता है। भारत पर विशेष जोर देते हुए 
आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 


७ उच्च सदन की शक्ति और स्थिति, विधायी और अभियोग प्रक्रियाओं आदि में किस प्रकार 
शक्ति में अवर है, यह दर्शाने की आवश्यकता है। 

«७ विशेष शक्तियाँ भारत के सन्दर्भ में (अनुच्छेद 249 और 342), कार्यकारिणी आदि पर 
नियंत्रण 

७ यह कहते हुए उत्तर समाप्त करें कि उच्च सदन एक महत्वपूर्ण संस्था है। किन्तु इसे निम्न 
सदन की अपेक्षा कम शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। 
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उच्च सदन द्विसदनीय विधानमंडल के दो सदनों में से एक है। एकल प्रणाली में, उच्च सदन को 
एक परामर्शदाता सदन समझा जाता है जबकि संघीय प्रणालियों में इसे निम्न सदन की तुलना 
में लगभग बराबर ही शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। भारत की राज्य सभा केवल कुछ वित्तीय 
मामलों को छोड़ सभी पहलुओं में सह-समान स्थिति रखती है। 
उच्च सदन की अवर स्थिति के कई कारण हैं। वास्तव में, उच्च सदन की आवश्यकता के बारे में 
लगभग सभी देशों की संविधान सभा में काफी अधिक बहसें हुई हैं। थॉमस जेफरसन ने भी दो 
सदनों के विचार का विरोध किया था। यह एक अलोकतांत्रिक, निर्वाचित निम्न सदन के द्वारा 
व्यक्त जन भावना का नाश करने वाला, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय होता है। एक 
विद्वान ने यह तर्क दिया कि “यदि दूसरा सदन पहले का विरोध करता है तो यह उपद्रवी है; 
यदि यह सहमत होता है तो यह अनावश्यक है।” निम्नलिखित कुछ निश्चित शक्तियां और 
स्थितियां हैं जिनका सम्पूर्ण विश्व में उच्च सदन द्वारा प्रयोग किया जाता है: 

७ कुछ देशों में केवल कुछ सीमित वैधानिक मामलों जैसे संवैधानिक ,संशोधेन हेतु इसकी 
अनुमति की आवश्यकता होती है। यू. के. में, हाउस आफ लार्ड्स यानी उच्च सदन 
अधिकतर अधिनियमों को पारित किए जाने से रोक नहीं सकता। उन देशों में जहाँ, यह 
विधान को वीटो कर सकता है (जैसे नीदरलैण्ड), यह प्रस्तावों)में संशोधन करने में सक्षम 
नहीं हो सकता। 

७ निम्न सदन को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जातो है/और इसेलिए वित्त से 
सम्बन्धित मामलों से सम्बन्धित शक्ति प्रदान की जाती है। भारत में राज्य सभा किसी 
वित्त विधेयक को केवल दो सप्ताह के लिए रोक सकती है। 

७ संसदीय प्रणाली में, उच्च सदन सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान नहीं 
कर सकता। यह भारत के लिए भी सत्य है। 

७ इंग्लैंड में एक विकासवादी राजनैतिक प्रणाली है.जहाँ शक्ति क्रमशः राजमुकुट से हाउस 
आफ लार्ड्स, उच्च सदन से निम्न संदेन की ओर स्थानान्तरित हुई है। अब, उच्च सदन 
कमोबेश एक संशोधक सदन के रूप में कार्ये करता है। 

यद्यपि, संघीय प्रणाली ने उच्च सदन को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की हैं। यू. एस. ए. का उच्च 

सदन विश्व के सर्वाधिक सशक्त उच्च सदनों में से एक है। राज्यों ने अपनी शक्तियाँ केन्द्र को 

समर्पित कर दी हैं और इसलिए उच्च सदन कुछ ऐसी शक्तियों का प्रयोग करता है जो निम्र 
सदन के पांस नहीं हैं। भारल भी आरम्भ में सशक्त संघ का समर्थन करता था। किन्तु अब भी, 
राज्य सभा को कुछ विशेष शक्तियां प्राप्त है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं: 

१ यू. एस. ए. जैसे देशों के उच्च सदन कुछ कार्यकारी निर्णयों पर सलाह और सहमति प्रदान 
करे सकते हैं। (उदारण स्वरूप न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय संधि या राजदूत)। 

७ केवल उच्च सदने को कार्यपालिका के अधिकारियों के विरुद्ध अभियोग लगाने की शक्ति 
प्रयोग करने-का एकमात्र अधिकार हो सकता है। यू. एस. ए. में, इस मुद्दे पर केवल सीनेट 
ही अंतिम रूप से निर्णय करती है और दोष सिद्ध करती है। भारत की राज्य सभा को 
भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने की अतिरिक्त शक्ति प्राप्त है। 

० 2009 के पहले, यू. के. का उच्च सदन अंतिम न्यायालय के रूप में कार्य करता था। 

७ अनुच्छेद 249 राज्य सभा को, राज्य के विषय पर विधि निर्माण के लिए संसद को सक्षम 
बनाने हेतु प्रस्ताव पारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार, राज्य सभा 
अनुच्छेद 32 के अन्तर्गत एक नई अखिल-भारतीय-सेवा (ए. आई. एस.) के निर्माण के 
लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। 

«७ लोक सभा भंग रहने की स्थिति में राज्य सभा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अन्तर्गत 
जारी किसी उद्घोषणा की अवधि बढ़ा सकती है। 

कुल मिलाकर, उच्च सदन की आवश्यकता हमेशा वाद-विवाद का विषय रही है। कुछ इसे 

इसकी संरचना (सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव) के कारण अलोकतांत्रिक कहते हैं, जबकि अन्य 

इसकी संशोधन और अन्य क्षमताओं के लिए इसका पक्ष लेते हें भारत की राज्य सभा को वित्त 
विधानों के अतिरिक्त समान शक्तियों से परिपूरित किया गया है। 


wwWw.visionias.in 


@Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


॥7. भारतीय राजनीति में व्हिप (सचेतक) द्वारा क्या भूमिका निभाई गई है? क्या इस तरह की 
व्यवस्था होने से जनप्रतिनिधियों की लोकतांत्रिक चेतना कमजोर होती है, चर्चा करें। 
दृष्टिकोण: 
° पार्टी के वोट सुनिश्चित किये जाने के सबसे महत्वपूर्ण कार्य पर बल दिया जाना चाहिए। 
° उत्तर के दूसरे भाग में भूमि अधिग्रहण विधेयक/अध्यादेश, जी.एस.टी, परमाणु समझौते 
इत्यादि से उदाहरण दीजिए, जहाँ विधेयक के पारित/अवरुद्ध होने को सुनिश्चित करने के 
लिए सदस्यों को पार्टी लाइन पर मतदान करने के लिए कहा गया था। 


० दलबदल और विधायकों की सौदेबाजी बनाम पार्टी में आंतरिक असहमति पर स्वभाविक 
नियंत्रण जैसे दोनों पक्षों पर तर्क प्रस्तुत करें। 


उत्तरः 
व्हिप (सचेतक), आधिकारिक रूप से नियुक्त किया गया एक ऐसा अधिकारी है जिसका कार्य 
पार्टी के सदस्यों में अनुशासन बनाये रखना, उनकी उपस्थिति सुनिश्चित#किर्ता और उनको 
आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। संसद को प्रभावशाली और सुचारू रूप से चलने देना 
मुख्यता व्हिप पर ही निर्भर करता है। 
इसकी भूमिका (प्रायः सरकारी व्हिप) यह सुनिश्चित करना है कि - 
सरकार का कार्य योजनाबद्ध ढंग से ही सम्पादित किया जाए। 
« प्रत्येक मतदान में बहुमत मिले। 
७ कोरम (गणपूर्ति) पूरा करने के लिए यथेष्ट उपस्थिति। 
७ सदन में पार्टी के वक्ताओं को समर्थन। 
52वें संविधान संशोधन अधिनियम और 9॥वें संशोधन (दलबदल-विरोधी) द्वारा इसे सशक्त 
बनाए जाने के पश्चात्‌ यदि कोई सदस्य व्हिप के निर्देश के विरुद्ध मतदान करता है तो उस पर 
सदन में अपना स्थान खोने की आशंका बेनी रहती है। 
सदस्यों को हमेशा (प्रकट रूप में) लोगों के हित में मतदान करना चाहिए, लेकिन जैसा अक्सर 
देखने को मिलता है कि वे निश्चित रूष से कभी भी जनता की इच्छा या अपनी इच्छा तक से 
भी मतदान नहीं करते हैं। “पार्टी के नियमों के विरुद्ध मतदान” अर्थात्‌ जहां सदस्यों को 
आवश्यक रूप से पार्टी. लाइन को.मानने की बाध्यता नहीं होती है, यह प्रायः कम ही देखने 
को मिलता है और उन्हें केबेल तभी बुलाया जाता है जब पार्टी में गहरे मतभेद होते हैं। 
सचेतना (व्हिपिंग) की व्याख्या. लोगों को उनकी अंतरात्मा के विरुद्ध मतदान और उनकी 
व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा को क्षति पहुँचाने के लिए डराने-धमकाने के रूप में की गई है। जन 
प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्रों के हितों की रक्षा के लिए चुने जाते हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक 
जैसे विषयों.को लेकरु उनमें असमंजस की स्थिति बनी रहती है। यह संभव है कि अपने चुनाव 
क्षेत्र की मांग को देखते हुए वह मन से पार्टी लाइन से हट कर मतदान करना चाहते होंगे, 
परन्तु यदि आवश्यकता पड़े तो उन्हें अपनी पार्टी के निर्णय को सही ठहराने के लिए भी विवश 
होता पड़ता है। इसी प्रकार किसी उत्पादक राज्य के प्रतिनिधि के रूप में वह भले ही बहुत 
प्रसन्न न भी हो तो भी उसे अपनी राज्य सरकार द्वारा जी.एस.टी. विधेयक का विरोध करने 
के लिए वैधानिक दबाव झेलना ही पड़ेगा और उसे पार्टी लाइन के अनुसार ही कार्य करना 
होगा। यह तर्क भी दिया जाता है कि सचेतना के बिना सदन में होने वाली चर्चाओं के स्तर में 
सुधार आएगा क्योंकि प्रत्येक सदस्य स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रस्तुत कर पायेगा, सम्भवतः 
जिसके परिणामस्वरूप अच्छी नीतियां बनेंगी। 
परन्तु हर कार्य की नैतिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व सदस्य की न हो कर सरकार की ही 
होती है। इसलिए व्हिप अनुशासन को सुनिश्चित करने का एक माध्यम बन गया है। संसदीय 
प्रणाली में जनता, व्यक्तिगत प्रत्याशी के बजाय पार्टी के नाम पर मतदान करती है। इसके 
अतिरिक्त, किसी प्रत्याशी का निर्वाचन उसके चुनाव क्षेत्र के विचारों के बहुमत को प्रदर्शित 
नहीं करता है। इसलिए पार्टी के चुनाव घोषणापत्र के आधार पर यह तर्क दिया जा सकता है 
कि लोगों को उस विषय पर पहले से ही पार्टी कि स्थिति का ज्ञान होता है, भले ही यह उनकी 
इच्छाओं के विपरीत ही क्यों न हो। 
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अतः स्पष्ट है कि व्हिप के अपने लाभ तो हैं परन्तु इसके साथ साथ नैतिक बाधाएं भी हैं। गैर- 
कोर विषयों पर 'स्वतंत्र' मतदान को प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन इसके साथ इस बात को 
भी स्वीकार किया जाना चाहिए कि केवल ये विषय ही नहीं हैं जिनसे जन प्रतिनिधियों, 
विशेष रूप से पीछे रह जाने वालों की भूमिका भी सशक्त बनती है। 


इस तर्क के आलोक में कि शासन अत्यधिक व्यवधानों से घिरा हुआ है और इसके पास इन 
व्यवधानों का पर्याप्त समाधान भी नहीं है, बताईए कि क्या राज्य सभा की शक्तियों के 


पुनर्विलोकन का समय आ गया है? संवैधानिक औचित्य एवं निकट अतीत में राज्य सभा 
द्वारा निभायी गयी भूमिका के परिप्रेक्ष्य में चर्चा कीजिए। 


संसद के द्वितीय सदन का अस्तित्व, इसकी प्रस्थिति (दर्जा) और भूमिका हमेशा वाद-विवाद 

का विषय रही है। हाल के वर्षो में ऊपरी सदन में आए व्यवधानों के कारण सरकार के 

विधायी कार्यो में अति विलम्ब होता देखा गया है। तर्क दिया जाता रहाँ है कि अनिर्वाचित 
सदन जनता की इच्छा अर्थात्‌ निर्वाचित सदन पर वीटो नहीं लगा सकता। लेकिन, राज्य सभा 
की निम्नलिखित विशेषताएँ, इसके महत्व को प्रतिदर्शित करती हें: 

७ यह जल्दबाजी में निर्मित और व्यर्थ विधानों पर रोक लगाने का कार्य करती है। यह सहज 
रूप से धन-विधेयक के अतिरिक्त लोकसभा द्वारा पारित सभी विधेयकों को निरस्त कर 
सकती है। 

१ वर्तमान समय में जटिल विधानों के कारण इसकी शक्तियाँ इसे निचले सदन के भार को 
साझा करने के लिए उपयोगी बनाती हैं। 

° द्विसदनीय विधायिका की स्थापना करने. के तर्क को संविधोन,सभा के दृष्टिकोणों से 
समझा जा सकता है। 

० पहला, इसे "रोजमर्रा के जीवन की उठापटकोसे दूर चिंतनशील और मूल्यांकनात्मक 
विवेक बुद्धि सम्पन्न-सदन" के रूपोमें परिकल्पित्तोकिया गया था। 

० दूसरा, सार्वजनिक नीति संबंधी प्रस्ताव पेश कर सकने वाले द्वितीय विधायी सदन 
की आवश्यकता अनुभव की गयी थी। 

० तीसरा यह लोकप्रियो,सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने से वंचित रहने वाले हितों 
कोप्रेतिनिधित्वे.देने के सांधन के रूप में कार्य कर सकता है। 

«७ सदतं का वर्तमान चरित्र इसे निरर्थक नहीं बनाता है और इसकी शक्तियों से खिलवाड़ 
नहीं किया जाना-चाहिए। ऐसा करने से राज्य व्यवस्था का संघीय चरित्र एवं केन्द्र-राज्य 
संबंध कमजोर होंगे। 

° इसेकी महत्वपूर्ण संबैधानिक शक्तियों में किसी विषय को निर्दिष्ट समय के लिए राज्य 
सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करना एवं लोक सभा भंग रहने की स्थिति में अनुच्छेद 
352 के अंतर्गत सीमित समय के लिए आपात का समर्थन करना सम्मिलित है। 

° बीते समय में राज्य सभा ने लोक सभा के बहुसंख्यकवाद का प्रतिरोध कर एवं 
प्रतिनिधित्व प्राप्त न कर पाने वाले वर्गो को सम्मिलित कर राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण 
भूमिका निभायी है। 

७ हमें याद रखना चाहिए कि संख्यायें हमेशा तात्कालिक सरकार के अनुकूल नहीं रहेंगी 
और ऊपरी सदन की शक्तियों को कम करने करने के स्थान पर विधायी मामलों में 
समझौते करने और व्यावहारिक रियायतें देने के प्रयास किए जाने चाहिए। 


संसदीय समितियां कार्यपालिका की सतत जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निर्वहन करती हैं। व्याख्या कीजिए। इन समितियों के प्रकारया को सीमित करने वाले कारक 
कौन-से हैं? 


संसदीय समितियों के महत्त्व को आलोकित करते हुए उत्तर आरम्भ कीजिए। 

«७ कुछ महत्वपूर्ण समितियों का उल्लेख कीजिए और इस कथन की व्याख्या कीजिए कि कैसे 
ये कार्यपालिका की सतत जवाबदेही का निर्वहन करती हैं। 

° इन समितियों की कार्यपद्धति की सीमाओं को सविस्तार बताइए। 
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कार्यपालिका की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए, संसद अपने कार्यो के हिस्से के रूप में कुछ 
समितियों का गठन करती है। भारतीय संसद में दो प्रकार की समितियां होती हैं: स्थाई और 
तदर्थ। तदर्थ समितियों की नियुक्ति प्रायः किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है और 
यह प्रवर और संयुक्त भी हो सकती हैं। दूसरी ओर, स्थाई समीतियाँ - जैसे लोक लेखा समिति, 
प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समितियां आदि होती हैं। इनका स्वरूप 
अधिकतर स्थाई होता है। कार्यपालिका पर संसद की निगरानी बढाने के लिए, एक दूसरे 
प्रकार की स्थाई समीति का सृजन वर्ष 4993 में का गया था जिसे विभाग से सम्बन्धित स्थाई 
समिति (RSC) का नाम दिया गया था। 

सतत जवाबदेही का निर्वहन ये इस प्रकार करती हैं: 

७ संसद में विचाराधीन विषय पर इनके द्वारा गहराई से अध्ययन किया जाता है क्योंकि 
सत्र के दौरान संसद सदस्यों के पास पर्याप्त समय न होने के कारण वे इस प्रकार के कार्यों 
का निर्वहन नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए - अनुदान की मांगों की व्यापक समीक्षा। 

७ चूंकि समितियां दलगत पक्षपात से रहित होती हैं, इसलिए इनके द्वारा की गयी समीक्षा 
निष्पक्ष होती है। वहीं दूसरी ओर दलगत पक्षपात सामान्य खूषासे संसदीय कार्यप्रणाली 
में प्रमुख बाधक होता है। 

७ संसद में एक बार बजट पारित होने के पश्चात,/पूरे वर्ष भर यह्ी/समितिया(जैसे लोक 
लेखा समिति) अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण को सुसाध्य बना देती हैं। 

यद्यपि ये समितियां वैधानिक उद्देश्यों की पूर्ती और संसद के भारेको घटाने के लिए एक प्रमुख 

भूमिका का निर्वहन करती हैं, फिर भी इन समितियों की कार्यप्रणाली'की कुछ सीमायें हैं: 

१ दैनिक प्रशासनिक विषयों पर इन्हें विचार नहींकरना चाहिये। 

७ कई बार दो विभिन्न समितियों के कार्य एक दूसरे द्वारा किये गए कार्यो का अतिच्छादन 
कर जाते हैं। 

७ इनके द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रकृति परामर्श की ही होती हैं और वे संसद के लिए 
बाध्यकारी नहीं हैं। 

७ इनके द्वारा«की गयी जाँचे.या समीक्षा, अधिकतर अवसर पर कार्योपरांत ही होती हैं, 
क्यों कि/यैअनियमित्तताएं घटिते होने के पश्चात ही उन्हें उजागर करती हैं। 

सीमाओं के बावजूद, संसदीय समितियां, कार्यपालिका पर सतत अनुशासनात्मक निगरानी 

बनाये रखती हैं। 


साधारण विधेयक के लिए भारतीय संसद में अपनायी जाने वाली विधायन प्रक्रिया की विस्तृत 
व्याख्या कीजिए। धन विधेयक, सामान्य विधेयक से किस प्रकार भिन्न है? 


दृष्टिकोण: 


उत्तर: 
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७ साधारण विधेयक पारित करने की प्रक्रिया समझाइए। 
७ इसके बाद धन विधेयक और साधारण विधेयक के बीच अंतर पर चर्चा कीजिए। 


विधायिका का प्राथमिक कार्य अपने लोगों के लिए कानून बनाना है। भारतीय संसद में, 

कानून बनाने में निश्चित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। साधारण विधेयक के लिए, 
विधायन की प्रक्रिया में निम्नलिखित पांच चरण सम्मिलित होते हैं: 

4. प्रथम पाठन: साधारण विधेयक मंत्री/अन्य सदस्य द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा 
सकता है। सदन द्वारा अनुमित दिए जाने पर, सदस्य शीर्षक और उद्देश्य पढ़ता है, लेकिन इस 
स्तर हे विधेयक पर कोई चर्चा नहीं होती है। इसके बाद विधेयक राजपत्र में प्रकाशित किया 
जाता है। 

2. द्वितीय पाठन: इस स्तर पर, विधेयक की विस्तृत संवीक्षा होती है और विधेयक पूर्ण 


आकार ग्रहण करता है। इसके 3 उप-चरण होते हैं: 
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«७ साधारण बहस की अवस्था 

«७ समिति अवस्था 

० विचार-विमर्श अवस्था 

विधेयक के प्रत्येक उपबंध पर खण्डवार चर्चा एवं मतदान होता और संशोधन प्रस्तुत किए 
जाते हैं। 

3. तृतीय पाठन: अब किसी और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाती है और विधेयक को या 
तो पूर्ण रूप में स्वीकार किया जाता है या अस्वीकृत कर दिया जाता है। यदि बहुमत स्वीकार 
करता है तो यह पारित हो जाता और दूसरे सदन को प्रेषित कर दिया जाता है। 

4. दूसरे सदन में: विधेयक सभी 3 चरणों से गुजरता है और: 

«७ पारित किया जा सकता है। 

«७ संशोधनों सहित पारित किया जा सकता है। 

७ अस्वीकृत किया जा सकता है। 

७ 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं। 


5. संयुक्त बैठक का प्रावधान: यदि विधेयक पारित करने पर सदनों के बीच गतिरोध पैदा हो 


जाता है, तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलासकता है। दोनों स॒दनों 
के सदस्य संयुक्त रूप से मतदान करते हैं और विधेयक साधारण बहुमत से पारित होता है। 

6. राष्ट्रपति की अनुमतिः दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिए जाने के बाद, इसे अनुमति के 
लिए राष्ट्रपति के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसी भी 
विकल्प का प्रयोग कर सकता है: 

७ स्वीकृति देना 

७ स्वीकृति देने हेतु विधेयक रोक लेना 

७ पुनर्विचार हेतु विधेयक वापस करना 


यदि अनुमति दे दी जाती है, तो यह अधिनियम बन जाता है और क़ानून की पुस्तक का हिस्सा 
बन जाता है। 


साधारण और धन विधेयक के बीच अंतर: 


साधारण विधेयक धन विधेयक 


4. | यह लोकसभा या राज्यसभा में से किसी में| यह केवल लोकसभा में पुरःस्थापित 
पुरःस्थापित किया जा सकता है। किया जा सकता है। 

2. | यह या तो मंत्री या किसी सदस्य द्वारा पुरःस्थापित | यह केवल मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किया 
किया जा सकता है। जा सकता है। 

3. | इसे राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना पुरःस्थापित 
किया जा सकता है। 


4. | इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकृत किया 
जा सकता है। 

5. | राज्यसभा केवल 6 महीने तक विधेयक रोक सकती 
है। 
राज्यसभा में भेजने के लिए लोकसभा अध्यक्ष के 
प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है 
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यदि दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो | राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जा 
राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। | सकता है, भले ही केवल लोकसभा ने 
गतिरोध की स्थिति में, संयुक्त बैठक बुलाई जा अनुमोदित किया हो। संयुक्त बैठक के 
सकती है। लिए कोई प्रावधान नहीं है। 


लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार 
त्यागपत्र देना पड़ सकता है। को त्यागपत्र देना पड़ता है। 


राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत, अनुमोदित या राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकृत, अनुमोदित 
पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन पुनर्विचार के 
लिए वापस नहीं भेजा जा सकता है 


2. संविधान की दसवीं अनुसूची और पश्चातवर्ती संशोधन, दलबदल और अवसरवादी राजनीति 
की समस्या को हल करने में विफल रहे हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 

दृष्टिकोणः 
° संक्षेप में संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों की व्याख्या की जिये। 
° इसकी सफलताओं और विफलताओं पर चर्चा कीजिए। 

उत्तरः 

संविधान के 52 वें संशोधन द्वारा दसवीं अनुसूची को जोड़ा गया जो विधायकों को दल 
परिवर्तन के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने,की प्रक्रिया निर्धारित करत्तीहहै। संसद या राज्य 
विधायिका का सदस्य अयोग्य ठहराया जाता है, यदि वह या तो स्वेच्छा से अपनी पार्टी से 
इस्तीफा दे दे या पार्टी व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन करे। निर्दलीय सदस्य अयोग्य ठहराए 
जाएँगे यदि वह किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लें। नामित सदस्य जो किसी 
पार्टी के सदस्य नहीं हैं, नामांकनाके छह महीने के भीतरे किसी पार्टी में शामिल होने का 
चुनाव कर सकते हैं; उस अवधि के बाद) उन्हें किसी, पार्टी का सदस्य या स्वतंत्र सदस्य माना 
जाएगा। 

इस कानून में कुछ अपवाद भी हैं। अध्यक्ष या सभापति के रूप में निर्वाचित कोई व्यक्ति अपनी 

पार्टी से इस्तीफा दे सकता है और वह&उस पद से कार्यमुक्त हो जाने के बाद पार्टी में पुन: 

शामिल हो सकता है। किसी पार्टी का दूसरी पार्टी में विलय हो सकता है यदि इसके कम से 
कम&दो-तिहाई विधायक विलय के पक्ष में मतदान करते हैं। पहले कानून में दलों के बंटवारे की 
अनुमति दी गई थी,किन्तु अब इसे गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। 

निम्नलिखित पहलू-मोटे.तौर पर कमियों और विफलताओं को दर्शाते हैं: 

°) विधायक (|९9।५।३०/) की अंतरात्मा की आवाज को दबाना, उसकी प्रतिबद्धता, 
सामान्य ज्ञान और निर्वाचन क्षेत्र की चिंताओं के अनुसार मतदान के अधिकार की कटौती 
(इसलिए संसदीय लोकतंत्र के वेस्टमिनिस्टर मॉडल के बुनियादी चरित्र में परिवर्तन) 

७ यहेदुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है जो हाल के वर्षो में प्रकट हुई है जिसका उपयोग सदन में बहुमत 
रखने वाले लोग कर रहे हैं और इसके कारण निजी सदस्यों का विधेयक आरंभिक चरण 
में ही निरस्त हो जाता है। 

७ सांसदों को कभी-कभी किसी ऐसे विधायी साधन के विरुद्ध मतदान करना पड़ता है 
जिसका पहले उन्होंने समर्थन किया था। 

७ कानून निर्माताओं को गंभीर विचार रखने, शोध करने और यहां तक कि सदन के समक्ष 
प्रस्तुत कानून में सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करने पर विचार और प्रक्रियात्मक मामलों 
पर अपनी ऊर्जा और ध्यान केंद्रित करने से हतोत्साहित करना। वह भी तब जब कानून 
निर्माण संसद का प्रमुख कार्य है। 

७ वर्तमान प्रावधान विधायिका के अध्यक्ष या सभापति, (जो खुद सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य 
हो सकता/सकती है) की राजनीतिक दलों की ओर से दायर की गयी अयोग्यता की 
शिकायतों की सत्यता का निर्धारण करने की शक्ति देता है। कोई भी अनुचित निर्णय पद 
की गरिमा को ठेस पहुंचा सकता है। 
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७ कानून वर्तमान में चुनाव पूर्व गठबंधनों के लिए लागू नहीं होता। 

७ यह दलबदलुओं पर अतिरिक्त दंड अधिरोपित करने के लिए भी कम है। 

अध्यक्ष के पास किसी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित करने के अपने ही निर्णय की 
समीक्षा करने की शक्ति नहीं है। 

७ समस्या और भी विकट हो जाती है क्योंकि कानून में 'सूर्यास्त प्रावधान” (सनसेट क्लॉज़) 
नहीं है। 

हालांकि राजनीतिक दल-बदल की बुराई एक राष्ट्रीय चिंता का विषय है और 40 वीं अनुसूची 
और संबंधित संशोधन एक निश्चित सीमा तक इसका मुकाबला करने में उपयोगी हैं। उदाहरण 
के लिए ॥0 सांसदों को जुलाई 2008 (भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग मामले) में 
विश्वास मत के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राज्य सभा सांसदों के विरुद्ध चार 
मामले बने थे (989 में दो और 2008 में दो) और सभी में अयोग्यता को बरक़रार रखा 
गया। राज्य विधानसभाओं में, 2004 तक 268 शिकायतों में से 3 को/बिरकरोर रखा गया 
था। इसके अलावा, निम्नलिखित तर्को पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है: 

७ 992 में उच्चतम न्यायालय की पांच जजों की संविधान पीठ(कोहितो होलोहन बनाम 
ज़ाचिल्हू और अन्य) ने कहा कि यह कानून किसी भी अधिकारे या स्बल्तंत्रता, या संसदीय 
लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। 

७ कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि 0वीं अनुसूची वस्तुतः निजी सदस्यों की विधायी 
गतिविधियों पर अंकुश लगाती है तथा. इसके कारण निजी सदस्यों के बीच पर्याप्त 


चिंतन/शोध के अभाव की समस्या व्याप्त होती है। लेकिन विभिन्न स्थायी समितियों की 
उपस्थिति उन तको को खोखला बना देता हे। 


७ गोस्वामी समिति, चुनाव आयोग और संविधान की सेमीक्षा के लिए वेंकटचलैया आयोग 
(2002) ने सिफारिश दी थी किअयोग्यता का निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा 
चुनाव आयोग,/की सलाह पर किया जाना चाहिए। यह लाभ के पद के आधार पर अयोग्य 
ठहराए जाने के लिए प्रक्रियोके समान होगा। 

७ यह तर्क कि कोई प्रतिनिधि पार्टी के कार्यक्रम के आधार पर चुना गया है, चुनाव पूर्व 
गठबँधेनों तक-बढ़ाया जा सकता है। विधि आयोग ने इस शर्त के साथ, कि इस तरह के 
गठबंधन के साझेदार चुनाव से पहले चुनाव आयोग को सूचित करेंगे, इस परिवर्तन का 
प्रस्ताव रखा था। 

°) वेंकटचलैया आयोग ने सिफारिश दी थी कि दलबदलुओं को सदन की शेष अवधि के लिए 
किसी भी पद या पारिश्रमिक संबंधी राजनीतिक पद धारण करने से रोक दिया जाना 
चाहिए। यह भी कहा गया कि किसी भी दल-बदलू नेता का मत विश्वास या अविश्वास 
प्रस्ताव में नहीं गिना जाना चाहिए। 

७ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, अध्यक्ष / सभापति द्वारा दिए गए किसी गलत 
आदेश की न्यायिक समीक्षा कर उसे सही कर सकते हैं। न्यायिक समीक्षा में अध्यक्ष / 
सभापति द्वारा लिए गए निर्णय के पहले का चरण शामिल नहीं हैं। 

उपरोक्त उपायों के साथ व्हिप-अनुशासन की कड़ाई प्रतिबंधित करना भी विधायी क्षेत्र 

(legislative 2०९) को और स्वंतंत्र करेगा और इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि हर 

सरकार न केवल कानून पर सभी पार्टियों की आम सहमति बना रही है बल्कि यह पार्टी की 

सीमाओं से ऊपर हर विधायक (।38९7) तक पहुँचने का प्रयास भी कर रही है। 
परिणामतः सम्पूर्ण प्रक्रिया में विधि निर्माताओं की भागीदारी मजबूत होगी। 
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हमारे संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के शासन के लिए संसदीय प्रणाली अपनाई गई है। केंद्रीय 
विधान-मंडल में दो सदन हैं। संविधान में मूलतः यह उपबंध था कि अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में 
विधान-मंडल द्विसदनीय होगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, 
उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में दो सदन तथा शेष राज्यों में एक ही सदन का उपबंध किया गया था। 
कुछ राज्यों ने विधानपरिषद को अनावश्यक सदन माना तथा ऐसे राज्यों के अनुरोध पर बाद में संसद 
ने विधि बनाकर विधानपरिषद का उत्सादन कर दिया। 


«७ भारतीय संविधान के भाग \। में अनुच्छेद 68 के अंतर्गत राज्यों के विधान-मंडलों के गठन की 
व्यवस्था की गई है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह उल्लेख है कि राज्य विधान-मंडल राज्यपाल और 
विधानसभा से मिलकर बनेगा तथा जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ की विधानपरिषद 
भी इसमें सम्मिलित होगी। 

॥.॥. द्विसदनीय और एक सदनीय विधान-मंडल 

७ द्विसदनीय व्यवस्था का प्रारंभ केंद्र में पहली बार मोंटेग्यू-चेम्सफोङीसुधारों (भारत शासन 
अधिनियम, 949) द्वारा किया गया था। भारत शासन अधिनियम, ।935 द्वारा ॥॥ में से 6 
प्रान्तों अर्थात्‌ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्ते प्रान्त के लिए द्रिसदनीय विधान- 
मंडल की व्यवस्था की गयी। 

«७ अधिकांश राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, जबकि'कुछ राज्यों में द्विसदेनीय व्यवस्था है। वर्तमान 
में सात राज्यों में द्विसदनीय विधान-मंडल है॥(द्विसदनीय विधान-मंडल का अर्थ है वैसा विधान- 
मंडल जिसमें दो सदन हैं: एक उच्च सदन और दूसरा निम्न सदने)! 

१ वैसे राज्य जहाँ दो सदन हैं वे.हें- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश 
और जम्मू-कश्मीर (वर्तमान समय में जम्मू-कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश है)। 

१ मध्य प्रदेश के लिए भीं विधानपरिषेद की व्यवस्था की गयी है। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा इसके प्रभावी 
होने की अधिसूचना. जारी नहीं की गयीरहै।तमिलनाडू विधानसभा द्वारा पारित एक संकल्प के 
आधार पर, संसद ने तमिलनाडु विधानपरिषद अधिनियम, 2040 पारित किया है। लेकिन इससे 
पहले कि यह लागू हो सके तमिलनाडु विधानसभा ने विधानपरिषद के उत्सादन का प्रस्ताव पारित 
करदिया। 

° शेष राज्यों में एक संदेन्तीय व्यवस्था है। यहाँ राज्य विधायिका का गठन राज्यपाल और 
विधानसभा से मिलकरु होता है। द्विसदनीय व्यवस्था वाले राज्यों में राज्य विधायिका का गठन 
राज्यपाल; विधानपरिषद और विधानसभा से मिलकर होता है। जहाँ विधानपरिषद उच्च सदन है 
तथा वहीं विधानसभा निम्न सदन है। 

4॥.2. राज्यों में दूसरे सदन का सृजन और उत्सादन 

«७ संविधान संसद को राज्यों में विधानपरिषदों के सृजन (जहाँ यह मौजूद नहीं है) और उत्सादन 
(जहाँ यह मौजूद है) की शक्ति प्रदान करता है। विधानपरिषद के उत्सादन (उन्मूलन) और सृजन 
का जो तंत्र है, वह साधारण है तथा पारिभाषिक अर्थ में इस हेतु संविधान संशोधन अधिनियम की 
आवश्यकता नहीं होती है। संसद का इस उद्देश्य से बनाया गया अधिनियम अनु. 368 के प्रयोजन 
के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाता और संसद में इसे साधारण बहुमत से पारित कर 
दिया जाता है। 

७ यह प्रक्रिया संबंधित राज्य के विधानसभा के एक संकल्प द्वारा विशेष बहुमत (सभा के कुल सदस्यों 
का बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का कम-से-कम दो तिहाई का बहुमत) से 
पारित प्रस्ताव द्वारा एवं तत्पश्चात्‌ संसद के एक अधिनियम द्वारा की जाती है। 
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७ इसी क्रम में इसकी आलोचना करते हुए कहा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर राज्य दो सदनों के 
अपव्यय का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार, इस व्यवस्था को प्रत्येक राज्य की इच्छा पर 


छोड़ दिया गया कि वे द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाते हैं या नहीं। इस प्रावधान के तहत, आंध्र 


प्रदेश ने वर्ष 4957 में अपने यहाँ विधानपरिषद का गठन किया तथा इसी प्रक्रिया के तहत वर्ष 
4985 में इसे समाप्त कर दिया। वर्ष 4986 में तमिलनाडु में और वर्ष 4969 में पंजाब तथा पश्चिम 
बंगाल में विधानपरिषद को समाप्त कर दिया गया। 

॥.3. विधानसभा 


७ प्रत्येक राज्य की विधानसभा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष 
चुनाव द्वारा निर्वाचित सदस्यों से निर्मित होती है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या उनकी 


जनसंख्या के आधार पर 500 से ज्यादा और 60 से कम नहीं हो सकती। 

° हालाँकि, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और गोवा के मामले में न्यूनतम संख्या 30 तय है और 
मिजोरम के मामले में यह 40 है। इसके अतिरिक्त सिक्किम और नागालैंड के कुछ सदस्यों का 
निर्वाचन परोक्ष रीति से भी किया जाता है। 

७ राज्यपाल आंग्ल-भारतीय समुदाय से एक सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, यदि उनका पर्याप्त 
प्रतिनिधित्व विधानसभा में नहीं हो। संविधान द्वारा प्रत्येक राज्ये में जनसंख्या अनुपात के आधार 
पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया 
गया है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन भी किया जाता है। 

॥.4. विधानपरिषद 

«७ विधानपरिषद के सदस्य परोक्ष रूप से निर्वाचिते. होते हें विधानपरिषद की सदस्य संख्या 
विधानसभा की सदस्य संख्या के,अनुरूप बदलती रहती है। परिषद की सदस्य संख्या सभा के एक 
तिहाई से अधिक नहीं“होहसकती है और 40 (जम्मू-कश्मीर एक अपवाद है जहाँ विधानपरिषद में 
36 सदस्य हैं) सें क नहीं हों।सकती है। इस प्रावधान को इसलिए अपनाया गया है ताकि उच्च 
सदन विधान-मंडल में ज्यादा प्रभावशाली ना हो जाए। 

हालांकि,संविधोन द्वारा अधिकतम और न्यूनतम सदस्य संख्या तय कर दी गयी है, लेकिन परिषद की 

वास्तविक संख्या संसदे द्वारा तय की जाती है। विधानपरिषद का गठन निम्नलिखित रीति से होता है: 

° ® ]/3 सदस्य स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डो आदि के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 

७  ॥/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 

७ ॥/02 सदस्यों का निर्वाचन राज्य में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है जो किसी 
विश्वविद्यालय के कम-से-कम तीन वर्ष से खातक हैं। 

० /2 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष से अध्यापन कर रहे लोग करते हैं, लेकिन ये अध्यापक 
माध्यमिक विद्यालयों से कम के नहीं होने चाहिए। 

शेष सदस्यों (/6) का मनोनयन राज्यपाल द्वारा उन लोगों के बीच से किया जाता है जो साहित्य, 


विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन और समाज सेवा का विशेष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव 
रखते हों। 
इस प्रकार, मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो 5/6 सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष चुनाव के द्वारा होता है 


और /6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। 
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2. राज्य विधान-मंडल की सदस्यता 


2.. अर्हताएँ 

संविधान के अनुसार राज्य विधायिका के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ 

होनी चाहिए: 

७ उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 

७ उसे निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची में 
निर्धारित प्रावधानों के तहत शपथ या संकल्प लेना होता है। 

७ उसकी आयु विधानसभा के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधानपरिषद के लिए कम से कम 30 
वर्ष होनी चाहिए। 

७ उसमें संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएं भी होनी चाहिए। 

संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 495 द्वारा कुछ निम्नलिखित अतिरिक्त अर्हताएं भी 

निर्धारित की गयी हैं: 

७ विधानपरिषद में निर्वाचन के लिए किसी व्यक्ति को सम्बन्धित राज्य के किसी विधानसभा 
निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए और राज्यपाल द्वारा नामित होने के लिए उसे सम्बंधित 
राज्य का निवासी होना चाहिए। 

«७ विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति सम्बंधित राज्य के किसी निर्वाचने क्षेत्र में मतदाता भी होना 
चाहिए। 

० यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षित्तोसीट से चुनाव लड़ता है तो उसे 
अवश्य ही क्रमशः अनुसूचित जाति या जनजाति.की सदस्य होना चाहिए। 

2.2. निरहताएँ 

«७ राज्य विधान-मंडल के सदस्यों के सदस्यता केहैलिए निररहलाएँ (अनु. ।9) संसद के सदस्यों (अनु. 
402) के अनुरूप हैं। (सन्दर्भ के लिए केंद्रीय विधायिका के नोट्स देखें) निरर्हता की कुछ शर्तें लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम, 4954 में और दल-बेदल कानून में भी वर्णित हैं। अनु. 9 के तहत या 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 495 के आधार पर राज्य विधान-मंडल के किसी सदस्य के 
निरता संबंधी प्रश्न पर राज्यपाल चुनोव आयोग की राय के अनुसार फैसला करेगा। आयोग की 
राय राज्यपाल पर आबद्धकर है। इस सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्णय अंतिम होगा। 

नोट: दल-बदल विरोधी क्रानून से सम्बन्धित प्रावधानों का वर्णन केंद्रीय विधायिका वाले अध्याय में 

किया गया'है। 

2.3. स्थानों का रिक्त होना 

राज्य विधानसभा का कोई सदस्य निम्नलिखित मामलों में अपने स्थान को रिक्त करता है: 

° दोहरी सदस्यता: कोई व्यक्ति एक साथ राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह 
सकता है। यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों के लिए निर्वाचित हो जाता है तो राज्य विधान-मंडल 
द्वारा बनायी गयी विधि के तहत एक सदन से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। 

° निरताः राज्य विधान-मंडल का कोई सदस्य यदि निरर्ह या अयोग्य पाया जाता है तो उसका 
स्थान रिक्त हो जायेगा। 

° त्यागपत्र: कोई सदस्य अपना लिखित त्यागपत्र विधानपरिषद के सभापति या विधानसभा के 
अध्यक्ष को सौंप सकता है। त्यागपत्र स्वीकार हो जाने के बाद उसका स्थान रिक्त हो जायेगा। 

° अनुपस्थितिः राज्य विधान-मंडल किसी सीट को रिक्त घोषित कर सकती है यदि कोई सदस्य बिना 
किसी पूर्व अनुमति के 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। 

° अन्य मामले: राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदन से किसी सदस्य का पद रिक्त हो सकता है- 

० यदि न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अमान्य ठहरा दिया जाए, 

० यदि उसे सदन से बर्खास्त कर दिया जाए, 

० यदि वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो जाए और 
० यदि वह किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो जाए। 
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3. राज्य विधान-मंडल के पीठासीन अधिकारी 


3.॥. विधानसभा अध्यक्ष 

«७ विधानसभा सदस्य अपने सदस्यों में से ही अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। सामान्यतः अध्यक्ष का पद 
विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। हालाँकि, निम्नलिखित मामलों में विधानसभा अध्यक्ष का 
पद रिक्त हो सकता है: 
० यदि उसकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाए। 
० यदि वह उपाध्यक्ष को लिखित में अपना त्यागपत्र सौंप दे। 
० यदि उसे हटाने संबंधी प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पास हो 

जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव 44 दिन की पूर्व सूचना के पश्चात्‌ ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 

० विधानसभा अध्यक्ष की शक्तियां लोकसभा अध्यक्ष के ही समान हैं। 


3... सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की अध्यक्ष की शक्ति पर सुप्रीम कोटीका निर्णय 

° हाल ही में उत्पन्न अरुणाचल प्रदेश संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि 
अध्यक्ष को संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के लिए विधायकों को. अयोग्य ठहराए 
जाने का निर्णय लेने से उस स्थिति में बचना चाहिए जबकि स्वयं उसके विरुद्ध पद से हटाए जाने 
के लिए संकल्प का नोटिस लंबित है। 

७ दसवीं अनुसूची के अनुसार दल परिवर्तन के आधारे पर निरहता के घ्रेश्नों पर अध्यक्ष या सभापति 
का विनिश्चय अंतिम होता है। 

हालांकि इस संबंध में अध्यक्ष या सभापति के.निर्णयाके-उपरांतोन्यायिक हस्तक्षेप संभव है। 

3..2. अध्यक्ष की भूमिका से संबंधित.नवीनतमे. मुद्दे 

० सदन के अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका पर सेंदेह उत्पन्न करने वाले दृष्टान्तों में वृद्धि हुई है यह 
भारतीय लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है। उदाहरण के लिए, 
० गुजरात और तमिलनाडू की विधोनसभा में सभी प्रमुख विपक्षी दलों का निलंबन। 
० अरुणाचलप्रदेशेविधानसभा के प्रकरण में सदन के अध्यक्ष को हटाया जाना। 

° यह हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मुद्दे पर 


निर्णय लेते समय सदन के अध्यक्ष की भूमिका पर सविस्तार चर्चा की। 
७ इस प्रकरण में'सदन के अध्यक्ष को हटाने के लिए प्रस्ताव सदन में लाया गया था। जब यह प्रस्ताव 
लंबित था, तब अध्यक्ष ने कुछ विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। 


न्यायालय की प्रमुख टिप्पणी 

° इस निर्णय ने पहली बार कानूनी सिद्धांत के रूप में यह निर्धारित किया कि यदि सदन के अध्यक्ष 
को हटाने का "प्रस्ताव" पहले से ही लाया जा चुका है तो वह सदन के सदस्यों को अयोग्य घोषित 
नहीं कर सकता है, अपितु उसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि उसे सदन के बहुमत का विश्वास 
प्राप्त है। 

3.2. विधानसभा उपाध्यक्ष 

विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव भी सदस्यों के बीच से होता है। अध्यक्ष की भांति वह भी विधानसभा 

के कार्यकाल तक अपने पद पर बना रहता है। हालाँकि, निम्नलिखित मामलों में उसका पद रिक्त हो 

सकता है: 

° यदि उसकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो जाए। 

«७ यदि वह अध्यक्ष को अपना इस्तीफा लिखित में सौंप दे। 
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७ यदि उसे हटाने संबंधी प्रस्ताव सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पास हो 

जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव 44 दिन की पूर्व सूचना के पश्चात्‌ ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 
उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को सम्पादित करता है। इस स्थिति में उसे 
अध्यक्ष के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। 


विधानसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच से सभापति पैनल का गठन करता है। उनमें से कोई एक अध्यक्ष 
और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा की अध्यक्षता करता है। जब वह अध्यक्ष के रूप में कार्य 
करता है तो उसके पास अध्यक्ष के समान शक्तियां होती हैं। 


3.3. विधानपरिषद का सभापति 


विधानपरिषद सदस्य अपने सदस्यों में से ही सभापति का निर्वाचन करते हैं। हालाँकि, वह निम्नलिखित 
मामलों में सभापति का पद रिक्त करता है: 

«७ यदि उसकी विधानपरिषद सदस्यता समाप्त हो जाए। 

७ यदि वह उपसभापति को लिखित त्यागपत्र सौंप दे। 

७ यदि उसे हटाने संबंधी प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पोस हो 
जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव 4 दिन की पूर्व सूचना के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 
पीठासीन अधिकारी के रूप में सभापति को विधानसभा अध्यक्ष की तरह सारी शक्तियां प्राप्त रहती हैं, 
सिर्फ धन विधेयक के मामले को छोड़कर, जहाँ विधानसभाअध्यक्ष ही उसके/धन विधेयक होने का 
निर्णय लेता है। अध्यक्ष की तरह सभापति के वेतन और भत्ते का निर्धारण राज्य विधान-मंडल द्वारा 
किया जाता है जो कि राज्य की संचित निधि पर भारित होता है और सदन में मतदान के योग्य नहीं 

होता है। 
3.4. विधानपरिषद का उपसभापति 
विधानपरिषद सदस्य अपने सदस्यों में से. ही उपसभापति का निर्वाचन करते हैं। हालाँकि, वह 


निम्नलिखित मामलों में उपसभापति का पद रिक्तोकरता है; 
«७ यदि उसकी विधानपरिषद सदस्यता समाप्त हो जाए। 
«७ यदि वह सभापति को लिखित त्यागपेत्र सौंप दे। 

° यदि उसे हटाने#संबंधी प्रस्तावे.सदन के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा पास हो 
जाए। इस तरह का कोई प्रस्ताव 4% दिन की पूर्व सूचना के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। 
उपसभापल्नि, सभापति की अनुपस्थिति में उसके सभी कार्यों को करता है तथा वह सभापति के समान 

शक्तियाँ धारित करता है। 


4.॥. विधानसभा की अवधि 


विधानसभा की अवधि 5 वर्ष होती है, लेकिन: 

«७ राज्यपाल इसे 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित कर सकता है। 

७ 5 वर्ष के इस कार्यकाल को राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान बढ़ाया भी जा 
सकता है। विधानसभा का जीवन काल बढ़ाने के लिए संसद को विधि बनानी होगी। विस्तार एक 
बार में एक वर्ष का ही हो सकता है। किंतु, जिस तारीख को उद्घोषणा प्रवृत्त नहीं रहती है उस 
तारीख से यह विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। 


का 


4.2. विधानपरिषद की अवधि | 


विधानपरिषद कभी विघटित न होने वाला एक स्थायी सदन है। लेकिन इसके एक तिहाई सदस्य 
प्रत्येक दो वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत हो जाते हैं। इस प्रकार, यह राज्यसभा की तरह एक 
स्थायी निकाय है। 
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5, राज्य विधान-मंडल का सत्र 


राज्य विधान-मंडल का सत्र भी संघीय विधायिका के समान है। सत्र आहूत करने, स्थगन, सत्रावसान, 
विघटन, आदि के बारे में जानकारी के लिए केंद्रीय विधायिका के नोट्स देखें। 


5.4. सत्र 


७ राज्यपाल विधानसभा के सदन को ऐसे समय और स्थान पर अधिविष्ट होने के लिए आहूत करता 
है जो वह ठीक समझे। सदन साधारणतः राजधानी में उसके लिए आरक्षित भवन में अधिवेशन 
करता है। किंतु कुछ सभाओं का अधिवेशन अन्य भवनों में भी हुआ है। लगभग सभी विधानसभाओं 
के सभी अधिवेशन एक ही नगर में होते हैं। महाराष्ट्र तथा जम्मू-कश्मीर विधानसभा इसके अपवाद 
हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन, नागपुर में होता है और जम्मू-कश्मीर 
विधानसभा का शीतकालीन सत्र जम्मू में होता है। 

सदन के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 
छह माह का अंतर नहीं होगा। अन्य शब्दों में विधानसभा का अधिवेशन वर्ष में कम से कम दोबार 
अवश्य होगा। सदन का सत्रावसान राज्यपाल द्वारा किया जा सकता है। 


5.2. राज्यपाल का अभिभाषण 


राज्यपाल दो अवसरों पर विधान-मंडल में अभिभाषण करता है (अुन्ते।76)। 

७ प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात्‌ प्रथम सत्र के आरंभ पर। 

७ प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ पर। 

राज्यपाल को विधान-मंडल में अभिभाषण करने कानअधिकार है अर्थात्‌ यदि दोनों सदन हैं तो एक साथ 
समवेत दोनों सदनों में या केवल विधानसभा है तो.एक ही सेदनोमें। इस प्रयोजन के लिए राज्यपाल 
सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करु/सिकेगा। 

राज्यपाल राज्य के विधान-मंडल में लंबित किसी विधेयक के'संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश भेज 
सकेगा। संदेश की प्रासि पर्‌«ड॑स सदन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह सुविधानुसार शीघ्रता से उस 
पर विचार करे। यह शक्तियां वैसी ही हैं जैसी संसद के संबंध में राष्ट्रपति में निहित हैं। 


6. राज्य विधान-मंडल में विधायी प्रक्रिया 


द्विसदनीय«व्यवस्था वाले राज्यों में विधायी प्रक्रिया कुछ मामलों को छोड़कर लगभग सभी मामलों में 
संसद के समान होती है। 


6.4. साधारण विधेयक के मामले में संसद और राज्य विधान-मंडल में विधायी प्रक्रिया की 
तुलना 


राज्य विधान-मंडल 


यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत | यह राज्य विधान-मंडल के किसी भी सदन में प्रस्तुत 
किया जा सकता है। किया जा सकता है। 


2. | यह किसी मंत्री या किसी गैर-सरकारी | यह किसी मंत्री या किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा 
सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत किया जाता है। 


3. | जिस सदन में प्रारंभ किया जाता है उसमें | जिस सदन में प्रारंभ किया जाता है उसमें यह प्रथम, 
यह प्रथम, द्वितीय और तृतीय | द्वितीय और तृतीय वाचन/पाठन से गुजरता है। 
वाचन/पाठन से गुजरता है। 
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यह तभी पारित माना जाता है जब संसद 
के दोनों सदनों की संशोधन या बिना 
संशोधन के सहमति हो। 


` | दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब उत्पन्न 


होता है जब दूसरे सदन द्वारा पहले सदन 
से पारित विधेयक को अस्वीकार कर दिया 
जाये या दूसरे सदन द्वारा विधेयक को ऐसे 
संशोधनों के साथ पारित किया जाये जो 
पहले सदन को मान्य न हो या दूसरा सदन 
विधेयक को 6 माह तक पारित न करे। 


संविधान में किसी विधेयक पर गतिरोध 
की स्थिति के निपटान हेतु संसद के दोनों 
सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। 


, | लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित 


कर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो 
सकती और इसका विलोमतः भी सही है। 


किसी विधेयक पर उत्पन्न गतिरोध को हल 
करने के लिए, चाहे वह संसद के किसी भी 
सदन के लिए हो, संयुक्त बैठक का उपबन्ध 


है। 


यह तभी पारित माना जाता है जब राज्य विधान- 
मंडल के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन 
के सहमति हो। 


दोनों सदनों के बीच गतिरोध तब उत्पन्न होता है 
जब विधानपरिषद, विधानसभा द्वारा पारित 
विधेयक को अस्वीकार करे या संशोधन प्रस्तावित 
करे जो विधानसभा को स्वीकार्यन हो या 3 माह 
तक विधेयक को पारित न करे। 


संविधान में किसी विधेयक के/भसौदे के संबंध में 
गतिरोध की स्थिति में विधान-मंडल के दोनों सदनों 
की संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। 


विधानसभा विधेयक पास करनोहेमें विधानपरिषद 
पर अभिभावी, हो सकती) है॥ जब एक विधेयक 
विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित कर परिषद को 
भेजा जाता है तब 'यदि परिषद इसे फिर से 
अस्वीकार कर दे या सुधार के' लिए फिर कहे या एक 
माह तक इसे पारित न करे तो यह उसी रूप में 
पारित मोना जायेगा जिस रूप में विधानसभा ने इसे 
पारित किया था। 


दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे 
विधानसभा से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। 
विधान परिषद द्वारा आरंभ एवं पारित तथा 
विधानसभा को पारेषित विधेयक को यदि 
विधानसभा अस्वीकार कर दे तो वह समाप्त हो 
जाता है। 


6.2. धन विधेयक के मामले में संसद और राज्य विधान-मंडल की विधायी प्रक्रिया की 
तुलना 


89 


इसे केवल लोकसभा में पुरःस्थापित 


यह केवल एक मंत्री द्वारा ही 
पुरःस्थापित किया जा सकता है न कि 
किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा। 


इसे केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के 


इसे केवल विधानसभा में पुरःस्थापित किया जा सकता 
किया जा सकता है न कि राज्यसभा में। | है। 


यह केवल एक मंत्री द्वारा ही पुरःस्थापित किया जा 
सकता है न कि किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा। 


इसे केवल राज्यपाल की संस्तुति के पश्चात्‌ ही 
पश्चात्‌ ही पुरःस्थापित किया जा | पुरःस्थापित किया जा सकता है। 
सकता है। 
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इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या 
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। 
इसे लोकसभा को सिफारिशों या बिना 
किसी सिफारिश के 44 दिनों के भीतर 


लौटा देना चाहिए। 


लोकसभा, राज्यसभा की सिफारिशों 
को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती 


है। 


यदि लोकसभा किसी सिफारिश को 
स्वीकार कर लेती है तो इसे दोनों 
सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में पारित 
मान लिया जाता है। 


लोकसभा द्वारा राज्यसभा की किसी 
सिफारिश को न मानने पर, विधेयक 
को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप 
में पारित मान लिया जाता है। 


यदि राज्यसभा विधेयक को ॥4 दिनों 
के भीतर लोकसभा को न लौटाए तो' 
तय सीमा के अन्दर इसे पारित मान 
लिया जाता है। 


धन विधेयक के सम्बन्ध में, दोनों 
सदनों की संयुक्त बैठेक का कोई 
प्रावधान नहीं है 


| संसद द्वारा “पारित *धन विधेयेकं 


राष्ट्रपतिके समक्ष पेश किया जाता है। 
वह इस परोसहमति दे भी सकता है 


या नहीं भी, लेकिन इसे पुनर्विचार के 
लिए लौटा नहीं सकता है। 


इसे विधानपरिषद द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं 
किया जा सकता है इसे विधानसभा को सिफारिशों या 


बिना किसी सिफारिश के 44 दिनों के भीतर लौटा देना 
चाहिए। 


विधानसभा, विधानपरिषद की सिफारिशों को स्वीकार 
या अस्वीकार कर सकती हे। 


यदि विधानसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर 
लेती है तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में 
पारित मान लिया जाता है। 


विधानसभा द्वारा विधानॅपेरिषद की किसी सिफारिश 
को न मानने पर विधेयक को दोनों सदनों छारा/इसके 
मूल रूप में पारित मान लिया जाता है। 


यदि विधान्रपरिषद विधेयक को 44 दिनों के भीतर 
विधानसभा को)न लौटाए तो तय सीमा के अन्दर इसे 
पारित मान लिया जाता है। 


दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। 


जब किसी धन विधेयक को राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत 
किया जाता है, वह सहमति दे सकता है या अस्वीकार 
कर सकता है, इसके अतिरिक्त वह राष्ट्रपति की सहमति 
के लिए सुरक्षित रख सकता है लेकिन पुनर्विचार के 
लिए राज्य विधायिका को नहीं लौटा सकता है। 
राष्ट्रपति सहमति दे भी सकता है और नहीं भी, लेकिन 
पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। 


नोट: संविधान संशोधन विधेयक राज्य विधान-मंडल में प्रारंभ नहीं किया जा सकता। 


6.3 


॥90 


. विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति 


जब कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल के पास निम्नलिखित 


विकल्प होते हैं: 


० वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे; इसके बाद यह कानून बन जाएगा। 
० वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से मना कर दे; तो विधेयक कानून बनने में विफल रहता है। 
० धन विधेयक के अलावा किसी अन्य विधेयक के मामले में, वह विधेयक को पुनर्विचार के लिए 


लौटा सकता है। 
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० वह राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रख सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के तहत 
उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने के मामले में इसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है। 


राज्यपाल द्वारा किसी धन विधेयक को सुरक्षित रखे जाने की स्थिति में, राष्ट्रपति उस पर 
अपनी सहमति दे सकता है या अस्वीकार कर सकता है। 

७ लेकिन धन विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक के मामले में, राष्ट्रपति इसे राज्यपाल को 
निर्देशित करते हुए विधान-मंडल को पुनर्विचार के लिए लौटाने को कह सकते हैं। इस मामले में, 
विधान-मंडल को ऐसे विधेयक पर 6 माह के भीतर अवश्य ही पुनर्विचार करना होता है, उसके 
बाद यदि इसे पारित किया जाता है तो, इसे पुन: राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। लेकिन 
राष्ट्रपति के लिए इस पर सहमति देना बाध्यकारी नहीं है (अनु. 204)। 

७ यह स्पष्ट है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित है, तब बिना राष्ट्रपति के सहमति 
के वह कानून के रूप में प्रभावी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, संविधान में राष्ट्रपति को बिधेयक पर 
सहमति देने (या अपनी सहमति न देने) के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गयी है। फलस्वरूप, 


राष्ट्रपति राज्य विधान-मंडल के किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने.पासेरोक सकता है। 
७ इसके अलावा, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रखा जाता है, तो वह संबैधानिकता के 


किसी प्रश्न पर इसे अनु.43 के तहत उच्चतम न्यायालय के पास सलाहे हेतु भेज सकता है। 


6.4. राज्यपाल और राष्ट्रपति के वीटो शक्ति की तुलना 


राज्यपाल 


संसद के दोनों सदनों द्वारा/पारित विधेयक पर सहमति दे | राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक 
सकता है। पर सहमति दे सकता है। 


घोषणा कर सकता है कि वह सहमति नहीं देगा, तो इस | घोषणा कर सकता है कि वह सहमति 
नहीं देगा, तो इस मामले में विधेयक 


कानून नहीं बन पाता है। 


मामले में विधेयेक कानून नहीं बन पाता है। 


धन विधेयक के अतिरिक्त किसी अन्य विधेयक के मामले में, | धन विधेयक के अलावा किसी अन्य 
संसद द्वारा पौरित किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए | विधेयक के मामले में, राज्य विधान- 


लौटा सकता है। यदि विधेयक को संशोधन के साथ या | मंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को 

संशोधन के बिना पुनः पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति | पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि 

इस पर सहमति देने हेतु बाध्य है। विधेयक को संशोधन के साथ या 
संशोधन के बिना पुनः पारित कर दिया 
जाता है तो राज्यपाल इस पर सहमति 
देने हेतु बाध्य है। 


इसके अतिरिक्त राज्यपाल के पास एक 
और विकल्प होता है; वह राष्ट्रपति के 
विचारार्थ इसे सुरक्षित रख सकता है। 


॥9 wwWw.visionias.in 


@Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए सुरक्षित राज्य विधेयक के | राज्यपाल अगर किसी विधेयक को एक 
मामले में वह निम्नलिखित कदम उठा सकता है : बार राष्ट्रपति के पुनर्विचारार्थ रखता है 
° धन विधेयक के मामले में, वह सहमति दे भी सकता है | तो इस विधेयक के बाद के अधिनियमन 

और नहीं भी। की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है। 
० किसी अन्य विधेयक के मामले में, इसमें राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं 


होती 
० घोषणा कर सकता है कि वह इसे सहमति देता है हा 


या नहीं, या 

० राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा 
सकता है; राज्य विधायिका को इस पर 6 महीने के 
भीतर अवश्य पुनर्विचार करना होगा। यदि यह 
पुनः पारित (संशोधन के साथ या संशोधन के 
बिना) कर दिया जाता है तो इसे सीधै राष्ट्रपति के 
समक्ष पेश करना होगा। लेकिन राष्ट्रपति इस पर 
सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है यद्यपि राज्य 
विधान-मंडल ने इसे दुबारा पारित किया हो। 


«७ संवैधानिक प्रावधानों के तहत संसद और राज्य विधोन-मंडलों के विशेषाधिकार समान हैं (अनु. 
।05 और 494)। संविधान द्वारा संसद राज्य विधान-मंडलों के दोनों सदनों, उनकी समितियों 


तथा उनके सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार, उन्मुक्तियाँ तथा सुरक्षा प्रदान की गई हैं। 

७ यह ध्यान देने योग्य है कि संबिधान ने उन लोगों जो राज्य विधान-मंडल या इसके किसी समिति 
की कारवाईयों में बोलने/और भागे लेने के लिए अधिकृत हैं, के विशेषाधिकारों में विस्तार किया है। 
इसमें महाधिवक्ता और राज्ये के मंत्री सम्मिलित हैं। इन्हें दो व्यापक श्रेणियों में बाँटा गया है: 

० सामूहिक विशेषाधिकार का प्रयोग प्रत्येक सदन द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। इनमें, 
रिपोर्ट आदि प्रकाशित करने का अधिकार, बाहरी व्यक्तियों को सदन की कार्यवाही से बाहर 
करना, बिशेषाधिकारों के उल्लंघन के लिए सदस्यों/बाहरी व्यक्तियों को दंडित करना इत्यादि 
सम्मिलित हैं। 

७. व्यक्तिगत विशेषाधिकार सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किये जाते हैं। उदाहरणार्थ 
सदन में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सत्र के दौरान न्यायिक जाँच से छूट, सत्र से 40 दिन पहले 
से 40 दिन बाद तक सिविल गिरफ्तारी से छूट इत्यादि। 

० विशेषाधिकारों के स्रोत: मूलतः इसे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स से लिया गया है। सभी 
विशेषाधिकारों को संहिताबद्ध करने के लिए कोई कानून नहीं है। ये पांच विभिन्न स्रोतों 
संवैधानिक प्रावधान, संसद के विभिन्न कानून, दोनों सदनों के नियम, संसदीय सम्मेलन और 
न्यायिक निर्वचन पर आधारित हैं। 

० विशेषाधिकारों का उल्लंघन: विशेषाधिकारों के उल्लंघन और उसके लिए सजा के निर्धारण 
हेतु स्पष्ट नियमों का अभाव है। कर्नाटक विशेषाधिकार पैनल के अनुसार, कोई भी ऐसी 
अभिव्यक्ति अथवा कोई भी ऐसा निन्दा-लेख छापना या प्रकाशित करना विशेषाधिकार 
उल्लंघन के अंतर्गत आ सकता है, जो सदन, इसकी समितियों या इसके सदस्यों के चरित्र या 
संसद सदस्य के नाते उनके आचरण के सन्दर्भ में अपमानजनक है। 
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विशेषाधिकार समिति 
७ यह एक स्थायी समिति है जिसका संसद / राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदन में गठन होता है। 
लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 45 जबकि राज्यसभा की समिति में 40 सदस्य होते हैं 


जिनको क्रमशः अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 


इसका प्रमुख कार्य, सभा अथवा उसके किसी सदस्य अथवा किसी समिति के सदस्य के 


विशेषाधिकार के भंग किए जाने से संबंधित प्रत्येक प्रश्‍न की जांच करना, जो उसे सभा अथवा 
अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाए। प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात का निश्चय 
करना कि क्या विशेषाधिकार को भंग किया गया है और अपने प्रतिवेदन में इस संबंध में उपयुक्त 
सिफारिश करना। 


7.॥. नवीनतम मुद्दा 


७ हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष ने अपनी "विशेषाधिकार समिति" की सिफारिशों के 
आधार पर दो पत्रकारों को एक वर्ष के कारावास का आदेश दिया। इससे पूर्व वर्ष 2003 में 
तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष ने AIADM सरकार के/ सम्बन्ध में .आलोचनांत्मक लेखों के 
प्रकाशन के लिए पांच पत्रकारों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। 

विशेषाधिकार से संबंधित एक वाद में उच्चतम न्यायालय के फैसले से निम्नलिखित पहलुओं का उल्लेख 

किया जा सकता है: 

«७ राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन को अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन या अवमानना के लिए 
दण्डित करने की शक्ति है। 

« प्रत्येक सदन अपने विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामले में एकमात्र न्यायाधीश है। न्यायालयों को 
इस मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार-क्षेत्र नहीं है। हालाँकि, यदि विधायिका या इसके 
द्वारा अधिकृत कोई प्राधिकारी सेंसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अधिकार क्षेत्र से बाहर 
जाकर कोई विशेषाधिकारो प्राप्त करना चाहता है, या कोई नोटिस जारी किया जाता है तो ऐसे 
मामले में न्यायालय हंस्तक्षेप करे।सकती है। 

° विधान-मंडल के किसी भी सदन को स्वयं के लिए ऐसा कोई कानून बनाने की कोई विशेषाधिकार 
की शक्ति नहीं है, जो विधि संगेत न हो। ऐसे मामलों में न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि 
वास्तव में सदने.को ऐसा कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। 

० अपनी अवमानना के लिए विधान-मंडल द्वारा बंदी बनाये गये किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में उच्च 
न्यायालये अनु. 226 (अनु 32 के तहत उच्चतम न्यायालय) के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका 
पर सुनवाई कर सकता है। यह सुनवाई इस आधार पर की जा सकती है कि याचिकाकर्ता के 
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। न्यायालय उस कैदी को जमानत पर पर रिहा कर 
सकता है। 

७ एक बार जब विशेषाधिकार सदन को प्राप्त हो जाते हैं, तब सदन इसे अपने अनुसार प्रयुक्त करता 
है। न्यायालय ऐसे में विशेषाधिकार हनन के मामले में सदन या उसके अध्यक्ष द्वारा लिए गये गलत 
निर्णय के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। 

महत्व 

७ ये सांसदों और विधायकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं और इन सदनों में होने 
वाले मामलों पर मुकदमेबाजी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं। 

७ इन विशेषाधिकारों के बिना सदन अपने अधिकार, गरिमा और सम्मान को बनाए रखने में असमर्थ 
होगा। साथ ही इनके बिना यह अपने सदस्यों को कर्तव्यों के निर्वहन में किसी अवरोध से सुरक्षा 
प्रदान करने में भी सक्षम नहीं होगा। 
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आलोचना 

° कभी-कभी इसका प्रयोग मीडिया द्वारा की गयी सांसदों/विधायकों की आलोचना का विरोध करने 
तथा कानूनी कार्यवाही के विकल्प के रूप में किया जाता है। 

«७ विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित कानून राजनीतिज्ञों को उनके स्वयं के मामलों में ही न्याय 
करने का अधिकार प्रदान करते हैं। इससे हितों के टकराव तथा अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई की 
आधारभूत गारंटी से वंचित करने की स्थिति बन जाती है। 

७ वस्तुतः इस सन्दर्भ में एक कानून का निर्माण किया जाना आवश्यक है जो विधायी विशेषाधिकारों 
को संहिताबद्ध करे। साथ ही, विशेषाधिकार हनन की स्थिति में पैनल के कार्यो की सीमाओं को 
विहित करे तथा इस हेतु एक सुनिश्चित प्रक्रिया का भी निर्धारण कर सके। विधायिका को अपनी 
शक्ति का उपयोग अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के मामले में ही करना चाहिए ताकि 
सदन की स्वतंत्रता की रक्षा भी हो सके और आलोचकों की स्वतंत्रता को भी कम नहीं किया जाए। 


यह स्पष्ट है कि विधानपरिषद की स्थिति विधानसभा की तुलना में राज्यसभा और लोकसभा के-तर्ज पर 

तुलनात्मक रूप से कमजोर है। राज्यसभा की स्थिति सरकार पर नियंत्रण के सम्बन्ध में और वित्तीय 

मामलों को छोड़कर सभी मामलों में लोकसभा के बराबर है। दूसरी ओर, विधानपरिषद निम्नलिखित 
मामलों में विधानसभा के अधीनस्थ है: 

७ किसी धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में ही पुरःस्थापित किया जाता है न कि विधानपरिषद 
में परिषद धन विधेयक में न ही कोई संशोधन कर सकती है और नही उसे अस्वीकार कर सकती 
है। इसे या तो सिफारिशों के साथ या उनके बिना ॥4 दिनों के भीतर विधेयक को वापस करना 
होता है। 

«७ अन्य विधेयकों के मामले में भी, परिषद, विधानसभा के अधीनस्थ है। यह किसी विधेयक को उसके 
पारित होने के बाद अधिकतम/4 माह के लिए रोक सकती है। असहमति के मामले में विधानसभा 
अपनी इच्छानुसार काम करती है। 

° दूसरी ओर, विधानपरिषद्‌(द्वारा लाये गये प्रस्ताव को विधानसभा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने 
की शक्ति रखतीहै। 

विधानपरिषद को अपने अस्तित्वोके लिए विधानसभा की इच्छा पर निर्भर रहना पड़ता है। 
विधाज्ञसभा, विधानपरिषद को संसद के एक अधिनियम द्वारा समाप्त करा सकती है। 

°  मंत्रीपरिषद का उत्तरदायित्व केवल विधानसभा के प्रति होता है। 


«७. विधानपरिषद के'सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तथा राज्यसभा के सदस्यों के 
चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। 


विधानसभा विधानपरिषद 


सदस्यों की स्वीकार्य | 60 से 500 तक (जनसंख्या के | न्यूनतम 40 या विधानसभा की कुल 


आधार पर) अपवाद: गोवा, | संख्या का एक तिहाई से अधिक नहीं 
अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम- 30, 
मिजोरम- 40 


सदस्यों का निर्वाचन | सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के | ॥/3 सदस्य स्थानीय निकायों; 
आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता के जैसे: नगर पालिकाओं जिक 


द्वारा बोर्डो आदि के सदस्यों द्वारा चुने 
जाते हैं। 
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७ ॥/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य 
विधानसभा के सदस्यों द्वारा 
किया जाता है। 

॥/2 सदस्यों का निर्वाचन राज्य 
में रहने वाले ऐसे व्यक्तियों द्वारा 
होता है जो किसी विश्वविद्यालय 
के कम-से-कम तीन वर्ष से स्नातक 
हैं। 

4/42 सदस्यों का निर्वाचन 3 वर्ष 
से अध्यापन कर रहे शिक्षक करते 
हैं, लेकिन ये अंध्यापेक माध्यमिक 
स्कूलों से कम के नहीं होने 
चाहिए। 


सामान्य अवधि- 5 वर्ष; हालाँकि, | विधानपरिषद एक स्थायी सदन है 
(राज्यसभा की तरह) और विघटन के 


राज्यपाल कभी भी विधानसभा 
को भंग कर सकता है। संसद के एक |योग्य नहीं है; हर दूसरे वर्ष एक- 
क़ानून के .द्वाख. आपातकाल के | तिहाई सदस्य सेवानिवृत हो जाते हैं। 
दौरान अवधि को एके बार में।..| इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षो का 
वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता | होता है। 


विधानपरिषद को राज्यसभाइकी तुलना में कम महत्व प्राप्त है क्योंकि: 


० राज्यसभा, संविधानोके संघीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है। इसकी स्थिति एक नाममात्र के 
निकाय से.कहीं अधिक है। इसलिए संविधान में लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की 
स्थिति मैं संयुक्त बैठक का प्रावधान है। हालाँकि, अंततः अपनी संख्याबल के कारण लोकसभा उच्च 
निकाय साबित होगा। 

«७ राज्य विधान-मंडल के मामले में, संविधान ने इंग्लैंड की प्रणाली को अपनाया है। राज्य 
विधानपरिषद को राज्यसभा की तुलना में सीमित शक्तियां प्रदान की गयी हैं। राज्य विधान-मंडल 
में दोनों सदनों के मध्य गतिरोध उत्पन्न होने की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अतः 
विधानपरिषद के असहमत होने पर भी विधेयक पारित हो सकता है। 

«७ विधानपरिषद अलग-अलग क्षेत्रों जैसे स्थानीय संस्थाओं, ख्रातकों, अध्यापकों, विधानसभाओं और 
विज्ञान, कला, साहित्य, सहकारिता आंदोलन या समाज सेवा आदि से संबंधित व्यक्तियों द्वारा 
गठित की जाती है। दूसरी ओर, राज्यसभा में अधिकांश सदस्यों को चुना जाता है (250 में से 
केवल ॥2 नामांकित होते हैं)। 
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0. विधानपरिषद की उपयोगिता 


«७ यह अपनी विलंबकारी शक्ति के आधार पर विधानसभा द्वारा बनाये गये कुछ दोषपूर्ण, लापरवाह 


और अविवेकशील विधानों की जांच करती है। 

° अप्रत्यक्ष चुनावी प्रक्रिया और विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के नामांकन के कारण 
विधानपरिषद कई मामले में बेहतर क्षमता वाला सदन हे। 

७ द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया है कि विधानपरिषद को पंचायती राज 
संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना चाहिए और संविधान में उपयुक्त संशोधनों के माध्यम 
से परिषद के लिए आवश्यक शक्तियों का प्रावधान करना चाहिए ताकि यह स्थानीय प्रशासन को 
मजबूत करने का काम करे। 


७ भारतीय संघ के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे में सक्रिय रहने के कारण विभिन्न प्रदेशों की 
राजनीति में काफी समानताएं मौजूद है परंतु उनकी सरंचना और उपलब्धियों में विभिन्नताएं भी 
हैं। प्रत्येक राज्य में वर्ग, जाति, सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों, और सामाजिक एवं आर्थिक 
विकास के अलग-अलग स्तर मौजूद हैं जो उसकी राजनीति को प्रभावित करुते हैं। 

भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य राजनीति का विशेष महत्व है। भारतीय लोकतंत्र की 
सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य अपने बिकास कार्यक्रमों को किस गति से 
क्रियान्वित कर पाते हैं। भूमि सुधार कानून हो या शिक्षा में परिवर्तन लाने का कोई कार्यक्रम, 
आर्थिक नियोजन हो या मद्य निषेध, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना हो या व्यापक सिंचाई 
सुविधाओं की व्यवस्था करनी हो, व्यवहार में. इन सभी, का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा ही 


किया जाता है। जन साधारण की दिन-प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान राज्य सरकारों द्वारा 
ही किया जाता है। यद्यपि सभी राज्य एक ही संविधान द्वारा शासित है फिर भी उसकी राजनीति 


में भिन्नता विद्यमान है। 
राज्य-राजनीति के निर्धारक/तत्व निम्नलिखित है: 
° संवैधानिक तत्व: संवैधानिक ढांचा, राज्याराजनीति का संस्थानात्मक निर्धारक तत्व है। संविधान 


में "राज्यों का संघ" वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। राज्य की राजनीति, केंद्रीय शासन और 
राजनीत्ति.से व्यापक रूप से प्रभावित होती है। 

° राजनीतिक तत्व: राजनीतिक तत्व के अंतर्गत केंद्रीय नेतृत्व और प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व राज्य 
राजनीति को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त एक ही समय में विभिन्न राज्यों की राजनीतिक 
स्थिति में भी अंतर देखां जा सकता है। इसका कारण है मुख्यमंत्री का राज्यों की राजनीति में प्रमुख 
भूमिका निभाना। केन्द्र और राज्यों की दलीय स्थिति भी राज्य राजनीति को प्रभावित करती है। 
केंद्रीय सरेकार के राज्य सरकार से संबंध वस्तुतः दलीय संरचना पर कम तथा प्रधानमंत्री और 
मुख्यमंत्री के समीकरण पर अधिक निर्भर हैं। केंद्र के लिए मिली-जुली सरकार वाले राज्य की 
राजनीतिक स्थिति को प्रभावित करना सामान्यतया सरल होता है। 

° सांस्कृतिक व सामाजिक तत्व: भारतीय संघ के कुछ राज्य काफी विकसित और कुछ बहुत पिछड़े 
हैं। राज्य विशेष में जातियों की संख्यात्मक स्थिति, अनुसूचित जातियों व जनजातियों, 
अल्पसंख्यकों आदि की स्थिति एवं संख्या विशेष की राजनीति द्वारा दल व्यवस्था और न्यायिक 
प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। 

«७ आर्थिक तत्व: यदि एक राज्य के पास पर्याप्त वित्तीय साधन हैं तो उस राज्य की राजनीति के स्वतंत्र 
और स्वस्थ रूप से विकसित होने की आशा की जा सकती है। पिछले एक दशक से आर्थिक विकास 
का पहलू राज्य राजनीति में महत्वपूर्ण कारक बनता जा रहा है। राज्य विशेष में संपन्न होने वाले 
चुनावों में मतदाता सरकारों को इस कसौटी पर मापने लगे हैं कि वह राज्य के विकास और शासन 
की गुणवता की दृष्टि से कितना काम कर पाई। 
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«७ भौगोलिक तत्व: भौगोलिक स्थिति राज्य के आर्थिक विकास की और परोक्ष रूप से राज्य राजनीति 
को प्रभावित करती है। सीमा पर स्थित राज्यों में यदि कभी पृथकतावादी प्रवृत्तियों का उदय होता 
है तो इसका प्रमुख कारण उसकी भौगोलिक स्थिति हो सकती है। इसके उदाहरण नागालैंड और 
मिजोरम हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य जनसंख्या व क्षेत्र की दृष्टि से विशाल और विविधताओं से 
पूर्ण हैं। ऐसे राज्यों की राजनीति में एक-दूसरे से भेद होना स्वाभाविक है। 


2. राज्य विधान-मंडल से संबंधित अन्य नवीनतम मुद्दे 


लाभ के पद एवं संसदीय सचिव से संबद्ध मुद्दा : वर्ष 205 में, दिल्ली सरकार ने छह मंत्रियों के लिए 

2 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की थी। 

° इस पद को "लाभ के पद” 'की परिभाषा से छूट नहीं प्रदान की गयी थी। 

७ दिल्ली सरकार के द्वारा संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद की परिभाषा से छूट प्रदान करने 
संबंधी प्रावधान करने के लिए दिल्ली विधानसभा सदस्य (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 997 
में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव लाया गया। 

० सचिव, अनुच्छेद 239 ^A(4) के तहत मंत्री भी नहीं होते हैं क्योंकि उन्हें. न तो राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त किया जाता है और न हीं उन्हें पद एवं गोपनीयता की!शपथ दिलाई जाती है 

«७ लेकिन राष्ट्रपति ने संशोधन प्रस्ताव को अपनी सहमति देने से मेना कर दिया है। 

लाभ के पद की परिभाषा 

संविधान में 'लाभ के पद' की परिभाषा नहीं दी गयी है॥किन्तु पूर्व निर्णयों के आधार पर निर्वाचन 

आयोग के द्वारा लाभ के पद के परीक्षण हेतु “निम्नलिखित पांच)प्रमुख कसौटियों को आधार माना गया 

हैः 
क्या पद पर नियुक्ति सरकार के द्वारा की गयी है? 


क्या पद के धारणकर्ता को सरकारे अपनी स्वेच्छो से पद से हटा सकती है? 


क्या पारिश्रमिक का भुगताने.सरकार के द्वारा किया जाता है? 


पद के धारणकर्ता के कार्य क्या हैं? 


क्या इन कार्यों को संपन्न करने.की प्रक्रिया पर सरकार का नियंत्रण बना रहता है? 


७ एंक केंद्र शासित प्रदेश के”रूप में दिल्ली की विशेष स्थिति के कारण, किसी विधेयक को 


विधानसभा द्वारा पांरित किये जाने के पश्चात्‌ भी तब तक "कानून" नहीं माना जाता है, जब तक 
इस पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं कर दी जाती है। 

७ दिल्ली सरकार का तर्क है कि संसदीय सचिव किसी भी पारिश्रमिक या सरकार की ओर से भत्तों के 
लिए पात्र नहीं हैं, अतः इस पद को “लाभ के पद” की परिभाषा से छूट प्रदान की जानी चाहिए। 

° पंजाब, हरियाणा, और राजस्थान आदि जैसे कई राज्यों में कभी-कभार यह पद सृजित किया गया है। 

१ हालांकि, उच्च न्यायालय में विभिन्न याचिकाओं में संसद सचिव की नियुक्ति को चुनौती दी गई है। 

७ जून 2045 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में 24 संसदीय सचिवों की नियुक्ति 
असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दी। 

७ इसी प्रकार की कार्रवाई बंबई उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय आदि द्वारा भी की 
गई है। 


७ वर्तमान में, गुजरात, पंजाब और राजस्थान जैसे विभिन्न राज्यों में इस प्रकार के पदों का अस्तित्व है। 
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3. विगत वर्षो में ४50० ॥45 Gऽ मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे 


गए प्रश्र (Previous Year Vision IAS GS Mains Test 
Series Questions) 


4. "भारत में विधान परिषदें न केवल द्वितीय हैं, बल्कि राज्य विधायिका के द्वितीयक सदन भी 
हैं। उनके संगठन और शक्तियों के संदर्भ में, वे अप्रचलित हो गयी हैं और उन्हें समाप्त कर दिया 
जाना चाहिए।” परीक्षण कीजिए। 

दृष्टिकोण: 

७ यह प्रश्न इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग करता है कि किस प्रकार और क्यों विधान 
परिषदें - द्वितीय और द्वितियक सदन हैं। इसके लिए विधानसभा के मुकाबले उनकी 
शक्तियों की व्याख्या की आवश्यकता है। साधारण विधेयकों, धन विधेयकों/बजट और यह 


भी कि उनका अस्तित्व विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है - इस संबंध में कम से 
कम तीन पहलुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 

७ उनकी संरचना और नियुक्ति की रीति का भी संक्षेप में वर्णन किया.जाना चाहिए। 

७ फिर उत्तर में आधुनिक संदर्भ में उनकी उपयोगिता.पर चिंतन करना चाहिए। 

* अंत में सुधारों का सुझाव दिया जाना चाहिए (जैसे कि द्वितीय ARC की अनुशंसा) जो 
इसे अधिक प्रभावी संस्था बना सकते हैं। 

उत्तर: 

भाग १ 

संविधान द्वारा विधान परिषदों को प्रदान गॅई शक्तियां यह स्पष्ट कर देती हैं कि उन्हें 

विधानसभा की तुलना में अधीनस्थ निकाय माना गया है। इसलिये: 

७ धन विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। परिषद को भेजे जाने 
पर विधेयक में वह संशोधन नहीं कर सकती है या अस्वीकार नहीं कर सकती है। वह 
केवल परिवर्तनों की अनुशंसा कर सकती है और 44 दिनों के भीतर विधेयक को वापस 
कर सकती है। यहाँतक कि इन्हें भी विधानसभा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। 

° बज़ट के संबंध में भी, वह केवल चर्चा कर सकती है लेकिन अनुदान की मांगों पर 
मतदान नहीं कर सेकती है 

७ साधारण विधेयक पारित करने की भी अंतिम शक्तियां विधानसभा में निहित हैं। 
परिषेद अधिकेसें अधिक चार महीने तक पारित होने में विलंब कर सकती है - पहली 
अवस्था में)तीन महीने और दूसरी अवस्था में एक महीने। दूसरे शब्दों में, यहां तक कि 
परिषद राज्यसभा की भांति संशोधनकारी निकाय भी नहीं है। यह केवल विलंबकारी 
संदन या परामर्शदायी निकाय है। 

७ जब परिषद में उद्भूत होने वाला साधारण विधेयक विधानसभा को भेजा जाता है और 
अस्वीकार दिया जाता है, तो वह मृत विधेयक बन जाता है। 


७ परिषद का अपना अस्तित्व ही विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। विधानसभा 
की अनुशंसा पर संसद द्वारा परिषद की सुजन या उत्सादन किया जा सकता है। 


भाग 2 
७ इसकी महत्वहीन शक्तियों के अतिरिक्त, संगठन और चयन की रीति भी समयानुकूल 
नहीं है। उदाहरण के लिए ॥/42 सदस्य ख्रातकों के बीच से चुने जाते हैं और ॥/6 
राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हें यह अलोकप्रिय, पराजित, महत्वाकांक्षी 
राजनेताओं या उनके चहेतों के लिए राज्य विधायिका या यहां तक कि इसके माध्यम से 
कार्यपालिका का भाग बनना संभव बनाती है। 
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भाग 3 
उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद, परिषद की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं: 
७ यह संशोधन और विचार का प्रावधान करके विधानसभा द्वारा जल्दबाजी में बनाए गए 
दोषपूर्ण, लापरवाह और कुविचारित कानूनों को संयमित करती है। 


७ यह समाज के विभिन्न वर्गो के प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करती है जैसे कि प्रतिष्ठित 
व्यावसायिक और विशेषज्ञ जो प्रत्यक्ष निर्वाचनों में नहीं जीत सकते हैं 


इसलिए इनका पूरी तरह उत्सादन करने की बजाय, प्रभावी संस्था बनाने के लिए उनमें 
सुधार करना श्रेष्ठतर दृष्टिकोण माना जा सकता है। द्वितीय ARC की यह अनुशंसा इस संबंध 
में महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए और जो स्थानीय निकायों 
(पंचायतों और नगर पालिकाओं) द्वारा निर्वाचित सदस्यों द्वारा भरी जानी चाहिए । 


“संघीय संसद के विपरीत, राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के बीच किसी भी गतिरोध को 
दूर करने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि कोई गतिरोध संभवतः उत्पन्न ही नहीं हो सकता 
है।” सविस्तार वर्णन कीजिए। संसद और राज्य विधान-मंडलों में साधारण विधेयकों और धन 
विधेयकों के संबंध में प्रक्रिया का तुलनात्मक मूल्यांकन,कीजिए। 


केंद्र और राज्यों में द्विसदनीयता पर प्रकाश डालते हुए उत्तेर आरंभ कीजिए। 

विधान परिषदों पर विधान सभाओं की सर्वोच्चता का सविस्तोरूबर्णन कीजिए। 

* अंतिम भाग पूर्ववर्ती चर्चा से निकलना चाहिए और संघ और राज्य स्तर पर द्विसदनीय 
विधान-मंडल के संबंध में विधायी प्रक्रिया काङल्लेख कीजिए। 


संविधान ने संघ में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। हालाँकि, राज्यों की स्थिति में 

द्वितीय सदन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 69 के अनुसार विधान सभा के प्रस्ताव पर 

निर्भर औचिल्य का विषेय है। इस प्रकार,#राज्यों की स्थिति में विधान सभा की अनुशंसा पर 
द्वितिय सदन या विधान परिषद को स्थापित और साथ ही समाप्त किया जा सकता है। 

स्पष्ट रूप सेहरलुलनात्मेक दृष्टि से, विधान परिषदों की स्थिति राज्य सभा की तुलना में बहुत 

कमजोरे, है। जहाँ संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति का समाधान संयुक्त बैठक द्वारा 

किया जाता है, वहीं राज्य विधान-मंडल के दोनों सदनों के बीच मतभेद दूर करने के लिए 
ऐसा. कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि अंततः विधानसभा की इच्छा अभिभावी होती है। 

यहे द्विसदनीय राज्य विधान-मंडल में विधायी प्रक्रिया को उद्धृत करते हुए प्रदर्शित किया जा 

सकता है, जो कुछ अंतरों को छोड़कर व्यापक रूप से संसद में विधायी प्रक्रिया के समान है: 

° जहाँ तक धन विधेयक की बात है, स्थिति संघीय संसद के समान है। केवल विधानसभा 
को संशोधनों की अनुशंसा करने या विधेयक की प्राप्ति की तिथि से 44 दिनों की अवधि 
तक विधेयक को रोककर रखने के अतिरिक्त विधान परिषद के पास कोई शक्ति नहीं है। 
अंततोगत्वा विधानसभा की इच्छा अभिभावी होती है और वह किसी भी अनुशंसा को 
स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस प्रकार धन विधेयक के मामले में गतिरोध 
बिल्कुल नहीं हो सकता है। 

७ साधारण विधेयकों अर्थात धन विधेयकों से भिन्न अन्य विधेयकों की स्थिति में, अनुच्छेद 
497 (॥b) के अनुसार परिषद के पास एकमात्र शक्ति 3 महीने की अवधि तक विधेयक 
पारित होने में कुछ विलंब करने की है। 
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° असहमति की स्थिति में विधेयक केवल विधानसभा में वापस जा सकता है, लेकिन 
अंततः विधानसभा का मत अभिभावी होगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 
विधानसभा द्वारा विधेयक पर दूसरे विचारण के बाद विधान परिषद अनुच्छेद 497 


(20) के अनुसार विधेयक को एक महीने से अधिक समय तक रोक नहीं सकती है। इस 
प्रकार, यह तर्क दिया जा सकता है कि राज्यसभा के विपरीत राज्यों में द्वितिय सदन 


संशोधनकारी नहीं, बल्कि केवल परामर्शदायी या विलम्बकारी सदन है। 
संघीय संसद के द्वितीय सदन और राज्य विधान-मंडल में उसके समकक्ष के बीच शक्ति में अंतर 
के लिए इस तथ्य को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है कि उच्च सदन के रूप में राज्य सभा 
संविधान के संघीय चरित्र का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए केवल विलम्बकारी निकाय की 
तुलना में जो विधान परिषदे हैं, इसकी बेहतर स्थिति है। 


4. विगत वर्षो में संघ लोक सेवा आयोग (ए?$८) द्वारा पूछे 


गए प्रश्न (Past Year UPSC Questions) 


I. How any by which authority can a State Legislative Council be abolished? 
(83॥॥86(8)/3) 
किस प्रकार और किस प्राधिकरण द्वारा राज्य“विधान परिषद का उन्मूलन किया जा सकता है? 
(83॥॥86(8)/3) 

2. Should the Speaker of a LegislativexAssembly appear before the courts on 
summons? Justify yourNiewpoint (50 words) (93॥/76/5) 
क्या विधान सभा अध्यक्ष को सम्मन भेजे जाने)पर न्यायालयों के समक्ष उपस्थित होना चाहिए? 
अपने दृष्टिकोण का औचित्य सिद्ध कीजिए। (50 शब्दों में) (93//7९/5) 

3. What is a/bicameral legislature? Mention the states that have a bicameral 
legislature iNourcountry. (95॥॥80(8)/3) 
द्विसदनीयौोविधायिका क्या होती है? हमारे देश में द्विसदनीय विधायिकाओं वाले राज्यों का 
उल्लेख कीजिए॥(95॥॥80(8)/3) 

4. On what grounds the Legislative Councils are justified? How is it created or 
abolished in a State? (50 words) (98॥॥40/20) 
किस आधार पर विधान परिषदों को उचित ठहराया जाता है? राज्य में इसका सृजन या उन्मूलन 
किस प्रकार किया जाता है? (।50 शब्दों में ) (98॥॥40/20) 
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«७ भारतीय संविधान के द्वारा एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसके शीर्ष पर उच्चतम 
न्यायालय है व उसके अधीन उच्च न्यायालय हैं। एक उच्च न्यायालय के अधीन (और राज्य स्तर के 
नीचे) अधीनस्थ न्यायालयों (जिला न्यायालय एवं अन्य अधीनस्थ न्यायालय) की श्रेणियां हैं। 

७ यह एकीकृत न्याय प्रणाली केन्द्रीय कानूनों के साथ-साथ राज्य के कानूनों को प्रवर्तित करती है। 
दूसरी तरफ, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय कानून का प्रवर्तन संघीय न्यायपालिका द्वारा जबकि 
राज्यों के कानूनों का प्रवर्तन संबद्ध राज्य न्यायपालिकाओं द्वारा किया जाता है। 

७ इस एकीकृत न्याय प्रणाली को भारत शासन अधिनियम, 4935 से ग्रहण किया गया है। 


2. उच्चतम न्यायालय 


«७ भारत के उच्चतम न्यायालये.का उद्घाटन 28 जनवरी 950 को किया गया। यह भारत शासन 
अधिनियम, 935 के द्वारा स्थापित संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। 

«७ भारतीय संविधोन-केल्भागः\ में अनुच्छेद 24 से 47 तक उच्चतम न्यायालय की संरचना, 
स्वतंत्रता, क्षेत्राधिकार, शक्तियाँ और कार्यप्रणाली आदि का वर्णन किया गया है। संसद के पास 
उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार, शक्तियों आदि के बारे में कानून बनाने का अधिकार है। 

७.. मूलतः इस न्यायालये में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। संसद को यह शक्ति है 
किवह विधि बनाकर न्यायाधीशों की संख्या विहित करे। वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में 
न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 है। 


2.॥. नियुक्ति 


2... अर्हताएँ 


अनुच्छेद 24(3) के अनुसार कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के 

लिए तभी अर्ह होगा जब वह: 

७ भारत का नागरिक हो, और 

० किसी एक उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में कम-से-कम पाँच वर्षो तक 
न्यायाधीश रहा हो, या 

७ किसी उच्च न्यायालय अथवा दो या दो से अधिक ऐसे न्यायालयों में कम-से-कम दस वर्षों तक 
वकालत कर चुका हो, या 

७ राष्ट्रपति की राय में प्रख्यात न्यायविद (पारंगत विधिवेत्ता) हो। 
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2.॥.2. नियुक्ति और कॉलेजियम 


अनुच्छेद 24 (2) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति, 
उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उच्च न्यायालयों के कुछ ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के 
पश्चात्‌, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा 
सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब 
तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता है। 


° उच्चतम न्यायालय ने परामर्श! शब्द की व्याख्या तीन न्यायाधीश वादों (Three Judges 
Cases) (982, 993, 998) में विभिन्न तरीके से की है। तीसरे न्यायाधीश वाद के उपरांत 
वर्तमान परिदृश्य में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम, जिसमें उच्चतम 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते है, की सलाह पर 
(प्रकृति में बाध्यकारी) राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 

° तीसरे न्यायाधीश वाद, 998 में न्यायालय ने मत दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और चार 
ज्येष्ठतम न्यायाधीशों से मिलकर बनने वाली कॉलेजियम में जो बहुमत की राय होगी बही 
निर्धारक होगी। 


उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 


° दूसरे न्यायाधीश वाद, 993 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सबसे बरिष्ठ न्यायाधीश को 
ही भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करनो चाहिए। 


नियुक्ति से संबंधित उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय 

हाल ही में सरकार ने उच्चतम न्यायालय को इस सेंबंध में प्रक्रियो,ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर) 

सौंपा है। 

पृष्ठभूमि 

७ कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करेने तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों 
की नियुक्ति तथाईडच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण हेतु 99वें संविधान संशोधन 
अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय न्योयिक नियुक्ति आयोग' (\4AC) के गठन की घोषणा की गयी थी। 

७ इसका/गठन तीन वरिष्ठ न्यायाधीशों, दो प्रख्यात लोगों और कानून मंत्री (कुल 6 सदस्य) से 
मिलकर होनो था। 

«० हालाँकि, इससे पहले कि इसे अधिसूचित किया जाता, इसे इस आधार पर चुनौती दी गई कि 
सरकार द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किया जा रहा है। 


इस संबंध में उच्चतम न्यायालय का निर्णय 
° उच्चतम न्यायालय ने उक्त संशोधन को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। 


° उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि उक्त संशोधन "न्यायपालिका की स्वतंत्रता" के सिद्धांतों के साथ- 
साथ "शक्ति के पृथक्करण" के सिद्धांतों के भी विपरीत है। 

° प्रस्तावित \JAC को निरस्त करने के बाद, उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने केंद्र से उच्च 
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया ज्ञापन (Memorandum of 
Procedure: M0P) तैयार करने के लिए मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने हेतु कहा। 

«७ विदेश मंत्री के नेतृत्व में मंत्रियों के समूह (50४) ने उपर्युक्त पर कार्यवाही करते हुए न्यायाधीशों 
की नियुक्ति के लिए ॥॥०? को अंतिम रूप दिया। हालाँकि इसे लेकर उच्चतम न्यायालय एवं केंद्र 
सरकार के बीच अभी तक आम सहमति नहीं बन पायी है। प्रस्तावित 0? के मुख्य प्रावधान 
निम्नलिखित हैं: 


203 wwWw.visionias.in @Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


MoP की मुख्य विशेषताएं 

७ इसमें उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, "मुख्य मापदंड" के रूप में योग्यता 
और सत्यनिष्ठा (Merit and inter) को सम्मिलित करने का प्रावधान है। 

«७ पिछले पांच वर्षो के दौरान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिए गए निर्णयों का मूल्यांकन और 
न्यायिक प्रशासन में सुधार के लिए की गई पहलों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में 
पदोन्नति के लिए योग्यता का आधार होना चाहिए। 

० यह उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए मानक के रूप 
में कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन को प्रस्तावित करता है। 

७ यह प्रस्तावित करता है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए "मुख्य मानदंड" 
"उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश / न्यायाधीशों की वरिष्ठता" होनी चाहिए। 

° M0? निर्दिष्ट करता है कि उच्चतम न्यायालय में अधिकतम तीन न्यायाधीश बार-कौंसिल के 
प्रख्यात सदस्यों और अपने संबंधित क्षेत्रों में प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड बीले. प्रतिष्ठित न्यायविदों में से 
नियुक्त किए जाने चाहिए। 

७ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिकार्ड को सुरक्षित रखने) कॉलेजियमो,की बैठकों का कार्यक्रम 
निर्धारित करने, नियुक्तियों से संबंधित अनुशंसाओं के साथ-साथे. शिकायतें प्राप्त करने के लिए 
उच्चतम न्यायालय में स्थायी सचिवालय स्थापित किया जाना चाहिए। 

७ केंद्रीय कानून मंत्री को पदस्थ 04 के/डत्तराधिकारी की नियुक्ति के संबंध में अनुशंसा उसकी 
सेवानिवृत्ति से कम से कम एक महीने-पहले मांगेनी चाहिए। 

° किसी भी व्यक्ति की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को.लेकर नए आपत्ति आधारों के रूप में राष्ट्रीय 
सुरक्षा और सार्वजनिक हित को सम्मिलित किया गया है। यदि सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और 
सार्वजनिक हित के आधार पर आपेत्तियां हैं तो वह कॉलेजियम को सूचित करेगी। इसके बाद 
कॉलेजियम अंतिम निर्णय लेगो 


2.॥.3. पदावधि 

अनुच्छेद! 24(2) में यह उल्लेख है कि उच्चतम न्यायालय में नियुक्त कोई न्यायाधीश अपनी नियुक्ति के 

प॒श्चात्‌ तब तक नहीं हटाया जा सकता (मृत्यु को छोड़कर) जब तक कि वह: 

० 65.वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। 

° राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र ना सौंप दे। 

«७ साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर भारत के संविधान के अनु. 24(4) में निर्धारित 
प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटा दिया जाता। 

2.4.4. वेतन 

«७ भारतीय संविधान का अनु. 25 वेतन, भत्ते, पेंशन आदि के निर्धारण की जिम्मेदारी संसद पर 
डालता है। हालांकि संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद न्यायाधीशों के 
विशेषाधिकारों और अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। उच्चतम न्यायालय के 
न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद में गैर- 


मतदान योग्य होते हैं। 
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2.2. न्यायाधीशों को हटाना 


अनुच्छेद 24(4) के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उनके पद से केवल साबित 

कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। संसद ने संविधान के उपबंधों की अनुपूर्ति 

के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 968 अधिनियमित किया है। 

उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाये जाने की प्रक्रिया की रूपरेखा इस प्रकार हैः 

७ इसके लिए राष्ट्रपति को एक समावेदन देकर यह प्रार्थना करनी होगी कि न्यायाधीश को हटाया 
जाए। यदि प्रस्ताव लोक सभा में लाया जाना है, तो उस पर लोक सभा के कम से कम 400 सदस्यों 


के और यदि राज्य सभा में लाया जाना है, तो राज्य सभा से कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर 
होने चाहिए। 

«७ सभापति या अध्यक्ष (यथास्थिति) ऐसे व्यक्तियों से परामर्श ले सकता है जो वह ठीक समझे तथा 
ऐसी सामग्री पर विचार कर सकता है जो उपलब्ध हो और प्रस्ताव को ग्रहण कर सकेगा या ग्रहण 
करने से इंकार कर सकेगा। 

«७ यदि प्रस्ताव ग्रहण कर लिया जाता है तो 3 व्यक्तियों की एक समिति गठित की जाएगी जिसमें से- 
० एक उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों में से.होगा। 

० एक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों में से होगा। 
० एक व्यक्ति पारंगत विधिवेत्ता होगा। 

० यदि समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि न्यायाधीश कदीचार का दोषी है।या असमर्थता से ग्रस्त 
है तो न्यायाधीश के हटाए जाने का प्रस्ताव और साथ ही समिति के प्रतिवेदन पर उस सदन में 
विचार किया जाएगा जिसमें वह लंबित है। 

७ इस प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित 
और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए। इस 
प्रकार पारित समावेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाताहै। 

७ राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाने का/आदेश जारी करता है। 

नोट: उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को आज तक उनके पद से हटाया 

नहीं जा सका है। हालांकि संसद में न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, न्यायमूर्ति पी. 

डी. दिनाकरण को उनके पद से हटाये जाने.की प्रक्रिया प्रारंभ की गयी थी। 


न्यायमूर्ति वी. रामास्वामी का मामला 

वर्ष 997 में 9वीं लोकसभा की अवधि जब समाप्त हो रही थी तब 408 सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय 
के एक न्यायाधीश वी. रामास्वामी को हटाने के प्रस्ताव की सूचना दी। प्रस्ताव ग्रहण किया गया और 
न्यायाधीश (जांच)॥अधिनियम, 968 के अधीन एक समिति गठित की गई। 9वीं लोक सभा के विघटन 
के पश्चात्‌ उच्चतम न्यायालय के समक्ष कुछ प्रश्न उठाए गए जिनका उत्तर न्यायालय ने इस प्रकार दिया: 


० क न्यायाधीश को हटाने को प्रस्ताव लोक सभा के विघटन से व्यपगत नहीं होता है। 
° हटोने की प्रक्रिया के दो प्रक्रम होते हैं: 
० पहला प्रक्रम है कार्यवाही का प्रारंभ, अन्वेषण और न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 968 के 
अधीन साबित किया जाना। इस प्रक्रम का न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। 
० दूसरा प्रक्रम आरोप साबित कर दिए जाने के पश्चात्‌ आरंभ होता है। वह संसदीय प्रक्रिया का 
भाग है और उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। 


2.3. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 

° अनु. 426 के अनुसार जब भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है या जब मुख्य 
न्यायाधीश, अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ 
होता है तब उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश को, जिसे राष्ट्रपति इस 
प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में उस पद के कर्तव्यों का पालन 
करता है। 
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2.4. तदर्थ न्यायाधीश 


° अनुच्छेद 27() के अनुसार यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या 
जारी रखने के लिए उस न्यायालय के न्यायाधीशों की गणपूर्ति न हो रही हो तो भारत का मुख्य 
न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से 
परामर्श करने के पश्चात्‌, किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश को, जो उच्चतम न्यायालय 
का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक्‌ रूप से अह है, न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के 


लिए, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। 
७ तदर्थ न्यायाधीश का कर्त्तव्य होता कि वह उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो। जब वह 
इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, 
शक्तियाँ और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। 


2.5. सेवानिवृत्त न्यायाधीश 


° अनु. 428 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी समय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से 
किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश. का पद.धारण॑ कर 
चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण. कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का 
न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक्‌ रूप से अर्हित है, उच्चतम न्यायालये के न्यायाधीश के रूप 
में बैठने तथा कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। 

७ प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिससे इस प्रकार अनुरोध किया'जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के 
दौरान, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्राण अवधारित करे। 

१ ऐसे न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और 
विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, किन्तु उसे उच्चतमोत्यायालयका न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। 


2.6. उच्चतम न्यायालय का स्थान 


संविधान के अनु. 430 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का स्थान दिल्ली में घोषित है। राष्ट्रपति के 
अनुमोदन से मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के स्थान/स्थानों के लिए अन्य जगहों को अधिकृत कर 
सकता है। 


| 2.7. उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार | 


उच्चतम न्यायालय के पास मूल, अपीलीय तथा सलाहकारी क्षेत्राधिकार हैं (अनु. 34-444)। 


° यहन केवल एक संघीय न्यायालय है बल्कि अपील के लिए अंतिम न्यायालय भी है। साथ ही, यह 


संविधान का)अंतिम व्याख्याता और नागरिकों को मूल अधिकारों की गारंटी प्रदाता भी है। इसके 
अलावा इसे सलाहकारी और पर्यवेक्षीय अधिकार भी हैं। 


2.7.. मूल क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) 

अनु. 34 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पास निम्नलिखित विशिष्ट मूल क्षेत्राधिकार हैं: 

७ भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद; 

७ एक पक्ष में भारत सरकार और किसी भी राज्य या राज्यों का होना एवं एक या अधिक राज्यों का 
दूसरी पक्ष में होना; और 

° दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद, जहां विवाद में कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें कानून या तथ्य का 
प्रश्न हो। 

उच्चतम न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित विस्तार समाहित नहीं है: 
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७ अंतर्राज्यीय जल विवाद; 

० वित्त आयोग से संबंधित मामले; 

° केंद्र और राज्यों के बीच खर्च का समायोजन; 
७ वाणिज्यिक प्रकृति के साधारण विवाद; 


«७ संविधान पूर्व संधि या समझौते से उत्पन्न विवाद; 
° कोई ऐसा विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर पैदा हुआ है जिसमें स्पष्ट हो कि संबंधित 
न्यायक्षेत्र उस विवाद से संबंधित न हो। 


रिट क्षेत्राधिकार 
° अनु. 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में रिट 


क्षेत्राधिकार हैं। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण (Hb९a5 
८०7५8), परमादेश (Mandamas), उत्प्रेषण (Certiorar), प्रतिषेध (Prohibition) एवं 
अधिकार पृच्छा (2५० ॥arran०) आदि पर निर्देश जारी कर संविधान के अनुछ32 के तहत 
नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे। इस संबंध में कोई भी व्यक्तिअपील के क्रमिक माध्यम से 
न जाकर सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है। 

संसद क़ानून द्वारा उच्चतम न्यायालय को (मूल अधिकारों के प्रवर्तन के अतिरिक्त) अन्यामामलों के 
लिए भी निर्देश या आदेश या रिट जारी करने की अनुमति दे सकती है (अनु. ।39)। 


2.7.2. अपीलीय क्षेत्राधिकार 


उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्रता के बाद अपील॑ की सर्वोच्च अदालत के रूप में ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को 
प्रतिस्थापित किया। अपीलीय क्षेत्राधिकार को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित किया गया है: 

१ संवैधानिक मामले: संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत उच्च 
न्यायालय के द्वारा दिए गये फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। यदि उच्च न्यायालय ही इसे 
प्रमाणित करे कि मामले में विधि का प्रश्न निहिते है जिसमें संविधान की व्याख्या की आवश्यकता 
है, तो अपील की जा सकती है (अनु. 432)। 

«७ दीवानी मामले: दीवानी मामलों के तहत किसी भी मामले को उच्चतम न्यायालय में लाया जा 
सकता है, यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित्त' कर दे कि: 

० मामला विधि के सारवान प्रश्न पर आधारित है या 
6 ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा तय किये जाने की जरुरत है(अनु. 
433)। 

° आपराधिक मामले: अनु. 434 में यह वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक 
मामलों के निर्णयों के खिलाफ सुनवाई करता है, यदि उच्च न्यायालय ने: 

० आरोपी व्यक्ति के दोषमुक्त/बरी करने के आदेश को पलट दिया हो और उसे मृत्युदंड की सजा 
दी हो। 

० नया अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास मंगवाकर आरोपी को दोषी साबित 
करते हुए मौत की सजा दी हो। 

° विशेष अनुमति से अपील (१०७8 0५ S९८।। ९३४९): उच्चतम न्यायालय भी किसी फैसले व 
गैर-सैन्य अदालत या अधिकरण द्वारा दिए गये फैसले के खिलाफ अपील के लिए विशेष अनुमति 
प्रदान कर सकता है (अनु. 436 (॥))॥ अपील की ऐसी शक्ति उच्चतम न्यायालय की विवेकाधीन 
शक्ति में आएगी और यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है। इस प्रावधान का दायरा बहुत 
व्यापक है और यह पूर्णतया उच्चुतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में निहित है। इस शक्ति का प्रयोग, 
उच्चतम न्यायालय में ही 'एक असाधारण और सर्वोपरि शक्ति के रूप में' संयम और सावधानी के 
साथ केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। 
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2.7.3. सलाहकारी क्षेत्राधिकार 


अनु. 43 के अनुसार कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालय के पास विशेष सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, 
जिसमें विशेष रूप से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने का अधिकार है। इसे दो श्रेणियों में 


बांटा गया है: 


७ सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर या जिसके उत्पन्न होने की संभावना हो। 

«७ संविधान पूर्व के किसी संधि, समझौता, वाचा, प्रसंविदा, सनद आदि से उत्पन्न किसी भी विवाद 
या सवाल पर। 

पहले मामले में, उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकता है और मना भी कर सकता है, जबकि दूसरे 

मामले में उच्चतम न्यायालय को सलाह देना अनिवार्य है। हालांकि, दोनों ही मामलों में रोष्ट्रपति के लिए 


सलाह मानना बाध्यकारी नहीं है। उच्चतम न्यायालय की सलाह को मानना या न मानना राष्ट्रपति के 
विवेक पर निर्भर है। 


2.7.4. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना 


उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है (अनु. 29)। अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय होता है 

जिसे विधि द्वारा अभिव्यक्त रूप से इस प्रकार घोषित#किया जाए। अभिलेख न्यायालय की निम्नलिखित 

विशेषताएं होती हैं: 

() इसके निर्णय और कार्यवाहियां शाश्वत स्मृति और साक्ष्याके लिए रखी जाती हैं। उसके अभिलेख का 

साक्ष्य की दृष्टि से महत्व होता है। जबावह न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे प्रश्नगत नहीं किया 

जा सकता। अभिलेख में जो अंतर्विष्ट होता है उसका वह निश्चायेक साक्ष्य होता है। एवं 

(|) अभिलेख न्यायालय को“अबमानना के लिए दंड देने की शक्ति होती है। 

१ हमारे संविधान/ने उच्चतम न्यायालय को अभिव्यक्त रूप से अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति दी 
हैं (अनु. 29)॥ वास्तव में अनुच्छेद 429 और 245 ने पहले से विद्यमान स्थिति को मान्यता दी है। 


ये अनुच्छेदोकोई नई शक्ति प्रदान नहीं करते। 

७, न्यायालय अवमानना अधिनियम, 97 इन अनुच्छेदों के अतिरिक्त है। वह इनका अल्पीकरण 
नहीं करता। 

° अवमानना दो प्रकार की होती है: सिविल अवमानना और दांडिक अवमानना। 

«७ सिविल अवमानना: जब कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री, आदेश या 


आदेशिका की अवज्ञा करता है या न्यायालय के दिए गए किसी वचन को भंग करता है या उसका 
सम्मान नहीं करता है तो उसे सिविल अवमानना कहते हैं। 

° दांडिक अवमानना: दांडिक अवमानना तब होती है जब कोई ऐसी बात प्रकाशित की जाए या कोई 
ऐसा कार्य किया जाए जिससे न्यायालय का प्राधिकार कम होता है या न्यायिक कार्रवाई पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या उसके सम्यक्‌ अनुक्रम में हस्तक्षेप होता है या किसी अन्य रीति से 
न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप होता है। 

१ उच्चतम न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति अपनी अवमानना तक ही सीमित नहीं 
हैँ। न्यायालय पूरे देश में किसी भी न्यायालय या अधिकरण के अवमानना के लिए दंड दे सकता है। 
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न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) 
संवैधानिक प्रावधान 
«७ भारतीय संविधान के अनु. 29 और 25 के अंतर्गत क्रमशः उच्चतम न्यायालय तथा उच्च 


न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए किसी व्यक्ति को दण्डित करने का अधिकार प्रदान किया 
गया है। इस संबंध में न्यायालय अवमानना अधिनियम, 97 का अधिनियमन किया गया है। इस 
अधिनियम में न्यायपालिका की अवमानना की शक्तियों को परिभाषित किया गया है। इसके उद्देश्य हैं: 
किसी न्यायालय के प्राधिकार की निंदा या उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने से रोकना, 
किसी न्यायिक कार्यवाही की यथोचित प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को 
रोकना, 
एक विधिक प्राधिकरण के रूप में न्यायालय की भूमिका को सशक्त करना/तथा येह संदेश देना 
कि कानून सर्वोपरि है और उससे बढ़कर कोई नहीं है, तथा 
यह सुनिश्चित करना कि कोई भी अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुरूप न्यायालय के आदेशों का 
उल्लंघन न कर सके। 
ऐसी शक्तियों की आवश्यकता 
७ अवमानना संबंधी प्रावधान, न्यायाधीशों को मीडिया की आलोचना अथवासामान्य जनता के 
विचारों से संबंधित किसी प्रकार के दबाव से संरक्षणोप्रदान करने के लिए किये गये हैं, ताकि वे 
बिना किसी भय तथा पक्षपात अथवा बिना किसीएप्रकार के बाहरी दबाव के अपने कर्तव्यों का 
निर्वहन कर सकें। 
न्यायालय की अवमानना शक्ति के विपक्ष में तर्क 


७ अवमानना का प्रावधान संविधान के अनु. 9(4)(8) के तहत सुनिश्चित वाकू एवं अभिव्यक्ति की 


स्वतंत्रता पर अनावश्यक रोक लगाता है। 
कुछ विद्वानों का मानना है कि अनु 492) में वाकू एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त 
निर्बुन्धन के रूप में न्यायालय की अवमानना” शामिल है। 


संविधान सभा में, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि अवमानना के लिए दण्डित करने की 
शक्ति को संबंध केवल न्यायालय के किसी आदेश या निर्देश की अवज्ञा से है जो कि पहले से ही 
दंडनीय अपराध है। 


2.7.5. निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन (संशोधित क्षेत्राधिकार) 


° अनु. 437 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पास स्वयं के द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश की 
समीक्षा का अधिकार है। हालांकि यह अनुच्छेद इसके फैसले की समीक्षा के आधार की कोई सीमा 
तय नहीं करता है, परन्तु इस शक्ति के प्रयोग करने के आधार को संसदीय विधान द्वारा एवं अनु. 


445 के तहत उच्चतम न्यायालय के द्वारा स्वयं ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। 
«७ अपने फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका को 'पुनर्विचार याचिका” कहते हैं। जबकि एक 
दूसरे प्रकार की समीक्षा याचिका को “उपचारात्मक याचिका” (दोषहरी याचिका/Curative 


Petition) कहा जाता है। 
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दोषहारी याचिका (Curative Petition) 

७ उच्चतम न्यायालय ने न्याय के प्रति अपने लगाव को यह संप्रेक्षण करके रेखांकित किया है कि यदि 
कहीं पर स्पष्ट रूप से अन्याय हुआ है तो यह दोष दूर किया जाना चाहिए। यदि अन्याय समाप्त 
नहीं होगा तो न्यायालय की प्रतिष्ठा गिर जाएगी। इस हेतु एक नवीन उपबंध सुजित किया गया है 
जिसे दोषहारी याचिका नाम दिया गया है। ऐसी याचिका ठोस और सुदृढ़ आधार पर ही ग्रहण की 
जाएगी। जैसे- जहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है या जहां न्यायाधीश पक्षपात से 
ग्रस्त है। ऐसी याचिका को एक ज्येष्ठ अधिवक्ता प्रमाणित करेगा। उसके बाद उसे तीन ज्येष्ठतम 
न्यायाधीशों को और जिस निर्णय के विरुद्ध याचिका है वह निर्णय देने वाले न्यायाधीशों को 
परिचालित की जाएगी। वह सूचीबद्ध तभी की जाएगी जब न्यायाधीशों के बहुमत की यह राय है 
कि वह सुनवाई की सूची में रखे जाने योग्य है। यदि पीठ की यह राय है कि याचिका तंग करने के 
लिए और निराधार है तो वह याची को यह आदेश दे सकता है कि वह खर्चे के रूप में एक बड़ी 
रकम दे। 
दोषहारी याचिका की अवधारणा सबसे पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम 
अशोक हुर्रा एवं अन्य मामले में विकसित की थी (2002)। 

«७ जकारिया लाकरा बनाम भारत संघ में न्यायालय ने दोषहारी याचिका की/इस आधार पर स्वीकार 
किया था कि स्कूल के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट होता था कि अभियुक्त, जिसे मृत्युदंड दिया गया था, 
अपराध किए जाने के समय अवयस्क था। 


2.7.6. उच्चतम न्यायालय की अन्य मुख्य शक्तियां 


° उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित सभी क़ानून भारत के, राज्यक्षेत्र के भीतर, सभी अदालतों पर 


बाध्यकारी हैं। [अनु. 47] 

भारत के राज्यक्षेत्र के सभी सिविल औरोन्यायिकीप्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में 
कार्य करेंगे। [अनु. 44] 

७ उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्तियाँ भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा या 
उस न्यायालय का ऐसा अन्य न्यायाधीश या अधिकारी करेगा जिसे वह निर्दिष्ट करे। उच्चतम 
न्यायालय के प्रशासनिक व्यय जिनके अतंर्गत उस न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, 
भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। [अनु. 46] 

° अनु. 442 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री 


पारित कर सकेगा।या ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय 
में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। 


अनुच्छेद १42 और न्यायिक संयम की आवश्यकता (Article 42 And The Need For Judicial 
Restraint) 

राजमार्गो के किनारे शराब की बिक्री को प्रतिबंधित करने एवं बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित 
मामलों पर संयुक्त ट्रायल का आदेश देने जैसे कई मामलों में उच्चतम न्यायालय के द्वारा अनु. 42 के 
लगातार उपयोग की आलोचना की जा रही है। इसलिए यह अनुच्छेद लगातार चर्चा में बना हुआ है। 
चिंता का कारण 


° असीमित शक्तिः अनु. 42 असीमित शक्ति का स्रोत नहीं है और इसका उपयोग संयम के साथ 
करना चाहिए। इसका इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि यह न्यायिक अतिसक्रियता प्रतीत 


ना हो। 
नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करता है: इन दो निर्णयों ने एक ओर जहाँ आरोपी के 


अधिकारों को प्रभावित किया है, वहीं दूसरी ओर इसके कारण लाखों लोगों के समक्ष बेरोजगारी 
की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 


2]0 wwW.visionias.in 


@Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


'शक्ति के पृथक्करण' के सिद्धांत के विरुद्ध: उल्लेखनीय है कि शक्ति का पृथक्करण संविधान के मूल 
ढाँचे का हिस्सा है। 
चूंकि उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीश, निर्णय करने के लिए दो या तीन न्यायाधीशों को 


मिलाकर बनने वाली बेंच के रूप में तेरह डिवीजनों में बैठते हैं और प्रत्येक बेंच एक-दूसरे से स्वतंत्र 
होती है। अत: विवेकाधिकारों के बारे में अनिश्चितता उत्पन्न होती है। 


हालांकि पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने अनु. 442 का प्रयोग उचित रूप से किया है, जैसे- यूनियन 
कार्बाइड केस, ताजमहल की सफाई, जेलों से विचाराधीन (अंडरट्रायल) कैदियों की रिहाई इत्यादि। 


फिर 


भी, अनु. 442 के प्रयोग के दौरान समाज के विभिन्न वंचित वर्गों को सम्पूर्ण न्याय प्रदान करने के 


लिए कुछ नियमों के अनुसरण पर विचार किया जाना चाहिए, जैसे: 


2.7 


27 


अनु. 442 से संबंधित मामलों को कम से कम पाँच न्यायाधीशों से मिलकर बनने#वाली संविधान 
पीठ को भेजा जाना चाहिए ताकि अनु. 442 से संबंधित अनिश्चितताओं को कम किया जा सके। 
जिन मामलों में अदालत के द्वारा अनु. 42 का प्रयोग किया जाता है, उनके संबंध में सरकारे को 


इसके लाभकारी एवं नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एके श्वेतपत्र लाना चाहिए। 
निर्णय की तिथि से छह माह के बाद या इससे संबंधित तिथि से इस प्रक्रिया कोआरम्भ किया जा 
सकता है। 

उच्चतम न्यायालय को अपने बार-बार दोहराए गए उस सिद्धांत का पालन करना चाहिए जिसके 
अनुसार अन्य कोई वैधानिक उपाय उपलब्ध होन्ने/षर संविधान के अनु. 442 का प्रयोग अनुचित है। 


.7. न्यायिक समीक्षा की शक्ति 

उच्चतम न्यायालय केंद्र और राज्यहद्वाणाबनाये गये किसी भी अधिनियम या विधान जो संविधान 
का अतिक्रमण करते हैं, को शून्य घोषित कर सकता है॥ न्यायिक समीक्षा संविधान की सर्वोच्चता को 
कायम रखने, संघीय संतुलन को बनाये रखने और नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य 
से आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय ने गोलकनांथ मामले (967), बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मामले 
(970), मिनर्वा मिल्स मामला (4980) आदि जैसे विभिन्न मामलों में इस शक्ति का प्रयोग किया है। 
उच्चतम न्यायालय में किसी विधायी अधिनियम या किसी कार्यकारी आदेश की संवैधानिक वैधता 
को निम्नलिखित तीन आधारों/पर चुनौती दी जा सकती है: 

० यह मूल अधिकारों (भाग 3) का उल्लंघन करता हो, 

०कयह बिधायिका द्वारा उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर बनाया गया हो, तथा 

० यह संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल हो। 

यद्यपि न्यायिक समीक्षा शब्द का उल्लेख संविधान में कहीं नहीं किया गया है, लेकिन कई 
अनुच्छेदों के प्रावधान स्पष्ट रूप से उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हैं। 
भारतीय उच्चतम न्यायालय “विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया” (Procedure established by 


2) जबकि अमेरिकी उच्चतम न्यायालय “विधि की उचित/सम्यक प्रक्रिया” (Due process of 
८2) (दोनों के बीच अंतर की चर्चा बाद में की गयी है) को ध्यान में रखते हुए निर्णय देती है। कई 
मामलों में यह देखा गया है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कई निर्णयों में विधि की उचित 


प्रक्रिया’ का इस्तेमाल किया है और यह शीघ्रता से निर्णयन प्रक्रिया में स्थान पा लिया है। न्यायमूर्ति 
पी. एन. भगवती ने मेनका गांधी वाद में कहा कि जब कोई अधिकार से वंचित हो रहा है तब 
संविधान न्यायालय को “निष्पक्ष प्रक्रिया” के तहत अपना काम करने की छूट देता है। 


wwW.visionias.in 


@Vision IAS 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


2.7.8. कुछ अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत जिसका प्रयोग न्यायिक समीक्षा के मामले में किया 
जाता है 


पृथक्करण का सिद्धांत 


° अनु. 43 में यह कहा गया है कि विधियां असंगत होने की या उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। 
असंगतता या उल्लंघन का प्रभाव संपूर्ण विधि या कार्य पर नहीं पड़ता। अनु. 43 उसके प्रभाव को 
असंगतता की मात्रा तक बांधे रखता है। यदि ये शब्द नहीं होते तो असंगत विधि पूरी की पूरी शून्य 
हो जाती। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि का वही भाग शून्य घोषित किया जाएगा जो मूल अधिकार 
के विरूद्ध हो। दूसरे शब्दों में पृथक्करण का सिद्धांत लागू होगा। इस प्रकार पृथक्करण का सिद्धांत यह 
है कि यदि किसी अधिनियम का अतिवर्तन (उल्लंघन) करने वाला उपबंध मूल अधिकार के 
प्रतिकूल या असंवैधानिक है तो उस विशेष भाग को पृथक किया जा सकता है और केवल उल्लंघन 
करने वाले उपबंध को ही शून्य घोषित किया जाएगा, सम्पूर्ण अधिनियम को नहीं। 

नोट: शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत वस्तुतः कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका के बीच 

शक्तियों का विभाजन है। 

2.8. न्याय प्रणाली के वैचारिक आधार 


2.8.4. विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (Procedure established bY LW) बनाम विधि 
की उचित प्रक्रिया (Due process of Law) 


° 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का जन्म मूलतः इंग्लैड में हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ विधि द्वारा 
निर्धारित प्रक्रियाओं और उनके प्रयोगों से है।इस सिद्धांत केतहत न्यायालय विधायी सक्षमता की 
दृष्टि से किसी क़ानून की समीक्षा करता है और यह अभिनिर्धारित करता है कि विधायिका द्वारा 
निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं। यदि कार्यपालिका की किसी कार्यवाही को 
न्यायालय में चुनौती दी जाती हतो न्यायालय कार्यपालिका की कार्यवाही को निम्नलिखित तरीके 
से जांच कर सकती हैः 
० क्या कोई ऐसा क़ानून अस्तित्व में है जो कार्यपालिका को ऐसी विधि बनाने की अनुमति देता है; 
० क्या,विधायिका इसत्तरह के क़ानून को पारित करने के लिए अधिकृत थी; 

० .. जब बिधायिका उस क़ानून को बना रही थी तब स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं। 

७ य॑दि उपर्युक्त जांच से न्यायालय संतुष्ट है तो वह कार्यपालिका की उस कार्यवाही को जारी रखेगा। 
न्यायालय क़ानून की सिर्फ निष्पक्ष और प्राकृतिक औचित्य के आधार की ही जांच नहीं करता है 
अपितु यह भी जांच करता है कि उसे कानूनी प्रक्रियागत औपचारिकताओं के आधार पर पारित 
किया गेया है या नहीं। 

° दूसरी ओर, विधि की उचित प्रक्रिया’ सिद्धांत का जन्म अमेरिका में हुआ, जिसके तहत 
न्यायपालिका को ज्यादा शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इसके तहत न्यायालय किसी विधि की उपर्युक्त 
तीन आधारों पर जांच के अलावा न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत के तहत और अधिक व्यापक दृष्टिकोण 
से जांच करता है। विधि की उचित प्रक्रिया से तात्पर्य यह है कि विधायिका द्वारा पारित क़ानून 
निष्पक्ष, तर्कपूर्ण और विचारपूर्ण हो न कि काल्पनिक, दमनकारी तथा स्वेच्छाचारी। इस प्रकार, 
यह कार्यपालिका और विधायिका दोनों की स्वेच्छाचारिता के खिलाफ किसी व्यक्ति को सुरक्षा 
प्रदान करती है। 

७ अनु. 24 के तहत भारतीय संविधान ने केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान किया है। 
हालांकि, मेनका गाँधी बनाम भारत संघ वाद, 978 में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनु. 


2 की व्याख्या में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को भी शामिल किया। 
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2.8.2. प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत 


७ प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत तीन नियमों के तहत कार्य करता है: 
० किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के सजा नहीं दी जा सकती है। 
० कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले का न्यायाधीश नहीं हो सकता है। 
० एक प्राधिकरण बिना किसी पूर्वाग्रह के कार्य करेगा। 
७ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की विषय-वस्तु स्वेच्छाचारिता की संभावनाओं को ख़त्म कर देती है 
और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता पर जोर देती है। इनकी प्रकृति सार्वभौमिक होती हैं। 


७ उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत सभी अधिकारियों, 


व्यक्तियों और खुद न्यायपालिका पर भी बाध्यकारी रूप से लागू है। हालांकि, वे हमारे संविधान में 
स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, लेकिन फिर भी न्यायालय इसे अन्तर्निहित विशेषता मानती है। 
मेनका गाँधी बनाम भारत संघ वाद, 978 में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि प्राकृतिक न्याय के 
सिद्धांतों को हम संविधान के अनु. 2 (जीवन का अधिकार) में देख सकते हैं और विधायिको इस 
मामले में 'विधि की उचित प्रक्रिया' का पालन करने हेतु बाध्य है। 


2.8.3. उच्चतम न्यायालय की स्वाधीनता सुनिश्चित करने वीौले उपबंध 

संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वाधीनता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए 

निम्नलिखित उपबंध हैं: 

° नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश (उच्चतम न्‍्यायालय#और उच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश की दशा में) से परामर्श के पश्चात्‌ की जाती,हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि 
नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर या निर्वान में लाभ के, लिए नहीं की जा रही हैं, फलतः 
राजनीतिक तत्त्व समाप्त हो जातां है 

७ न्यायाधीशों को भयमुक्त होकर काम करने की छूट है। निर्णय में चाहे जितनी गंभीर भूल हो जाए 
उसे कदाचार नहीं माना जाता। न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही 
राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सेकता है। राष्ट्रपति, न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का आदेश तभी 
देगा जब संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया हो और राष्ट्रपति 
को प्रस्तुत कियो गया हो।.यह एक जेटिल और कष्टसाध्य प्रक्रिया है। 

° कार्यपालिका राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करती है। यह नियम सिविल सेवकों और सैन्य 
बलों के लिएेलागू होता है। राज्यपालों की भी यही स्थिति है। किंतु प्रसाद का सिद्धांत न्यायाधीशों 
को लागू नहीं होता। यदि वै कदाचरण नहीं करते हैं तो उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। 

° उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और 
न्यायोलय का प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होता है (अनु. 46 और 229)। 

७ न्यायाधीशों कै वेतन, भत्ते, पेंशन और छुट्टी संसद्‌ द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अवधारित किए जाते 
हैं और उसमें न्यायाधीशों के लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश की 
पदावधि के दौरान उसके वेतन और भत्तों को घटाया नहीं जा सकता (केवल अनु. 360 के अधीन 
वित्तीय आपातकाल में कम किए जा सकते हैं)। 

७ किसी न्यायाधीश के अपने कर्ततव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में संसद या राज्य 
विधान-मंडल में कोई चर्चा (पद से हटाये जाने के संकल्प के अतिरिक्त) नहीं हो सकती (अनु. 24)। 

° उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष 
अभिवाचन या कार्य नहीं कर सकता। (कोई व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश 
रहा हो उच्चतम न्यायालय या जिस न्यायालय में वह नियुक्त किया गया था उससे भिन्न किसी उच्च 
न्यायालय के समक्ष अभिवचन या कार्य कर सकता है)। 

° उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। 
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2.8.4. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के साथ तुलना 

भारत और अमेरिकी न्यायिक व्यवस्था में बुनियादी अंतर है। जहाँ भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है 

वहीं अमेरिकी न्यायिक प्रणाली संघीय सिद्धांत पर आधारित है। फिर भी इनमें कई समानतायें भी हैं। 

भारतीय उच्चतम न्यायालय को अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तुलना में निम्नलिखित मामलों में ज्यादा 
अधिकार प्राप्त हैं: 

«७ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार संघीय संबंध से उत्पन्न होने वाले मामलों तक 
ही सीमित हैं, जबकि हमारा उच्चतम न्यायालय संघीय न्यायालय होने के अलावा संविधान का 
संरक्षक भी है तथा यह दीवानी और आपराधिक (एकीकृत न्यायपालिका के कारण) मामलों के 
अपील हेतु सर्वोच्च अदालत है। 

° उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार बिना किसी निर्बधन के भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर न 
केवल किसी न्यायालय बल्कि किसी अधिकरण के फैसले की सुनवाई कर सकती है जबकि अमेरिकी 
सर्वोच्च न्यायालय के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। 

७ भारतीय उच्चतम न्यायालय अपने सलाहकारी क्षेत्राधिकार को स्वीकार करता है जबकि अमेरिकी 
उच्चतम न्यायालय ने इसे अस्वीकार कर दिया है। अनु. 43.के तहत भारेतीय उच्चैल्लम न्यायालय में 
सलाहकारी क्षेत्राधिकार निहित है। 

«७ भारतीय उच्चतम न्यायालय के अधिकारक्षेत्र और शक्ति को संसद द्वारो विस्तृत किया जा सकता है, 
जबकि इस मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को सँविधान द्वारा सीमित किया गया है। 

वहीं अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को निम्नलिखित दृष्टिकोण से अधिक अधिकार प्राप्त हैं: 

«७ भारतीय उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार संघीय मामलों तक ही सीमित हैं जबकि अमेरिकी 
सर्वोच्च न्यायालय न केवल संघीय मामलों को बल्कि नौसैनिक बलों, समुद्री गतिविधियों, राजदूतों 
आदि से संबंधित मामलों को भी देख सकता है। 

«७ अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के मामले मेकत्यायिक समीक्षा का दायरा विधि की उचित प्रक्रिया' के 
कारण व्यापक है जबकि भारतीयोसन्दर्भ में 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया’ का इस्तेमाल किया 
जाता.है। 

2.9. न्यायिक अतिक्रमण और न्यायिक सक्रियता (Judicial Overreach and judicial 

activism) 

° हाल हीमे, उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अतिक्रमण (जूडिशियल ओवररीच) के खिलाफ 
न्यायाधीशों को आगाह किया और कहा कि न्यायाधीशों को कानून की सीमा के भीतर ही रहना 
चाहिए तथा व्यक्तिगत धारणाओं और विचारधारा से न्याय को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। 


न्यायिक सक्रियता न्यायिक अतिक्रमण 


राज्य के विभिन्न अंगों और न्यायपालिका के | शासन के दो अन्य महत्वपूर्ण अंगों अर्थात्‌ कार्यपालिका 
मध्य शक्तियों की पुनर्व्याख्या के माध्यम से | था विधायिका की शक्तियों को न्यायिक सक्रियता के 


न्यायपालिका द्वारा अपने अधिकारों का | नाम पर अधिग्रहण कर जब न्यायपालिका उनका 


प्रयोग ही न्यायिक सक्रियता कहलाता है। | बेहिचक प्रयोग करती है तो इसे न्यायिक अतिक्रमण 
कहा जाता है। 
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2.॥0. इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (Integrated Case Management 
Information System: ICMIS) 


«७ मामलों की डिजिटल फाइलिंग के लिए उच्चतम न्यायालय के CMS का हाल ही में अनावरण 
किया गया। 

ICMIS के कार्यः 

७ इस सिस्टम के माध्यम से केस की ई-फाइलिंग का विकल्प प्रदान किया गया है, साथ ही केस 
लिस्टिंग की तिथि, केस की स्थिति, सूचना/सम्मन की ऑनलाइन सुविधा, कार्यालय रिपोर्ट तथा 
उच्चतम न्यायालय के पंजीकरण कार्यालय में दाखिल वादों के संबंध में समग्र रूप से हुई प्रगति की 
ऑनलाइन जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

७ यह न्यायालय से संबंधित शुल्कों और प्रक्रिया शुल्क के भुगतान के लिए एक ऑनलाइन गेटवे तथा 
एक ऑनलाइन कोर्ट फी कैलकुलेटर के रूप में कार्य करेगा। 

ICMIS के लाभः 

«७ यह अधिवक्ताओं और पंजीकरण कार्यालय दोनों के लिए फाइलिंग प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित 
करेगा। 

७ यह पारदर्शिता को सुनिश्चित करेगा, केस से संबंधित जानकारी'तक आसान पहुंच प्रदान करेगा 


और कम समय में याचिका दाखिल करने में मदद॑ करेगा 


2.॥0.॥. उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम की कोर्यवाही पब्लिक डोमेन में 


«७ हाल ही में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने अपेनी सभी अनुशंसाओं को पब्लिक डोमेन में रखने 
का निर्णय लिया है। इन अनुशंसाओं के साथा उन कारणों का भी उल्लेख होगा जिनके आधार पर 


कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में नियुक्ति, स्थानांतरण या प्रोन्नति के लिए 
नामों की संस्तुति की या नामों को अस्वीकार करने का निर्णय लिया। 


3. विगत वर्षो में हांञांगा ।45 6$ मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे 


गए प्रश्र (Previous Year Vision IAS GS Mains Test 
Series Questions) 


4. जहाँ न्यायपालिका को सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देनें 


का अग्रदूत माना जाता है, वहीं स्वयं इसको भी अपनी कार्य प्रणाली में भी इन सबको बढ़ावा 
देने की आवश्यकता है। भारत में न्यायिक सुधारों के सन्दर्भ में टिप्पणी कीजिए। 

दृष्टिकोण: 
उत्तर न्यायपालिका के उत्तरदायित्व और उसकी स्वतंत्रता के मुद्दों पर आधारित होना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रश्न में सुधार की आवश्यकता के बारे में पूछा गया है, स्वयं सुधार के 
बारे में नहीं। इसलिए न्यायिक सुधार के लिए विभिन्न अनुशंसाओं की चर्चा करने की 
आवश्यकता नहीं, बल्कि ऐसी अनुशंसाओं के पीछे के तर्क को प्रमुखता दी जानी चाहिए। 


उत्तरः 
७ हाल के कुछ वर्षों में न्यायपालिका की छवि को गहरा धक्का लगा है। कई न्यायाधीश 
भ्रष्टाचार, यौन दुराचार तथा न्यायधीशों की नियुक्ति में पक्षपात जैसे सब प्रकार के 
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आरोपों के घेरे में आ गए हैं। इसके अलावा कई न्यायिक निर्णयों की बौद्धिक गुणवत्ता 

औसत किस्म की मानी गयी है। कुल मिलाकर इस कारण दो मांगें सामने आयी हैं। 

० प्रथम, न्यायिक नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता है 

0 द्वितीय, न्यायधीशों को उत्तरदायी बनाने के लिए एक तंत्र को विकसित करने की जरूरत 

है। न्यायिक स्वतंत्रता तथा उत्तरदायित्व की भावना दोनों साथ-साथ चलनी चाहिए। 

भारत में न्यायाधीशों का एक कॉलेजियम ही खंडपीठ तक उन्नयन के लिए राष्ट्रपति के 

पास नामों की अनुशंसाएँ भेजता है। इस उद्देश्य के लिए और कोई बाहरी परामर्श 

उपलब्ध नहीं है। न्यायिक घोषणाओं ने इस अनुशंसा को बाध्यकारी बना दिया है। 

नियुक्तियों की वर्तमान प्रक्रिया सार्वजनिक जांच-पड़ताल के लिए उपलब्ध नहीं है, 

परिणामस्वरुप इसमें उत्तरदायित्व और पारदर्शिता का अभाव है। 

७ न्यायाधीशों के उत्तरदायित्व का एक निकट पहलू विपथगामी व्यवहार के लिए 
न्यायाधीशों को पद से हटाये जाने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 24(4) और 247(॥) के 
तहत महाभियोग को छोड़ कर न्यायाधीशों के अनुपयुक्त व्यवहार या खराब आचरण के 
खिलाफ कदम उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। संविधान का निर्माण करते समय ऐसा 
अनुभव किया गया था कि न्यायिक परिपाटियां और मानकोएक मजबूत नियंत्रक का 
कार्य करेंगे। हालांकि, महाभियोग के प्रावधान अव्यावहारिक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि उन्हें 
किसी अंजाम तक पहुंचाने की तो बात ही क्‍या किसी भी महाभियोग की कारवाई को 
आरम्भ करना ही लगभग असंभव हो जाता है। 

° उपर्युक्त महत्वपूर्ण मुद्दों से ही सम्बंधित एक अन्य मुद्दो है न्यायाधीशों के लिए 
सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी नियुक्तियों को. लेने से पहले एक उपशमन अवधि तथा 
न्यायिक लंबित कार्यो एवं न्यायाधीशोंके रिक्त पदों की समस्याओं के समाधान के उपायों 
की आवश्यकता। 


७ यौन दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, और पक्षपात से जुड़े हालिया घटनाक्रम स्पष्ट रूप से यह संकेत 
देते हैं कि न्यायपालिका की साख खतरे में है। \J^C सही दिशा में एक कदम प्रतीत 
होता है, परन्तु यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यह पारदर्शी और निष्पक्ष 
तरीके से कार्य करे। पूरी प्रक्रिया द्वारा यह सुनिश्चित होना चाहिए कि न्यायपालिका 
व्यापके रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी हो एवं इसके साथ ही साथ यह किसी भी 
अवांछित हस्तक्षेप से मुक्त हो। इसके लिए एक नाजुक संतुलन साधने की आवश्यकता होगी। 


2. “भारत में न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया स्वयं में एक सज़ा बन कर रह गयी है।” उपर्युक्त के 
परिप्रेक्ष्य में देश में विचाराधीन कैदियों की बड़ी संख्या के कारणों का परीक्षण कीजिये। क्या 
आपाकी राय में आपराधिक दंड संहिता के धारा 436/ के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के 
हालिया निर्देश से इस मुद्दे का समाधान तलाश करने में कोई मदद मिलेगी? 

दृष्टिकोणः 
उत्तर को दो भागों में विभाजित किया जाना चाहिए। पहले भाग को भारत में विचाराधीन 
कैदियों की बड़ी संख्या होने के कारणों को संबोधित करना चाहिए। दूसरे भाग में इस बात को 
स्पष्ट करना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देश समस्या का समाधान करने के लिए 
पर्याप्त क्यों नहीं हैं? अपनी स्थिति उचित प्रकार से सिद्ध करने के लिए कारण दिए जाने 
चाहिए। अंत में उन सुधारों के प्रकारों पर उत्तर को समाप्त करें जो विचाराधीन कैदियों की 
बड़ी संख्या की समस्या का वास्तव में समाधान करने के लिए आवश्यक हैं। 

उत्तरः 
विचाराधीन कैदियों की समस्या को भारतीय कारागार प्रणाली में दोषियों के अनुपात में 
विचाराधीन कैदियों की संख्या से परिभाषित किया जाता है। प्राथमिक संवैधानिक और 
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नैतिक चिंता विचाराधीन केस के बारे में यह है कि यह उस निर्देशात्मक सिद्धान्त का उल्लंघन 

करती है जिसके अनुसार उचित प्रक्रिया के द्वारा दोष का पता लगाए बिना कोई सजा नहीं 

होनी चाहिए। 

भारत में विचाराधीन कैदियों की एक बड़ी संख्या के कुछ कारण हैः 

«७ बहुत अधिक जनसंख्या वाले देश में असमानुपातिक रूप से अदालतों की संख्या का बहुत 
कम होना। 

७ निरंतर बढ़ने वाले कानूनों के भागों के द्वारा निरंतर बढ़ने वाले अधिकार और बाध्यताएं। 

७ कानूनी प्रणाली की दक्षता का निम्न स्तर 


७ बहु-स्तरीय अपीलीय प्रणाली ने न्याय निष्पादन प्रणाली में उच्च गतिरोध उत्पन्न किया 
है। 

«७ अनेक लंबित प्रकरणों की विशाल संख्या का दूसरा प्रमुख कारण विचाराधीन कैदियों 
द्वारा जमानत की राशि का भुगतान करने में अक्षमता है। 


भारत के उच्चतत न्यायालय ने सी.आर.पी.सी. की धारा 436 4 के आधार पर हाल ही में 

राज्यों के लिए वैसे विचाराधीन कैदियों को मुक्त करने का निर्णय पारित जिन्हें यदि दोमाह 

के अन्दर सजा होती तो उसके अनुसार वे आधी से अधिक सजा काट चुके होते। यद्यपि यह 
कदम अच्छे इरादे से उठाया गया किन्तु धारा 436-ए के साथ अनेकों चिन्तोएं विद्यमान हैं। 

«७ भारत में औसत रूप से 80 प्रतिशत विचाराधीन कैदी, विचाराधीनता के वर्षा के दौरान 
एक साल से कम समय कारागार में बिताते हैं। उनमें से अधिकांश केडनकी संभाव्य सजा 
की अवधि के आधे से अधिक बिताने की संभावना शायद ही है। 

«७ अतः, यद्यपि यह उन लोगों की/सहोयला करेगा/जो लम्बी अवधि से विचाराधीन कैदी हैं 


किन्तु यह निश्चित रूप से भारत में विचाराधीन कैदियों की समस्या का समाधान नहीं 
करेगा। 

«७ विचाराधीन कैदियों के अपराध का सर्वाधिक बड़ा वर्ग हत्या का है जो अपेक्षाकृत लम्बी 
सजा को अपरिहार्य बनाता है। हत्या के एक जघन्य अपराध होने के कारण न्यायालय के 


निर्णय उनको लाभे नहीं पहुँचोएंगे। 

° अनेक प्रतिवेदन (रिपोर्ट) और अध्ययन यह सुझाव देते हें कि विचाराधीन कैदियों की 
संख्या में अशिक्षिते, गरीब और संवेदनशील वर्ग के लोगों की संख्या अत्यधिक है। न्याय 
प्रणाली को इस सर्वंगी पक्षपात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। 

विचाराधीनोकैदियों का उच्च अनुपात, सफलतापूर्वक दोषसिद्ध करने में और शान्ति और 
सुरक्षा को सुनिश्चित करने में आपराधिक न्याय प्रणाली की विफलता को यह प्रतिविम्बित 
करतां. है। अपराधों की जाँच और अभियोजन के, व्यवस्थित संस्थागत सुधारों पर ध्यान 
केन्द्रित करके इस विफलता का समाधान किया ही जाना चाहिए। हमारी वर्तमान विधिक 
रणनीति विचाराधीन कैद की बहुत अधिक अवधि को समाहित करती है और यह प्रदर्शित 
होता है कि धारा 436 4 केन्द्रित रणनीति विचाराधीन कैदियों की जनसंख्या पर समग्र रूप 
से न्यूनतम प्रभाव डालेगी। 

जाँच और सुनवाई प्रक्रिया में मूलभूत सुधारों के बिना विचाराधीन कैदियों की शीघ्र मुक्ति, 

भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में अपराध सिद्धि और कैद करने की विकृत निम्न दर को 

और अधिक उत्तेजित कर सकती है। 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 (3) में कहा गया है कि, संविधान की व्याख्या से संबंधित 

किसी भी "विधि के सारवान प्रश्न " को कम से कम पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना 

चाहिए। लेकिन सलवा जुडूम और नाज़ फाउंडेशन जैसे कुछ सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक 
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मामलों की सुनवाई छोटी पीठों द्वारा की गयी । बड़ी पीठों की आवश्यकता क्यों है? छोटी 
पीठों द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई करने के संभावित कारण क्या हैं? 

दृष्टिकोण: 
«७ उत्तर छोटी पीठों के होने कारण एवं इनसे संबंधित समस्याओं पर केन्द्रित होना चाहिए। 
७ सलवा जुडूम या नाज फाउण्डेशन के सम्बन्ध में विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं 


है। 


उत्तरः 

७ बड़ी पीठों की आवश्यकता स्पष्ट और तार्किक है। संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है 
कि महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने के लिए बड़ी पीठ की आवश्यकता होगी। बड़ी 
पीठों द्वारा महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय देने के निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं: 

० अधिक न्यायाधीशों से तात्पर्य है कि अधिक विचार होगें, तर्क होगें) चिन्तन होगा 
और ऐसे महत्वपूर्ण मामलों पर अधिक विश्लेषण होगा जो कि दशकों तक देश की 
दिशा तय करेगा। 

० ऐसे निर्णयों की अधिक स्वीकारोक्ति व वैधता होती है। 5 न्यायधीशों की पीठ के 
निर्णय को दो या तीन जज द्वारा पलट देना बहुत मुश्किल होता हे । अर्थात जनता 
ऐसे मुद्दो से जुड़े कानूनों के स्थायित्व में अधिको विश्वास करती है जो कि लाखों 
जिन्दगियों को प्रभावित करते है। 

० अधिक न्यायधीशों का मतलब है कि इनके विचार पूरे#उच्च्तम न्यायालय को 
प्रतिबिम्बित करते हैं जबकि 2 अथवा 3 न्यायधीशों का निर्णय अल्पसंख्यक विचारों 
को। यह उन केस में और भी जरूरी है जिसमें विधि का कोई सारवान प्रश्न निहित हो 
और किसी पूर्ववर्ती केस में ऐसा उदाहेरण न हो। 

० वैकल्पिक रूप से यदि स्पष्ट पूर्ववर्ती निर्णय हो तो उस निर्णय की समीक्षा अथवा उसे 
बदलने.के लिए पहले से बड़ी पीठों की आवश्यकता पड़ती है। यह चिंताजनक हे कि 
आजकल कुछ छोटी पीछठें0पूर्ववर्ती बड़ी पीठों के निर्णय को नजर अंदाज करती है 
अथवा कम महत्व देती है | यह न्यायपालिका के सम्पूर्ण पूर्ववर्ती प्रणाली को कमतर 
करता है। 

° बड़ी-पीठों से होने वाले लाभों के बावजूद उनकों अक्सर न गठित किये जाने के कारण 
निम्नानुसार हैं: 

० चूंकि न्यायपालिका खुद को अधिकाधिक मामलों (वर्तमान में 50,000 केस लम्बित 
है) में उलझा हुआ पाती है तो ऐसे में बड़ी पीठे बनाना कठिन होता है। ये 
न्यायाधीशों को पुराने लम्बित मामलों के निपटारे से रोकती है। 

० संविधान में यह स्पष्ट निर्देश भी नहीं है कि कैसे पता चले कि किसी मामले में “विधि 
का सारवान प्रश्न” निहित है और इसके लिए बड़ी पीठ की आवश्यकता है ? 

«७ अतः बड़ी पीठों का कोई विकल्प नहीं है, जैसा कि संविधान में निर्देशित है। यह कोई 
आसान उत्तर नहीं है पर न्यायपालिका को वर्तमान में कुछ दूरदर्शिता आधारित रूपरेखा 
बनानी होगी ताकि केसों का निपटारा कम समय में हो एवं न्यायाधीशों पर बढ़ते हुए 
दबाव को भी कम किया जा सके। 

4. न्यायिक सक्रियता ने भारत में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को आघात पहुचाया है और यह 
भारतीय राजनीति के लिए स्वस्थ प्रक्रिया नहीं है. भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 
कुछ फैसलों की मदद से इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। 
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संक्षेप में शक्ति के पृथक्करण एवं न्यायिक सक्रियता का वर्णन करें । 

७ न्यायिक सक्रियता के पक्ष और विपक्ष दोनों में तर्क दें। 

७ न्यायिक सक्रियता के कुछ प्रसिद्ध उदाहरणों को ले और उनकी आवश्यकता को सिद्ध करे। 
उच्चतम न्यायलय के फैसले के विरूद्ध ना जाए 


° शक्ति का पृथक्कीकरण भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता है। इसका मुख्य उद्देश्य 
कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं विधायिका के बीच नियंत्रण और संतुलन की एक 
प्रणाली का निर्माण करना है। 

७ शक्ति पृथक्करण (50?) के अनुसार न्यायपालिका नीतियों का प्रतिपादन नहीं कर सकती, 
जो कि कार्यपालिका का विशेषाधिकार है और यह विधानमंडल द्वारा बनाये गये कानून 
की मंशा पर सवाल खड़ा नहीं कर सकती है। न्यायपालिका का कार्य यह सुनिश्चित करना 
है कि कानून और कार्यकारी कार्यवाहियाँ संविधान का उल्लंघन ना करें और प्राकृतिक न्याय 
के सिद्धांतों, कानून और कानून के शासन द्वारा स्थापित विधि के नियम कापालनाकरें। 

७ न्यायिक सक्रियता वह घटना है जिसमें न्यायपालिका अपने निर्णयों के माध्यम से राज्य 
के अन्य दो अंगों के लिए आरक्षित अधिकार क्षेत्र में शक्ति हस्तक्षेप करेती हे । 

न्यायिक सक्रियता के विपक्ष में तर्क: 

७ न्यायिक सक्रियता तब गलत होती है जब न्यायाधीश नीतियों. का विकास करते हैं 
क्योंकि वे जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। 

«७ यह संघीय संरचना को चोट पहुँचा सकतो. है यदि न्यायाधीश विवादित मुद्दो पर फैसला 
सुनाते समय संवैधानिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते। जैसे कि, “जब राज्य के पास 
आरक्षण की नीति है तो क्या केन्द्र, उसको निरस्त कर सकता है ?” “इसका क्या 
निहितार्थ होगा यदि केन्द्र राज्यासूची में सूचीबद्ध किसी विषय को निरस्त करता है?” 

न्यायिक सक्रियता के पक्ष में तर्क: 

«७ अनुच्छेद 32 केअन्तर्गत जनहित याचिका (P|) के साधन की खोज करके न्यायपालिका 
न सिर्फ संविधान के अभिभावक के रूप में कार्य करने का प्रयास किया है बल्कि, हाशिये 
पर जा चुके लोगों की रक्षांसे, सामाजिक न्याय को बढ़ावा भी दिया । 

१/ यह संवैधानिक कर्तव्य है जब कार्यपालिका असफल हो जाये तो संविधान के सिद्धांतों का 
समेर्थन किया जाये। 

उच्चतम न्यायालय के फैसले: 
सी:बी.आई. की स्वायत्तता के मामले में उच्चतम न्यायालय ने केवल तब कदम उठाया जब 
कार्यपालिका असफल हो गयी । न्यायलय ने सरकार से पूछा कि सी.बी.आई. की स्वायत्तता 
सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कानून बनाये हैं सूचित करे। अनु. 2 के तहत जीवन 
के अधिकार का अर्थ केवल भौतिक अस्तित्व से नहीं है, बल्कि गुणवत्ता एवं गरिमापूर्ण जीवन 
से है। सुशासन एवं निष्पक्ष सुनवाई की उम्मीद एक उचित एवं निष्पक्ष जाँच के माध्यम से ही 
संभव है और यह भी जीवन के अधिकार में आता है। इसके अलावा यदि भ्रष्टाचार, कानून के 
शासन को नजर-अंदाज करता है तो भी यह अनुच्छेद 4 के अंतर्गत समानता के अधिकार 
को प्रभावित करता है। चूँकि अनु. 32 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में 
जाने का अधिकार देता है अतः इस प्रकार की न्यायिक सक्रियता संवैधानिक सिद्धांतों का 
उल्लंघन नहीं करती है। 

विशाखा (4997) वाद के मामनलें में सर्वोच्च न्यायालय ने अनु. 4, 9()(G) (कोई भी 

व्यवसाय करने के अधिकार) और 2 के तहत कार्यशील महिलाओं के मूल अधिकारों के 
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प्रवर्तन के लिए एक रिट याचिका पर विचार किया | ऐसा कोई राष्ट्रीय कानून नहीं था 
इसलिए ने सर्वोच्च न्यायालय ने मानक एवं दिशा निर्देश जारी किये जो बाध्यकारी थे। पिछले 
46 वर्षो से लटका महिलाओं के कार्य क्षेत्र में यौन उत्पीड़न (रोकथाम निषेध और निवारण) 
सम्बन्धी अधिनियम 203 में लागू किया गया। यह एक एकमात्र सुरक्षा कानून है जो 
कामकाजी महिलाओं के लिए दिशा-निर्देश मे देता है। 

विनीत नारायण केस 4997 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और केंद्रीय 
सतर्कता आयोग को दिशा-निर्देश दिये जिसका भ्रष्टाचार के विरुद्ध महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। 
उच्चतम न्यायालय के अनुसार इससे मानवाधिकार पर सीधा प्रभाव पड़ा। 
प्रकाश सिंह (2007) केस में सर्वोच्च न्यायालय ने मजबूर होकर पुलिस सुधार के लिए 7 
दिशा-निर्देश दिया जिसका कि सरकार द्वारा गठित कई आयोगों द्वारा सुझाव दिया गया था 
लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया था। 


यद्यपि जनहित याचिकाओं ने समाज के निर्धन एवं हाशिए पर स्थित वेर्गो. को न्याय तक 
पहुंच प्रदान किया है, लेकिन कुछ निहित स्वार्थो के कारण इसका दुरुपयोग भी हुआ है। इस 


संदर्भ में, सामाजिक न्याय के साधन के रूप में जनहित याचिकाओं की उपयोगिता का 
परीक्षण कीजिए। 
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७ जनहित याचिकाओं और न्यायिक सक्रियता के सकारात्मकोयोगदान के बीच की कड़ी को 
दर्शाते हुए यह बताईये कि जनहित याचिकाओं ने किस तरहसे,गरीब और हाशिए पर 
स्थित लोगों को लाभान्वित किया है। 

° जनहित याचिकाओं के दुरूपयोग और इसंसे हुई क्षेति की भी चर्चा करें। 

° भावी दृष्टिकोण पेश करते हुए उत्तर कोसमापन करें। 


जनहित याचिका से तात्पर्य ऐसी किसी याचिका से है जिसे जनता के लाभ या कुछ लोक 
शिकायतों के निष्पादन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कोई भी सार्वजनिक हित की भावना 
रखने वाला व्यक्ति लौकेहित के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय या 
अनुच्छेद/226 के तहत उच्च न्यायालय या आपराधिक संहिता, 973 के धारा १33 के तहत 
न्यायालय जाएसंकता है। 'सुने जाने का अधिकार' के पारम्परिक आवश्यकता को जनहित 
याचिका में छूट दी गयी है। 

समाज में च्याय प्रास करने के लिए जनहित याचिका एक उपयोगी उपकरण साबित हुआ है। 

यह समाज के बंचित वर्गो के प्रति न्याय हेतु एक साधन प्रदान करता है और नागरिक समाज 

को ना सिर्फ मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के प्रसार के लिए सक्षम बनाता है बल्कि उन्हें 
भी सरकार के निर्णयन की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति प्रदान करता है। 

° जनहित याचिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान न्यायालय को समाज के वंचित वर्गो यथा 
कैदियों, बेसहारा, बच्चे या बंधुआ मजदूरों, महिलाओं और अनुसूचित जाति/जनजाति के 
समीप लाने में सफल रहा है। 

७ चूंकि नीति-निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं फिर भी न्यायालय ने इनमें 
से कुछ सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया है और इस प्रकार विभिन्न 
सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को (कम से कम सैद्धांतिक रूप में ही) नागरिक और 
राजनैतिक अधिकारों की भांति आवश्यक बनाया है। इसके परिणामस्वरूप शिक्षा, 
स्वास्थ्य, आजिविका, प्रदुषण-मुक्त वातावरण, गोपनीयता और त्वरित सुनवाई जैसे 
महत्वपूर्ण अधिकारों की विधिक मान्यता स्थापित हुई। 

७ जनहित याचिका कानून, निष्पक्षता की मांग और पारदर्शिता के शासन को बढ़ावा देने, 
प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई और सरकारी संस्थाओं के समग्र उत्तरदायित्व 
को बढ़ाने का भी एक साधन है। 
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° जनहित याचिका के माध्यम से न्यायपालिका ने भी विधायी सुधारों को आरम्भ किया 
और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विधायी कमियों की पूर्ति की है। उदाहरण के लिए, विशाखा 
मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में विस्तृत दिशा- 
निर्देश पेश किया है। 

जनहित याचिका के माध्यम से भारतीय न्यायपालिका ने रोजगार या शैक्षणिक संस्थानों 
में अनुसूचित जाति/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो हेतु स्थानों के आरक्षण की 
सुनिश्चितता में मदद किया है। 

एक ओर जहां जनहित याचिका हाशिए के वंचित समूहों के लिए एक उपयोगी उपकरण 

साबित हुआ है, वहीं दूसरी ओर वैसे लोगों द्वारा इसका दुरुपयोग किया जा रहा है जो 

सार्वजनिक हितों के आड में निजी शिकायतों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और सार्वजनिक 
कारणों के बजाए प्रचार को प्रमुखता दे रहे हैं। 

लगभग किसी भी मुद्दे को जनहित की आड़ में न्यायालय में जनहित याचिका न्यायशास्त्र द्वारा 

प्रदत्त सुविधा के तहत इस लालच में प्रस्तुत किया जा रहा है कि वह सस्ता! त्वरित और उच्च 

प्रभाव प्रस्तुत करता है। इस तरह की अनावश्यक जनहित याचिकाएँ भी न्यायालय एवं 
न्यायाधीशों का समय और ऊर्जा बरबाद कर रहे हैं, साथ ही पिछले शेष कार्य के बोझ को भी 
बढ़ा रहे हैं। 

हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने प्राप्त किये जाने वाले पत्र/याचिका को, जनहित याचिका के रूप 

में स्वीकार करने के लिए मार्गदर्शिका का एक सेट तैयार किया है। ये इस/बात की सुनिश्चितता 

हेतु महत्वपूर्ण हैं कि जनहित याचिका निजी स्वार्थ के पूर्ति, राजनैतिक लाभ की प्राप्ति या 

महज एक आसान प्रचार प्राप्त करने के लिए.न्यायालय में प्रवेश करने का एक पिछला द्वार न 

बन कर रह जायी 

जनहित याचिका ने नागरिक समाजको मानवाधिकार के प्रति सामाजिक जागरूकता का 

प्रसार, समाज में हाशिए के लोगों की आवाज बनने और सरकार के निर्णयन की प्रक्रिया में 

भागीदारी हेतु सक्रिय भूमिका निभाते में सक्षम बनाता है। यदि नागरिक समाज और वंचित 
वर्ग में जनहित याचिका की प्रभावशीलेल्ला में अविश्वास पैदा होता है तो यह इसकी मृत्यु हो 
जाने के समान होगा। 


एक ओर जहाँ यह तर्क दिया जाता रहा है कि न्यायपालिका को ।रा। के दायरे में लाया जाना 
चाहिए, वहीं न्यायपालिका की स्वतंत्रता और लोगों के जानने के अधिकारों के बीच संतुलन 


बनाए रखे जाने की भी आवश्यकता है। इस संदर्भ में, न्यायपालिका को ।रा। के दायरे में लाने 
के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिए। 


« } न्यायपालिका' को ।शा। (सूचना के अधिकार) के दायरे में लाए जाने के मुद्दे से जुड़ी बहस 
का परिचय दीजिए। 

० न्यायपालिका को !रशा। के दायरे में लाने के पक्ष और विपक्ष पर चर्चा कीजिए। इसके लिए 
सुझाव प्रदान करते हुए उत्तर समाप्त कीजिए। 


हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ को यह 
प्रश्‍न संदर्भित किया है कि क्या न्यायिक नियुक्तियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के 
स्थानान्तरण से संबंधित जानकारी को प्रकट करना न्यायिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने के 
समान है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (\4AC) को शून्य 
घोषित करने के विवाद के बीच, न्यायपालिका को पूर्ण रूप से रा के अंतर्गत लाए जाने से 
संबंधित बहस जोर पकड़ रही है। 

न्यायपालिका को रा] के अंतर्गत लाए जाने के कुछ तर्क और लाभों को इस प्रकार से वर्णित 
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कॉलेजियम द्वारा की जाने वाली नियुक्तियाँ नितान्त अपारदर्शी होती हैं एवं जनता को 
इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। न्यायपालिका के शा। के दायरे में आने से 
पारदर्शिता का समावेश होगा एवं नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद पर अंकुश लगेगा। यह 
प्रोन्नति के मामले में वरिष्ठ न्यायाधीशों को अनदेखा किए जाने जैसी घटनाओं को भी 
नियंत्रित करेगा। 

नयायपालिका की आलोचना करने वालों और न्यायिक कदाचार को उजागर करने 
वालों को दंडित करने के लिए अवमानना के कानून का अक्सर दुरुपयोग किया गया है। 
यहाँ तक कि न्यायाधीशों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत F।र भी दर्ज 
नहीं की जा सकती। ।शा। जवाबदेही सुनिश्चित करेगा एवं न्यायाधीशों के कदाचार को 
समाप्त करने में प्रमुख उपकरण का कार्य करेगा 

न्यायिक स्वतंत्रता के आधार पर कार्रवाई करते हुए, न्यायाधीश स्वयं हेतु लाभकारक 
रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी जनता के सामने प्रकट करने से बचा लेते हैं। ।रा। 


के अंतर्गत लाए जाने पर इस प्रकार की जानकारी का प्रकटीकरण जनता में न्यायपालिका 
के प्रति विश्वास उत्पन्न करेगा। 


RT| लाल-फीताशाही पर अंकुश लगाने में सहयोग करेगा और निर्णयों में युक्ति संगतता 
एवं तर्कशीलता सुनिश्चित करेगा। 


तथापि न्यायपालिका को पूर्ण रूप से |रा। के अंतर्गत लाए जाने के कुछ नुकसान भी हैं। 


इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता)एवं उसके. निर्णयों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है 
क्योंकि न्यायाधीश सार्वजनिक दबाव के.संबंध में चिंतित रहेंगे। 

आशंकाएँ हैं कि ।शा। के कारण जानकारी काप्रकटीकरण निर्णयों की विश्वसनीयता एवं 

न्यायाधीशों की मुक्त और सहज अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। 

न्यायाधीशों की व्यक्तिगत जानकारी का प्रकटीकरण राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का 
कारण बन सकता है। 

कभी-केभीइनियुक्तियों के बिवरण, स्वास्थ्य की स्थिति इत्यादि व्यक्तिगत विवरणों के 
साथ गहन रूप से संबद्ध होते हैं, इनके प्रकटीकरण से व्यक्तिगत जानकारी की 
गोपनीयता के अधिकार का अतिक्रमण होगा। 

कुछ शा। आवेदन ओछे एवं राजनीतिक रूप प्रेरित हो सकते हैं। 

परन्तु, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि ।शा। के अंतर्गत न्यायपालिका अपवाद नहीं 
है। न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य एवं न्यायिक निर्णयन संबंधी कार्य की एक दोहरी 
भूमिका निभाती है और उल्लेखनीय है कि अधिकतर प्रशासनिक कार्य ।शा। की परिधि में 
आते हैं। न्यायिक निर्णयों को भी ।शा। के अंतर्गत लाया जा सकता है किन्तु न्यायपालिका 
की स्वतंत्रता एवं लोगों के जानने के अधिकारों के मूल अधिकारों के बीच संतुलन बनाए 
रखे जाने की आवश्यकता है, ताकि न्यायपालिका लोकतंत्र में लोगों की आशाओं को पूर्ण 
करने का अंतिम साधन बनी रहे। 


7. दुष्क्रियाशील न्यायिक वितरण प्रणाली हमारे देश में विधि के शासन की स्थापना करने में एक 


गंभीर बाधा है। भारत में लम्बित मामलों एवं न्यायिक रिक्तियों की समस्या के संदर्भ में इस 
कथन का परीक्षण कीजिए। 
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दृष्टिकोण : 

७ न्यायपालिका की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए तथ्य प्रस्तुत कीजिये । 

° दुष्क्रियाशील न्यायिक प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख कीजिए और 
लम्बित मामलों एवं न्यायिक रिक्तियों की समस्या के निहित कारणों की व्याख्या 
कीजिए। 

० इस समस्या से निपटने के लिए संभावित समाधान प्रदान कीजिए। 

उत्तर : 

विभिन्न न्यायालयों में 2.8 करोड़ से अधिक मामले लम्बित हैं और उच्च न्यायालयों में 

लगभग 485 शीर्ष न्यायिक पदों की रिक्तियों को भरे जाने की आवश्यकता है। इससे न्याय 

वितरण प्रक्रिया में विलम्ब होता है और लोग त्वरित न्याय प्राप्त करने से वंचित होते हैं। 
मामलों के लम्बित होने से सम्बद्ध मुद्दे: 

७ बारंबार कार्यस्थगन एवं मुकदमों में विलम्ब के कारण विचाराधीन कैदियों की संख्या में 
वृद्धि हुई है। मुकदमों को पूरा होने में कई दशक लगते हैं जो पूर्ण रूप से न्यायिक प्रणाली 
की अक्षमता को इंगित करता है। 

७ कॉरपोरेट द्वारा अपने व्यापारिक विरोधियों के विरुद्ध की शायी ओछी प्रकृति की 
मुक्रदमेबाज़ी के कारण न्यायालय का अत्याधिक समय व्यर्थ होता है। 

«७ जनहित याचिकाओं का दुरुपयोग न्यायालय का अत्याधिक समय व्यय कर देता है जिससे 
समस्या और गंभीर हो जाती है। 

१ इस प्रकार जहाँ निर्धन व्यक्ति संसाधनों के अभाव से पीडित होते हैं वहीं शक्तिशाली लोग 
अपनी आवश्यकताओं के अनुसारे'न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हैं। यह स्थिति 
कानून के शासन के लिए एक बाधा है। 

न्यायिक रिक्तियों से संबद्ध मुद्दे: 

७ लंबित मामलों के संचित कार्य को निपटाने केलिए न्यायपालिका को 70,000 से अधिक 
न्यायाधीशों. की आवश्यकता है। 

७ न्यायिक्‌,अवसंरचेना मुकदमों,की दर के साथ गति बनाए नहीं रख सकी है। यदि 
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की सभी रिक्तियों की पूर्ति कर दी जाए तो उन्हें 
समायोजित करने के लिए पर्याप्त अदालतें नहीं होंगी। 

« अनुशंसाओं के विषय में अधिशासी मंडल के सदस्यों के बीच मतैक्य का अभाव। 
कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच नियुक्तियों के मामले में विद्यमान तनाव और 
संघर्ष केकारण अनेक पद खाली रह जाते हैं। 

कानून के शासन को बनाए रखने के लिए इन सभी अंतर्संबंधित समस्याओं के समाधान के 

लिए कार्यपालिका एवं न्यायपालिका दोनों द्वारा कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस 

संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए: 

«७ मामलों के निस्तारण में होने वाले विलंब की लागत, हमारे सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि 
से, 0.5 प्रतिशत आंकी गयी है। इसे ध्यान में रखते हुए बढ़ते मुकदमों की संख्या से 
निपटने के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। 

सरकार को न्यायपालिका की सर्वसम्मति से मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर को प्रारूपित करने 
की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। 

७ सरकार और न्यायपालिका को रिक्तियाँ उत्पन्न होने से छ: माह पूर्व भर्ती प्रक्रिया आरम्भ 
कर देनी चाहिए। 

«७ तुच्छ प्रकृति के मुकदमों के साथ कठोर व्यवहार किया जाना चाहिए और ऐसे मुकदमों 
पर भारी अर्थदण्ड लगाया जाना चाहिए, जिससे ऐसे मामले दायर करने की प्रवृत्ति 
हतोत्साहित हो। 
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७ न्याय वितरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए न्यायाधीशों एवं न्यायालय अधिकारियों हेतु 
प्रभावी और निरंतर प्रशिक्षण की व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। 

७ न्याय की गुणवत्ता को बढ़ाने एवं मानदंडो में सुधार करने के लिए न्यायिक शिक्षा का 
संवर्द्धन करने की आवश्यकता है। 

«७ वैकल्पिक विवाद निपटान प्रणालियों जैसे लोक अदालतों, मध्यस्थता एवं सुलह पर 
ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। ग्राम न्यायालयों का संवर्द्धन करना भी अपेक्षित है। 

सरकार सर्वाधिक मुकदमे दायर करती है। मुकदमों को पहले ही टालने के लिए सरकार 
द्वारा कानूनों के सरलीकरण तथा कारोबार करने में सरलता को बढ़ाने की आवश्यकता है। 

«७ स्थिति को सुधारने के लिए अन्य विकल्पों जैसे प्रक्रिया में परिवर्तन, विधि स्नातकों की 
उन्नत गुणवत्ता, सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक प्रयोग इत्यादि के संबंध में अनुसंधान 
अवश्य किए जाने चाहिए। 


8. न्यायपालिका के संबंध में आलोचनाओं का स्वागत किया जाना चाहिए, जब तक कि 
आलोचनाएं "न्याय के प्रशासन" में बाधा न डालें। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि क्या उच्चतर 
न्यायपालिका को दी गई न्यायालय की अवमानना की शक्ति अनुच्छेद9() (8) द्वारा दी 
गई स्वतंत्रता को सीमित करती है और क्या इन दोनों में सामंजस्य हो सकता है? 
दृष्टिकोणः 
«७ आरंभ में संक्षिप्त रूप से कथन में निहित मुख्य विषय को स्पष्ट कीजिये एवं अवमानना की 
शक्ति और भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में दिएोगए तर्को के साथ इसका 
संबंध स्थापित कीजिए। 

७ न्यायपालिका को प्रदान की गयी अवझानना शक्ति की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए। 

७ न्यायपालिका को प्रदत्त अवमानना शक्ति का भाषण की स्वतंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता 
है ? चर्चा कीजिए। 

१ इन दोनों के बीचे कैसे सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है? चर्चा कीजिए। 
उत्तरः 
न्याय के प्रशासन हेतु न्यायपालिका को मजबूत रक्षोपायों की आवश्यकता होती है। इस 
प्रकारः 
«७ भारत के संविधान के अनुच्छेद 29 और 245 के प्रावधानों के अनुरूप क्रमशः सर्वोच्च 
न्यायालेय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए लोगों को दंडित करने की 
शक्ति प्रास है 

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 97 न्यायपालिका की अवमानना शक्तियों का वर्णन 

करता हैः 

«७ किसी भी न्यायालय के प्राधिकार को सीमित करने अथवा उसकी प्रतिष्ठा को क्षति 
पहुँचाने से रोकने के लिए। 

७ निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया में किसी भी हस्तक्षेप को रोकने के लिए। 

७ विधिक प्राधिकरण के रूप में न्यायालय की छवि को सशक्त करने के लिए तथा यह 
सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। 

७ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अपनी स्वतंत्र इच्छानुसार न्यायालय के आदेशों 
की अवहेलना नहीं कर सके। 

जहां अनुच्छेद 49 ॥(8) में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्रदान किये 

गए हैं। वहीं अनुच्छेद 49 (2) के अंतर्गत प्रतिपादित प्रतिबंधो के संदर्भ में न्यायालय की 


अवमानना शक्ति को महत्वपूर्ण आधार प्राप्त होता है। 
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आलोचकों का मानना है कि: 


न्यायपालिका के प्राधिकार को सीमित करना या प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने के आधार पर 
न्यायपालिका ने नियमित रूप से असहमत अभिव्यक्तियों को दंडित करने के लिए अपनी 
अवमानना शक्तियों का उपयोग किया है। 

ऐसे भाषण और अभिव्यक्तियां जो अनिवार्य रूप से न्याय के वास्तविक प्रशासन में 
बाधक नहीं रही हैं,उन्हें भी न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचने के आधार पर 


दंडित किया गया है। 


अनुच्छेद 9 ()(8) के अंतर्गत दिए गए अधिकार महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वेः 


नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने में समर्थ बनाते हैं जो कुशल सार्वजनिक नीतियों के 
लिए आवश्यक है। 

गुणवत्ता पूर्ण जीवन सुनिश्चित करने के लिए स्वयं में यह महत्वपूर्ण हैँ संविधान के 
अनुच्छेद 24 में भी ये अधिकार निहित हैं। 


इस प्रकार, भाषण की स्वतंत्रता और न्यायालयों की अवमानना. शक्ति के बीच सामंजस्य 


स्थापित करना आवश्यक हो जाता है। निम्नलिखित तथ्यों को. ध्यान में. रखते हुए इसे 
सुनिश्चित किया जा सकता है: 


न्यायपालिका ने स्वयं ही अवमानना की शक्ति के संयमित प्रयोगो के. संबंध में दिशा- 
निर्देश निर्धारित किये हैं जिनके “अनुसार स्वतंत्र आलोचना के अधिकार और 
न्यायपालिका की गरिमा के बींच समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए, उदाहरण के 


लिए मुल्गांवकर वाद 4978। साथ ही, राम दयाल मर्करहर बनाम मध्य प्रदेश 978; 
कन्साइंटियस समूह बनाम मोहस्मेद यूनुस ॥987: पी.एन. डुडा बनाम पी. शिव शंकर 
4988; संजय नारायण, हिंदुस्तान टाइम्स बनाम उच्च न्यायालय इलाहाबाद 20 जैसे 
प्रकरणों#में की गयी )टिप्पणियां/भी/इस सन्दर्भ में महत्वपूर्ण हैं । 

न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 497 में 2006 में किये गये संशोधन के अनुसार " 
किसी भी अवमानना की कार्यवाही में वैध बचाव हेतु में न्यायालय ' सत्य के आधार पर 
औचित्य की सिद्धिं (justification by truth )' की अनुमति दे सकता है यदि वह संतुष्ट 
हो जाता है कि इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से किया गया आग्रह प्रमाणिक तथा 
सार्वजनिक हित में है ।" 


अंतर्राष्ट्रीय मानक और अन्य लोकतंत्रों के कानूनों से प्रेरणा ग्रहण की जा सकती है तथा इसके 


माध्यम से उपयुक्त मानदंडो का निर्धारण किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जर्मनी, 


फ्रांस, बेल्जियम, आस्ट्रिया, इटली जैसे यूरोपीय लोकतंत्रों में न्यायालय की अवमानना का 


उल्लंघन करने पर सजा देने के लिए कोई भी कानून नहीं है। ).«. में, न्यायालय की 


अवमानना शक्ति ख़त्म की जा चुकी है।संयुक्त राज्य अमेरिका में, प्रेस और प्रकाशन के विरूद्ध 


अवमानना की शक्ति का उपयोग तभी किया जाता है, यदि लंबित वाद के वास्तव में प्रभावित 
होने की आशंका हो। 
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Explain the scope of the Advisory jurisdiction of the Supreme Court of India. 
(450 words) (92/I/4b/20) 

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। (50 शब्द) 
(92/|/4b/20) 

What is the position of the Supreme Court under the Constitution of India? 
Discuss its role as a guardian of the Constitution. (About 250 words) 
(95/II/१b/40) 

भारत के संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या है? संविधान के संरक्षक के रूप में 
इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। (लगभग 250 शब्दों में) (95/|।/१0/40) 

What is the position of the Supreme Court under the Constitution of India? 
How far does it play its role as the guardian of the Constitution? (250 words) 
(02//7a/30) 

भारत के संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति क्या है? संबिधान के संरक्षक के रूप में 
कहाँ तक सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी भूमिका निभाई है? (250 शब्दो में)((02//78/30) 

How can a judge of the Supreme Court be removed?,(20 words) (04/\/9d/2) 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस“ प्रकार हटाया जा सकता है? (20 शब्दों में) 
(04//9d/2) 

How will you define ‘judicial review’ (82॥॥8७(8)/3) 

आप 'न्यायिक समीक्षा' को कैसे परिभाषित करेंगे॥.(82/॥॥80 (ए)/3) 

The Supreme Court of India keeps a check on arbitrary power of the 
Parliament in amending the Constitution. Discuss critically. 

भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान संशोधित करने में संसद की मनमानी शक्तियों पर नियंत्रण 


रखता है। आलोचनात्मक विवेचना कीजिए! 
Starting from inventing thexbasic structure’ doctrine, the judiciary has played 


a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving 
democracy. In light of the statement, evaluate the role played by judicial 
activism in achieving the ideals of democracy. 

'मूल संरचना' के सिद्धांत का आविष्कार करने से लेकर, न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने में 
अत्यधिक सक्रिय भूमिका निभाई है कि भारत एक फलते-फूलते लोकतंत्र के रूप में विकसित हो। 
इस कथन्न के आलोक में, लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्त करने में न्यायिक सक्रियता द्वारा निभाई गई 
भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 

What was held in the Coelho case? In this context, can you say that judicial 
review is of key importance amongst the basic features of the Constitution? 
कोहिलो के वाद में क्या अवधारित किया गया था? इस संदर्भ में, क्या आप कह सकते हैं कि 
संविधान की मूलभूत विशेषताओं में न्यायिक पुनर्विलोकन का निर्णायक महत्व है? 

Critically examine the Supreme Court's judgement on ‘National Judicial 
Appointments Commission Act, 20I4°’ with reference to appointment of 
judges of higher judiciary in India. 

भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति 
आयोग अधिनियम, 2044/पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 
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उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय तथा 
न्यायिक सुधार से संबंधित मुद्दे 


विषय सूची 

॥. परिचयः 
2. उच्च न्यायालय का संगठन [अनुच्छेद 246] 

2.. अर्हताऐं [अनुच्छेद 27(2)] 

2.2. न्यायाधीशों का कार्यकाल [अनुच्छेद 247()] 

2.3. आयु का अवधारण 
3. न्यायाधीशों की श्रेणियां 

3.. नियमित न्यायाधीश 

3.2. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश [अनुच्छेद 223] (Acting Chief Justice) 

3.3. अपर और कार्यकारी न्यायाधीश [अनुच्छेद 224] (Additional and Acting Judges) 

3.4. सेवानिवृत्त न्यायाधीश [अनुच्छेद 2244] 
4. न्यायाधीशों को हटाना 

4.4. न्यायाधीशों का स्थानांतरण [अनुच्छेद 222] 
5. उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां 

5.॥. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 

5.2. रिट क्षेत्राधिकार 

5.3. अपीलीय क्षेत्राधिकार 

5.3.4. दीवानी मामले 
5.3.2. आपराधिक मामले 

5.4. पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार [अनुच्छेद 227] 

5.5. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 

5:6. अभिलेख न्यायालय 

5.7. न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति (अनुच्छेद ।3 और अनुच्छेद 226) 
6. अधीनस्थ न्यायालय 

6.. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति [अनुच्छेद 233] 

6.2. अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति [अनुच्छेद 234] 

6.3. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण [अनुच्छेद 235] 

6.4. संरचना और अधिकार क्षेत्र 


7. विगत वर्षों में ४७४० ।AS G8 मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे गए प्रश्न (Previous Year Vision IAS GS Mains Test 


Series Questions) 


8. विगत वर्षो में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न (Past Year UPSC Questions) 
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भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, लेकिन 
सातवें संशोधन अधिनियम, 4956 के द्वारा संसद को अधिकार दिया गया कि वह दो या दो से 
अधिक राज्यों एवं किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती 
है। संविधान के भाग ॥/ में अनुच्छेद 2(4 से 23 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, 


न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया और इनसे संबंधित अन्य मुद्दों के बारे में बताया गया है। 

७ वर्तमान में देश में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में उच्च 
न्यायालय संस्था का सर्वप्रथम गठन 4862 में तब हुआ, जब कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च 
न्यायालयों की स्थापना हुई। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, 86 के उपबंधों के तहत इन 
तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। वर्ष 866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 
इलाहाबाद में हुई। मार्च 203 तक, उच्च न्यायालयों की संख्या 24 थी, तत्पश्चात 'पूर्वोत्तर क्षेत्र 
(पुनर्गठन) एवं अन्य संबंधित कानून (संशोधन) अधिनियम, 202' द्वारा/मणिपुर, त्रिपुरा और 
मेघालय में तीन उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। हालाही में, आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश 
के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गयी है। 

° कुछ उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र का अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तार हैं: 

० बंबई उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं 
दीव तक विस्तृत है। 

७ कलकत्ता उच्च न्यायालय कान्यायिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल और अंडमान एवं निकोबार द्वीप 
समूह तक विस्तृत है। 

° गुवाहाटी उच्च न्यायालय कोत्यायिक क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम 
तक विस्तृत है। 

७ केरल उच्चन्यायांलय के न्यायिक क्षेत्र में केरल और लक्षद्वीप को सम्मिलित किया गया है। 

° मद्रास उच्चोत्यायालय का न्यायिकक्षेत्र तमिलनाडु और पुदुचेरी तक विस्तृत है। 

१ पंजाब एवं हरियाणा उच्चौन्यायालय का न्यायिक क्षेत्र पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ- 
साथ संघोराज्य क्षेत्र चंडीगढ़ तक विस्तृत है। 

७ केवल दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। 

संसद एक उच्चे न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र का विस्तार, किसी संघ राज्य क्षेत्र में कर सकती है अथवा 


किसी संघ राज्य क्षेत्र को, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर कर सकती है। 


कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण 
७ संविधान के अनु. 50 में यह लिखा है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करने के 


लिए कदम उठाएगा। इस निदेश के अनुसरण में संसद ने विधि बनाकर न्यायिक कृत्य अनन्य रूप से 
न्यायपालिका को सौंप दिए हैं। 

इस पृथक्करण से पहले कुछ राज्यों में कार्यपालिका के अधिकारी भारतीय दंड सहिता के अधीन 
मामले निपटाते थे। वे जमानत के आवेदनों की सुनवाई भी करते थे। 

दंड प्रक्रिया संहिता, 973 के अधिनियमित किए जाने के पश्चात्‌ न्यायिक प्रणाली में कार्यपालिका 


के अधिकारियों को कोई काम नहीं सौपा गया है। न्यायपालिका को पूरी तौर से कार्यपालिका से 
अलग कर दिया गया है। 
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2. उच्च न्यायालय का संगठन [अनुच्छेद 26] 


« प्रत्येक उच्च न्यायालय, एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, जो 
आवश्यकतानुसार राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर नियुक्त किए जाएं। 


2.॥. अर्हताएँ [अनुच्छेद 27(2)] 

किसी व्यक्ति के पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ 

होनी चाहिए: 

«७ वह भारत का नागरिक हो। 

७ उसे भारत के राज्यक्षेत्र में न्यायिक कार्य में 40 वर्ष का अनुभव हो (न्यायिक कार्य का तात्पर्य 
न्यायाधीश के कार्य से ही नहीं है, यह अन्य न्यायिक कार्य भी हो सकता है), या 

«७ वह किसी उच्च न्यायालय (न्यायालयों) में लगातार 40 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो (यह अर्हता 
उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश की अर्हता के समान है)। 

इस प्रकार, संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम आयु 

निर्धारित नहीं की गयी है। हालांकि, संविधान में उच्चतम न्यायालय के विपरीत्तोएक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता 

को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। 

2.2. न्यायाधीशों का कार्यकाल [अनुच्छेद 247(4)] 


संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित नहीं. किया गया है। हालांकि, 

निम्नलिखित प्रावधानों का उपबंध किया गया है: 

० वह 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है। उसकी आयु से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय भारत 
के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा एवं राष्ट्रपति का 
निर्णय अंतिम होगा। 

«७ वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। 

संसद की सिफारिश से ष्टपति उसे.पद से हटा सकता है। 

° उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में हो जाने पर या किसी दूसरे उच्च 
न्यायालय में स्थानांतरण हो जाने पर पद रिक्त हो जाएगा। 

2.3. आयु का अवधारण 

° यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय भारत 
के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का विनिश्चय 
अंतिम होगा। (अनु. 207)। 

° उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु का अवधारण ऐसे प्राधिकरण द्वारा और ऐसी रीति से 
किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे (अनु. 24)। इसका कोई तर्कसम्मत कारण नहीं 
दिखाई देता है कि क्यों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच अंतर रखा 
गया है। 


3. न्यायाधीशों की श्रेणियां 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्नलिखित श्रेणियां होती हैं: 
3.॥. नियमित न्यायाधीश 


° किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश 
एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्‌ की जाती है। 

७ जबकि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश 
एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्‌ की 
जाती है। 
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° दोया दो से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति सभी संबंधित 
राज्यों के राज्यपालों से भी परामर्श करता है। 

० तीसरे न्यायाधीश वाद (998) के उपरांत उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के 
न्यायधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के दो 
वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। इस प्रकार, अकेले भारत के मुख्य न्यायाधीश की 
राय से परामर्श प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। 

3.2. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश [अनुच्छेद 223] (Acting Chief Justice) 

राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 

नियुक्त कर सकता है, जब: 

७ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, या 

७ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो, या 

«७ यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने कार्य निर्वहन में अक्षम हो। 

3.3. अपर और कार्यकारी न्यायाधीश [अनुच्छेद 224] (Additional and Acting 

Judges) 

राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में योग्य व्यक्तियों को उच्च न्यायालय के अपरुन्यायाधीशों के रूप में 

अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकता है, जिसकी अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी: 

«७ यदि अस्थायी रूप से उच्च न्यायालय का कामकाज बढ़ गया हो, या 

° उच्च न्यायालय में बकाया कार्य अधिक है। 

इसी प्रकार राष्ट्रपति उस स्थिति में भी योग्य व्यक्तियों_को किसी उच्च न्यायालय का कार्यकारी 

न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, जब'उंच न्यायालय कोन्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश के अलावा): 

«७ अनुपस्थिति या अन्य कारणों से अपने कार्यों को निष्पादन करने में असमर्थ हो, 

° किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौरोपर संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया 


गया हो। 


एक कार्यकारी न्यायाधीश तब तक कार्य करता है, जब तक कि स्थायी न्यायाधीश अपना पदभार न 
संभाले। हालाँकि, अपरे या कार्यकारी न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्‌ पद धारण नहीं 
कर सकले हैं। 

3.4. सेवानिवृत्त न्यायाधीश [अनुच्छेद 2244] 

° उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय उस उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य उच्च 
न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए बतौर कार्यकारी न्यायाधीश काम 
करने के लिए कह सकते हैं। वह ऐसा राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति एवं संबंधित व्यक्ति की मंजूरी के 
पश्चात्‌ ही कर सकता है। ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा तय भत्तों का अधिकारी होता है। 

° उसे उस उच्च न्यायालय के सभी न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां एवं सुविधाएं और विशेषाधिकार प्राप्त होते 
हैँ, किंतु उसे अन्यथा उस उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा। 


4. न्यायाधीशों को हटाना 


७ अनुच्छेद 27()(0) में प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 24(4) के 
तहत प्रदत्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जाएगा। 

७ इस प्रकार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी 'साबित कदाचार' या 'असमर्थता' के आधार पर 
ही पद से हटाया जा सकता है। 
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4.॥. न्यायाधीशों का स्थानांतरण [अनुच्छेद 222] 

«७ भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च 
न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। 

७ वर्ष 497 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण 
केवल अपवादस्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है न कि दंड के 
रूप में। वर्ष 994 में उच्चतम न्यायालय ने पुनः कहा कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण में मनमानी 
रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है। 

«७ तीसरे न्यायाधीश वाद (4998) में उच्चतम न्यायालय ने राय दी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों 
के स्थानांतरण के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के चार वरिष्टतम 
न्यायाधीशों तथा दो उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों (एक वहां के, जहाँ से.न्यायाधीश का 
स्थानांतरण हो रहा है; एक वहां के जहाँ वह जा रहा हो) से परामर्श करना चाहिए। 

७ स्थानांतरण के मामले में न्यायाधीश वेतन के अतिरिक्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक भत्तों का 
हकदार होता है। 


७ उच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का रक्षक होने के अतिरिक्त, राज्य में सर्वोच्च अपीलीय 
न्यायालय भी होता है। इसके पास पर्यवेक्षीय और सलाहकार की भूमिका निभाने के अतिरिक्त 
संविधान की व्याख्या करने की शक्ति भी निहित है। 

° हालांकि, संविधान में उच्च न्यायालय कीं शक्तियों एवं क्षेत्रोधिकार के बारे में विस्तृत उपबंध नहीं 
किये गए हैं। इसमें केवल इतना कहा गया है किएक उच्च न्यायोलय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां 
वही होंगी जो संविधान के लागू होने से तुरंत्ोपूर्व थी। 

७ लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात्‌ संविधान में एक नयो प्रावधान जोड़ा गया, वह है राजस्व मामलों पर 
उच्च न्यायालय काक्षेत्राधिकोर (जो संविधान पूर्व काल में इसके पास नहीं था)। 

उच्च न्यायालय के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, रिट क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पर्यवेक्षीय 

क्षेत्राधिकार्‌/#अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा/पुनर्विलोकन 

की शक्तियां हैं। 

5.4. प्रारंभिक क्षेत्राधिकार 


° मूल अधिकारों का प्रवर्तन (अनुच्छेद 226 के तहत) 

° संविधानोकी व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से स्थानांतरित मामलों में। 

«७ अधिकारिता का मामला, वसीयत, विवाह, तलाक, कंपनी कानून एवं न्यायालय की अवमानना से 
संबंधित मामले। 

«७ संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित विवाद। 

राजस्व मामले या राजस्व संग्रह के लिए बनाये गए किसी अधिनियम या आदेश के संबंध में। 

७ उच्च महल के मामलों में चार उच्च न्यायालयों (अर्थात्‌ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली उच्च 
न्यायालय) के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार हैं। 

वर्ष 973 से पूर्व कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास अपने संबंधित क्षेत्र के भीतर 

उत्पन्न होने वाले मामलों पर मूल क्षेत्राधिकार, दीवानी और आपराधिक दोनों, विद्यमान था। हालांकि, 

आपराधिक प्रक्रिया संहिता (0070), 973 द्वारा मूल आपराधिक न्यायिक क्षेत्र का पूरी तरह निरसन 

कर दिया गया। 
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5.2. रिट क्षेत्राधिकार 


° संविधान का अनुच्छेद 226 एक उच्च न्यायालय को नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन और 
किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी करने की अनुमति देता है। ये रिट हैं- बंदी प्रत्यक्षीकरण, 


परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार पृच्छा। किसी अन्य उद्देश्य के लिए पद का अर्थ है- एक 


सामान्य कानूनी अधिकार के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी करना। 

७ यदि न्यायादेश देने का कारण इसके क्षेत्राधिकार राज्यक्षेत्र की सीमाओं में है तो उच्च न्यायालय 
किसी भी व्यक्ति, प्राधिकरण और सरकार को अपने क्षेत्राधिकार के राज्यक्षेत्र की सीमाओं के भीतर 
ही नहीं बल्कि इसके बाहर भी ऐसा न्यायादेश दे सकता है। 

७ उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, उच्चतम न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापेक है। उच्चतम 
न्यायालय सिर्फ मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में रिट जारी कर सकता है, बहीं उच्च त्यायालय 
इसके साथ ही किसी भी विधिक अधिकार के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। उच्च 
न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार संविधान के मूल ढांचे का अंग है। 


5.3. अपीलीय क्षेत्राधिकार 


5.3.4 दीवानी मामले 


° उच्च न्यायालय में दीवानी मामलों पर अपील, पहली अपील या दूसरी अपील होती है। 

° उच्च मूल्य (व्यापक रूप में) के मामलों में जिलो.न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायाधीशों के निर्णयों 
के विरुद्ध कानून एवं तथ्य के प्रश्न पर सीधे उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 

«७ जब कोई अधीनस्थ न्यायालय अवर न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध की गयी अपील पर निर्णय देता 
है, तो निचले अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध दूसरी अपील उच्च न्यायालय में की जाती है, 
परन्तु सिर्फ कानून के प्रश्नों पर, तंथ्यों के प्रश्नों पर नहीं। 

° कलकत्ता, बंबई और मद्रास उच्च न्यायालय में अंत:न्यायालीय अपील का प्रावधान है। जब उच्च 
न्यायालय को. कोई एक न्यायाधीश मामले पर निर्णय देता है तो अपील उसी न्यायालय की 
खंडपीठ में की जा सकती हैं। 

° प्रशासनिक एवं अन्य अधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष 
की जा सकती है। वर्ष 4997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि ये अधिकरण उच्च न्यायालय 
के रिट क्षेत्राधिकार के विषयाधीन हैं। परिणामस्वरूप, अधिकरण के फैसले के विरुद्ध कोई पीड़ित 
व्यक्ति बिना पहले उच्च न्यायालय में गए सीधे उच्चतम न्यायालय में नहीं जा सकता। 

5.3.2 आपराधिक मामले 


« सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में तब अपील 
की जा सकती हैं जब किसी को सात वर्ष या इससे अधिक के लिए कारावास की सजा हुई हो। 
अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दी गयी सजा-ए-मौत (मृत्युदंड) पर कार्यवाही से पहले उच्च न्यायालय 
द्वारा इसकी पुष्टि की जानी चाहिए। 

«७ कुछ विशिष्ट मामलों में सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी के 


निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। 
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5.4. पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार [अनुच्छेद 227] 

उच्च न्यायालय को इस बात का अधिकार है कि सैन्य न्यायालयों के अतिरिक्त वह अपने अधिकार क्षेत्र के 

सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों के क्रियाकलापों पर नजर रखे। इस प्रकार वह: 

«७ मामलों को ऐसे न्यायालयों से स्वयं के पास मंगवा सकता है। 

७ सामान्य नियम तैयार और जारी कर सकता है एवं उनके प्रयोग तथा कार्यवाही को नियमित करने 
के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। 

७ इन न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखे जाने वाले लेखा, सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर 
सकता है। 

७ शेरिफ, क्लर्क, अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क आदि निश्चित करता है। 
इस शक्ति ने राज्य के सम्पूर्ण न्याय प्रशासन के लिए उच्च न्यायालय को जिम्मेदार बना दिया है। 
यह प्रकृति में न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों है। संविधान में अधीनस्थ न्यायालयाके अधीक्षण की 
इसकी शक्ति पर कोई निर्बन्धन नहीं है तथा इस शक्ति का स्वतः प्रयोग किया जा सकता है। यह 
ध्यान देने योग्य है कि उच्चतम न्यायालय के पास उच्च न्यायालय की इस शक्ति के.समान कोई शक्ति 
नहीं है। 

5.5. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण 


७ उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और उनके अधीनस्थ न्याथालेयों पर नियंत्रण रखता है। 

° जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा (जिला 
न्यायाधीशों से अलग) में नियुक्ति के मामलों में राज्यपाल, उच्च न्यायालयोसे परामर्श लेता है। 

७ यह राज्य न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य) के सदस्यों की तैनाती, स्थानांतरण, 
अनुशासन, अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति आदि से.संबंधित मामलों को देखता है। 

«७ यह अधीनस्थ न्यायालय में लंबित किसी मामले को अपने पास मंगवा सकता है, यदि उसमें 
महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल हो और संविधान की ब्याख्या की आवश्यकता हो। यह या तो इस 
मामले को निपटा सकता है या अपने निर्णय के साथ मामले को संबंधित न्यायालय को लौटा 
सकता है। 

७ इसके कानून (निर्णय) को उन सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानने की बाध्यता होती है, जो उसके 
न्यायिकक्षेत्र में आते हैं। 


अधीनस्थ न्यायालय 
जिला न्यायाधीश केश्त्यायालय को और सोपान क्रम में उससे निचले न्यायालयों को अधीनस्थ 


न्यायालय कहा जाता हैदूसरे शब्दों में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी 
न्यायालेय अधीनस्थ न्यायालय हैं। 


5.6. अभिलेख न्यायालय 

अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय की शक्तियां, उच्चतम न्यायालय की संबंधित शक्तियों के 
समान ही हैं। कृपया इसे उच्चतम न्यायालय वाले अध्याय में देखें। 

5.7. न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति (अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 226) 

उच्च न्यायालय केंद्र एवं राज्यों के किसी भी अधिनियम या कार्यकारी आदेश को शून्य और अमान्य 
घोषित कर सकता है, अगर वह संविधान का उल्लंघन करता हो। विधायी क़ानून और कार्यकारी आदेश की 
संवैधानिक वैधता को निम्नलिखित आधारों पर एक उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यदि यह: 

७ मूल अधिकारों का हनन करता हो (भाग तीन) 

७ जिस प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया है, उसके कार्य क्षेत्र से बाहर हो, तथा 

१ संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। 
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6. अधीनस्थ न्यायालय 


संविधान के भाग ४ में अनुच्छेद 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के संगठन एवं कार्यपालिका से 
इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने वाले निम्नलिखित उपबंधों का वर्णन किया गया है: 

6.. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति [अनुच्छेद 233] 

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापना और पदोन्नति राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के 
परामर्श से की जाती है। जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित 
योग्यताओं का होना आवश्यक हैं: 

७ उसे केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। 

° उसे कम-से-कम सात वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर के रूप में कार्य करने का अनुभव होना 


चाहिए। 
७ उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा सिफारिश की गयी हो। 
'जिला न्यायाधीश' पद के अंतर्गत नगर दीवानी न्यायाधीश, अपर जिल्ला,न्यायाधीश, संयुक्त जिला 
न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश; मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, 
अतिरिक्त मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र 
न्यायाधीश शामिल हैं। 
6.2. अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति [अनुच्छेद 234] 
राज्यपाल, जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त राज्य की न्यायिक सेका के अन्य पदों पर भी राज्य लोक सेवा 
आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श,केश्बाद व्यक्तियों की नियुक्ति केर सकता है। 
6.3. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण [अनुच्छेद 235] 
जिला न्यायालयों और अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक सेवा से संबद्ध व्यक्ति की पदस्थापना, 
पदोन्नति, अवकाश और अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय के पास होता है। 
6.4. संरचना और अधिकार क्षेत्र 
अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना की नीचे प्रस्तुत रेखा-चित्र द्वारा विस्तार से बताया गया है। 


उच्च न्यायालय 


जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय 
एशशिशिशिशिशिशिशिशशश्शिशि] 


(दीवानी पक्ष) (फौजदारी पक्ष) 
अधीनस्थ न्यायाधीश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 
का न्यायालय का न्यायालय 
मुंसिफ अदालत न्यायिक दंडाधिकारी 


का न्यायालय 

«७ अधीनस्थ न्यायपालिका की संगठनात्मक संरचना सभी राज्यों में भिन्न हैं तथा मोटे तौर पर चित्र 

में दर्शाये अनुसार वर्गीकृत हैं। ये सबसे निचले स्तर पर, न्याय की दो शाखाओं दीवानी और 

फौजदारी में विभक्त हें दीवानी और फौजदारी मामलों में विभिन्न क्षेत्रीय नामों जैसे- न्याय 
पंचायत, पंचायत अदालत, ग्राम कचहरी आदि के तहत पंचायत न्यायालय कार्यरत हें। 


234 wwW.visionias.in 


@Vision IAS 


7. 


https://telegram.me/pdfnotes_co 


मुंसिफ न्यायाधीश के न्यायालय अगले स्तर के दीवानी न्यायालय होते हैं, जिनके क्षेत्राधिकार उच्च 
न्यायालयों द्वारा निर्धारित किये जाते हैं। मुंसिफ न्यायाधीश के ऊपर अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं 
जिनमें असीमित धन-संबंधी क्षेत्राधिकार निहित होते हैं। मुंसिफ न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध 
पहली अपील इन्हीं न्यायालयों में की जाती है। 

जिला स्तर पर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है जिसे 
दीवानी एवं फौज़दारी मामलों में मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 

जिला न्यायाधीश, मुंसिफ न्यायाधीशों (यदि अधीनस्थ न्यायाधीशों द्वारा कार्यवाही नही की जाती 
है) के साथ ही अधीनस्थ न्यायाधीशों के निर्णयों के विरुद्ध प्रथम सुनवाई करते हैं तथा दीवानी एवं 
फौज़दारी मुकदमों दोनों पर असीमित क्षेत्राधिकार के अधिकारी होते हैं। 

जिला न्यायाधीशों में अधीनस्थ न्यायाधीशों से संबंधित पर्यवेक्षी शक्तियां भी निहित होती हैं। जब 
वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे जिला न्यायाधीश के रूप में जांनाईजाता है तथा 
फौज़दारी मामलों की सुनवाई करने पर सत्र न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है। 

इसके आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जाती है। सत्र न्यायाधीश को किसी अपराधी 
को आजीवन कारावास और मृत्युदंड सहित कोई भी सजा देने का अधिकार होता है। हालाँकि, 
उसके द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर तभी अमल किया जाता है, जब राज्य का उच्च न्योयालय उसका 
अनुमोदन कर दे। 

कम महत्व वाले मुकदमों की सुनवाई प्रांतीय लघु न्यायालयों (Provincial Small causes 
८०५8) द्वारा की जाती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता (CPC, 4973) के लागू होने के बाद से, 
फौज़दारी मामलों की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट क्वार-ही की जाती है। 

कार्यकारी मजिस्ट्रेट के विपरीत, जो&राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन कानून और व्यवस्था 
बनाए रखने का कार्य करता है, न्यायिक तथामेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालयों के प्रशासनिक 
नियंत्रण में न्यायिक कार्यों का निर्वहन करते हैं। 


विगत वर्षों में ए४४०॥ ।45 6$ मेंस टेस्ट सीरीज में पूछे 


गए प्रश्र (Previous Year Vision IAS GS Mains Test 
Series Questions) 


4. 


परीक्षण कीजिए कि भारत में वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की आवश्यकता क्यों है? विवाद 
निवारण में इसकी प्रभावकारिता पर टिप्पणी कीजिए। 


दृष्टिकोणः 
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« चूंकि प्रश्न वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की आवश्यकता एवं उनकी प्रभावकारिता के 
संबंध्‌ में है,इसलिए सर्वप्रथम इस पर चर्चा करनी चाहिए कि वैकल्पिक विवाद निवारण 
तंत्र क्या है। 

७ न्याय-व्यवस्था में विद्यमान कमियों को दर्शाकर वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की 
आवश्यकता का परीक्षण किया जा सकता है तथा यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है 
कि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र किस प्रकार इन कमियों को दूर कर सकता है। 

७ इसके बाद इस तंत्र की प्रभावकारिता का परीक्षण किया जाना चाहिए। ऐसा करते हुए 
वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की सीमाओं पर भी चर्चा करनी चाहिए। इसके सबल एवं 
दुर्बल पक्षों की तुलना करते हुए व्याख्या कीजिए कि औपचारिक न्याय व्यवस्था की 
अपेक्षा वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र प्रभावकारी है अथवा नहीं। 
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न्याय वितरण प्रणाली समाज में जनहित तथा कानून व्यवस्था को बढ़ावा देने में मुख्य भूमिका 

निभाती है। न्याय-वितरण हेतू विवादों के निपटारे के लिए, एक प्रभावकारी व्यवस्था मूलभूत 

आवश्यकता है। किन्तु औपचारिक न्याय वितरण व्यवस्था की अनेक सीमाएं है, जो 
निम्नलिखित है। 

१ न्यायालयों के माध्यम से न्याय पाने के लिए किसी व्यक्ति को एक कठिन एवं खर्चीली 
प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उच्च लागत, देरी और न्यायालयों में भीड़ 
अलग से गंभीर चिंता का कारण है। 

७ न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही के माध्यम से विवादों का निपटान जरूरत से ज्यादा 
प्रक्रियात्मक और अपनी प्रकृति में विरोधात्मक बन गया है जिसके कारण मुकदमें की 
सुनवाई आदि में अनुचित देरी, उच्च लागत तथा निष्पक्षता के सार्थान्याय मिलने में 
समस्या उत्पन्न होती है। बड़ी संख्या में लम्बित मामलों के कारण समाज में न्याय- 
व्यवस्था पर विश्वास और उसकी साख पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे है। 

७ इसके अतिरिक्त, औपचारिक न्यायालयों में मुकदमेबाजी की विरोधात्मक प्रकृति, 
सामाजिक एवं व्यापारिक सम्बन्धों को प्रेरणा नहीं!दे पा रहा है, जिसे संरक्षित करने की 
आवश्यकता है। इस प्रकार यह प्रणाली न तो सहमति, समझौता और सहयोग का 
वातावरण उत्पन्न करती है और न ही यह सद्भाव में समाप्त होती है। परिणामस्वरूप 
प्रायः यह वादियों के मध्य असंतोष का कारण बनता है तथा विवादों के समाधन हेतु 
एक अधिक लचीली व्यवस्था की मांग करता है) 

इन्ही चुनौतियों एवं सीमाओं को ध्यान मे)रखते हुए ही वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की 
आवश्यकता है। वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्रे के तहत विवादों का निपटारा किसी तटस्थ 
तीसरे व्यक्ति की सहायता से किया जाता है जिसको सामान्यतः वादियों द्वारा स्वयं चुना गया 
होता है तथा यह#ब्यक्ति विवादे-की प्रकृति से आमतौर से भलीभांति परिचित होता है। 
इसके अतिर्क्ति यह कार्यबाही अनौपचारिक तथा बिना किसी प्रक्रियागत तकनीक के होती है। 
ये प्रक्रिया न केवल शीघ्र पूरी होने वाली सस्ती तथा गोपनीय है बल्कि इसका लक्ष्य पर्याप्त 
न्याय दिलांने की भी हे इसका लक्ष्य अधिक प्रभावी विवाद समाधन प्रदान करने का है। 
फलस्वरूप वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की उपलब्ध्ता न्याय प्रणाली के भीतर और अधिक 
विकल्प प्रदान करती है! इस प्रकार औपचारिक न्याय वितरण प्रणाली में आ रही कमियों को 
वैकल्पिक विवोद निवारण तंत्र के माध्यम से दूर किया जा सकता है। 

किन्तु वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के अनेक लाभों के बावजूद इसे औपचारिक न्याय- 

व्यवस्था में मुकदमों की सुनवाई के लिए एक विकल्प के रूप में नहीं देखा जा सकता है। 

वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की भी अनेक सीमाएं है जैसे - 

७ वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र का उपयोग उस स्थिति में नहीं किया जा सकता जहाँ 
विवाद/मामला व्यवस्थित न्याय, भेदभाव, मानव अधिकारों के हनन अथवा गंभीर 
धेखाधड़ी से संबंधित हो। 

७ व्यक्तिगत विवादों को हल करते हुए बैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र कोई नजीर नहीं 
बनाते है। वे व्यक्तिगत विवादों को निपटाने की अधिक मंशा रखते हैं। इसके अलावा दो 
समान विवादों पर परिस्थितिगत कारणों से उनके निर्णयों में अन्तर होता है। 

७ ऐसे मामलों में जिसमें विवादों की शक्ति एवं क्षमता में अत्यधिक अन्तर होता है वहाँ 
बैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र सुचारू रूप से तथा बिना प्रभावित हुए कार्य नहीं कर 
सकता है। एक शक्तिशाली एवं सक्षम वादी दूसरे कमजोर वादी को जबरन अन्यायपूर्ण 
एवं अनुचित निर्णय को मानने के लिए बाध्य कर सकता है। 
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७ बहुपक्षीय विवादों में बैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र प्रक्रिया प्रभावी रूप में कार्य नहीं 
कर सकती यदि उनमें से कुछ पक्ष इस प्रक्रिया में भाग न ले। 

७ वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र जनता में किसी प्रकार का शैक्षिक एवं निवारक प्रभाव 
नहीं रखता क्योंकि यह व्यक्तिगत रूप में कार्य करता है। केवल औपचारिक न्यायालय ही 
दंडात्मक हर्जाना दिला सकता है। 

७ बहुत से लोग वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र से अवगत नहीं हैं वह जब तक वे इसके प्रति 
जागरूक नहीं है इसका उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। 

इस प्रकार वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र की प्रभावकारिता इसके लाभों एवं सीमाओं पर 

निर्भर है। पुनः इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र 

प्रभावकारी है, फिर भी यह मुकदमों की कार्यवाहियों एवं औपचारिक न्याय-व्यवस्था का 
विकल्प नहीं हो सकता है। 


2. न्याय पंचायतों की संरचना एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए तथा यह भी चर्चानकीजए कि 


बुनियादी स्तर पर न्याय दिलाने में यह किस प्रकार कार्य करती हैं? 
दृष्टिकोणः 
७ न्याय पंचायतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 
७ इसकी संरचना पर संक्षिप्त रूप से चर्चा कीजिए। 
७ न्याय पंचायतों के कार्यों एवं उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। 
७ बुनियादी स्तर पर इसकी कार्यप्रणाली का विश्लेषण कीजिए। 
उत्तरः 
७ न्याय पंचायतों को गाँव की अदालतों/ग्रामीण न्यायालयों के रूप में समझा जा सकता है, 
जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत परोकार्य करती हैं तथा अपनी प्रक्रियाओं को सरल बनाए 
रखने का हर सम्भव प्रयास करती हैं। ये स्थानीय स्तर पर विवादों के समाधान में 
सहायता करती हैं। इस प्रकार ये बड़े एवं मुख्य न्यायालयों में लम्बित मामलों के जमाव 
को कम#कैरके शीघ्र न्याय दिलाने में तेजी प्रदान करती हैं। 
° न्याय पंचायतों की संरचेनाः 

० प्रत्येक ग्रामीण, पंचायत अथवा कुछ ग्राम पंचायतों के एक समूह ;जो कि उसी 
जनसंख्या तथा क्षेत्र पर निर्भर करता है, पर एक न्याय पंचायत का गठन होता है। 

० न्याय पंचायत में पाँच सदस्य होते हें जो ग्राम पंचायतों के अथवा कुछ ग्राम 
पंचायतों के मतदाताओं द्वारा ;जिनका नाम वहाँ की मतदाता सूची में दर्ज हो,द्वारा 
चुने जाते हैं। 

० ` प्रत्येक पंच अपनी उम्र से वरिष्ठता के आधार पर एक वर्ष के लिए न्याय प्रमुख का 
पद धारण करता है। 

° न्याय पंचायतों के कार्यः 

० विवादों का शीघ्र तथा सस्ता निदान 

० बिना किसी खर्च के न्याय को बुनियादी स्तर पर सुनिश्चित करना अन्यथा नियमित 
अदालतों की स्थापना के लिए भारी व्यय करना होगा। 

० बड़ी संख्या में विवादों का निपटारा करना जिससे नियमित न्यायालयों में लम्बित 
मामलों के बोझ को कम किया जा सके। 

० बहुत से मामलों में शांतिपूर्ण मध्यस्थता के द्वारा बड़ी संख्या में वादियों के बीच 
सुलह/समझौता कराने में सफल होना। 

० समझौताकारी दृष्टिकोण का बेहतर अवसर प्रदान करना। 
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° यद्यपि न्याय पंचायतें देश भर में मौजूद नहीं है फिर भी विभिन्न राज्यों में इनकी सपफलता 
को देखते हुए इसके निम्नलिखित सकारात्मक बिन्दुओं को अपनाया जा सकता है: 
० काफी हद तक ये अपने औचित्य को साबित करने में सफल रही हैं। 


० ये गाँव के प्रत्येक घर तक सस्ता, त्वरित तथा बिना किसी प्रक्रियागत तकनीक के 


न्याय को पहुँचाती हैं। 

० ये वादियों के मध्य समझौता कराने मे सहायता प्रदान करती हैं जिससे नियमित 
न्यायालयों का बोझ कम होता है। 

° फिर भी न्याय पंचायतें अनेक सीमाओं एवं कमियों से ग्रस्त है: 

० न्याय पंचायतों को प्रभावित करने में बड़े भू-स्वामी, जातिवादी एवं सामाजिक तथा 
धर्मिक मान्यताएँ अहम भूमिका निभाती है 

० कम बजट न्याय पंचायतों की अनेक गतिविधियों को घटा देता है। 

० सरकारी पक्षपात एवं गुटबाजी का भय। 

० पंचों का निम्न शैक्षिक स्तर न्याय पंचायतों के कार्य संचालन को 'सम्भालने में. बाध 
उत्पन्न करता है। 


3. यदि न्याययिक प्रशासन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की अभिकल्पना भाई के रूप 
में की गई थी, तो भले ही उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अधिक व्यापक है, फिर भी सर्वोच्च 
न्यायालय अब भी बड़े भाई की भूमिका में है”नजस्टिस आर. सी. लाहोटी। उपरोक्त कथन के 
आलोक में भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के बीच सम्बंध का वर्णन करें। 

दृष्टिकोणः 

उत्तर देने के लिए संविधान के प्रावधानों के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों 

न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को किस तरह परिभाषित किया गया है, इस पर प्रकाश डालने की 

आवश्यकता है। उन प्रावधानों का उल्लेख करें जो सर्वोच्च न्यायालय को भारत के भीतर 
उच्चतर न्यायालय बनाते हैं। साथ ही साथ उन प्रावधानों का उल्लेख करें जो उच्च न्यायालय 

को व्यापक क्षेत्राधिकार प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 432 से 36, 39ए, ॥44, 44, 226 

और 227 को विशेष रूप से ध्यान में रखें। इसके अलावा तिरुपति बालाजी डेवलपर्स प्राइवेट 

लि. एवं अन्य बनाम बिहार राज्य 2003 के प्रकरण को याद रखें। 

उत्तरः 
संविधान में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच के रिश्तों में स्वतंत्रता और 
पदानुक्रम दोनों शामिल हैं। कुछ प्रावधान हैं जो सर्वोच्च न्यायालय को पदानुक्रम में उच्च 
न्यायालय पर वरीयता देते हैं और इससे बेहतर स्थान देते हैं। उदाहरण के लिए, 

«७ अनुच्छेद 39-ए सर्वोच्च न्यायालय को, एक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी भी 
मामले का दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने या स्वयं लेने का अधिकार प्रदान 
करता है। 

७ अनुच्छेद 4 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित सभी कानूनों को भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर, 
उच्च न्यायालय सहित सभी न्यायालयों हेतु बाध्यकारी बनाता है। 

«७ अनुच्छेद 44 अधिदेशित करता है कि भारतीय भू-भाग में,सभी नागरिक व न्यायिक 
प्राधिकारी, जिसमें उच्च न्यायालय भी शामिल है, सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य 
करेंगे। 
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संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों पर, केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला लिया जाएगा। 

जब संविधान की व्याख्या के मामले उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित नहीं हो सके तो उच्च 

न्यायालय द्वारा यह प्रमाण-पत्र जारी करता है कि ऐसे मामलों पर संवैधानिक व्याख्या की 
आवश्यकता है एवं उन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। संवैधानिक 
प्रावधान, जो उच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार देते हैं - 

७ रिट क्षेत्राधिकार के संबंध में अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के पास सुप्रीम कोर्ट 
की अपेक्षा अधिक व्यापक अधिकार हैं। हालांकि, इस अनुच्छेद द्वारा उच्च न्यायालय को 
दिए जाने वाले अधिकार, अनुच्छेद 32 के उपखंड(2) द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को दिए 
जाने वाले अधिकारों का अल्पीकरण नहीं होगा। 

७ संविधान का अनुच्छेद 227 प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने भू-भागीय क्षेत्राधिकार में 
आने वाले सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों के अधीक्षण का अधिकार देला है, सिवाय 
सशस्त्र बलों हेतु किसी कानून के तहत या उसके द्वारा गठित किसी न्यायालय या 
न्यायाधिकरण के। 

इसके अतिरिक्त, न्यायिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की उच्चतर स्थिति-.की अनुच्छेद 436 में 
पुष्टि की गयी है जो इसके लिए एक असाधारण क्षेत्राधिकार प्रदान करतां है। होलांकि, अपने 
संवैधानिक अधिदेश के प्रयोग में संविधान में इन दो संस्थाओं के बीच क्षेत्राधिकारों को स्पष्ट 
रूप से विभक्त किया गया है, लेकिन ऐसा/कैरते समय इन संस्थाओं को एक दूसरे के प्रति 
आपसी सम्मान की भावना रखनी होगी जैसा कि तिरुपति बालाजी डेवलपर्स प्राइवेट एवं 
अन्य बनाम बिहार राज्य 2003 केप्रकरण में न्यायमूर्ति लाहोटी ने अवलोकन किया था। 


लोक अदालतों की सीमित सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों का विवरण दीजिए। लोक 
अदालतें प्रभावी बिवाद निवारण तंत्र के रूप में कार्य करें, इसे सुनिश्चित करने के लिए क्या 
उपाय किये जाने आवश्यक हैं? 


दृष्टिकोण: 


उत्तरः 
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* »लोक अदालतोंकी सीमित सफलता हेतु जिम्मेदार कारक। 
लोक अदालतों की कार्य पद्धति का सुधार करने के लिए किए गए उपाय। 


लोक अदालते. एक वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र है। यह ऐसा फोरम है जहाँ अदालत में 
लंबित या वादपूर्व अवस्था में, विवादों/मामलों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाता है या 
उनके संबंध में समझौता कराया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 987 के 
अंतर्गत लोक अदालतों को वैधानिक स्थिति प्रदान की गयी है। लंबित मामलों की संख्या, 
निरक्षरता, निर्धनता, न्यायालयों में भारी संख्या में रिक्तियों इत्यादि कई कारकों से, भारत में 
लोक अदालतें अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यों का निवर्हन करती हैं। 

लोक अदालतों की विभिन्न सीमाएँ इस प्रकार हैं: 


° लोक अदालतें जटिल मामलों हेतु उपयुक्त नहीं हैं: लोक अदालतों की सबसे बड़ी कमी 
यह है कि ये एक ही न्यायाधीश के सामने छोटे-छोटे समयांतराल पर बार-बार बैठकें 
होने पर एक ही न्यायाधीश की उपस्थिति लगभग संभव नहीं हो पाती है, फलस्वरूप 
विचार-विमर्श की निरंतरता टूट जाती है। 

«७ गोपनीयता का अभाव: लोक अदालतों की कार्यवाही खुली अदालत में आयोजित होती हैं 
और जनता का कोई भी सदस्य इन्हें देख सकता है। इस प्रकार इनमें गोपनीयता के तत्व 
का भी अभाव है। 
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इससे समाधान के विभिन्न विकल्पों के समन्वेषण की प्रक्रिया भी बाधित होती है और अंतत: 

ऐसे मामले की सफलता की दर प्रभावित होती है, जिनमें पक्षों द्वारा गोपनपीयता की अपेक्षा 

की जाती है। 

° न्यायालय की कार्यवाही का वातावरण: लोक अदालतें ऐसी जनसभा हैं जहाँ मैत्रीपूर्ण 
और प्रेरक प्रयासों के माध्यम से पक्षों के बीच विवादों का निपटान करवाने हेतु स्वैच्छिक 
प्रयास किए जाते हैं। तथापि, ये केवल नियमित न्यायालयों में ही आयोजित की जाती हैं। 
इसलिए लोक अदालतों के साथ कुछ मात्रा में औपचारिकता अभी भी सम्बद्ध रहती है। 

° पक्ष की स्वायत्तता में कमी: मध्यस्थता में मामले में उत्पन्न स्थिति के विपरीत, लोक 
अदालतों के मामले में यह नहीं कहा जा सकता कि पक्ष इसकी कार्यवाही के नितांत 
नियंत्रण में रहते हैं। 

° दोनों पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है: लोक अदालत में मामलों का निर्णय 
करते सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय कारक दोनों पक्षों की सहमति/की आवश्यकता है। 
किसी भी पक्ष को लोक अदालत के माध्यम से मामले का निर्णय किए जाने हेतु विवश 
नहीं किया जा सकता। 

इस परिस्थिति में, लोक अदालतों के अधिकाधिक आयोजन करने, अधिकाधिक*भागीदारी 

सुनिश्चित करने, औपचारिकता में कमी करने, अधिक सेमय एवं व्यक्तिगत ध्यान देकर लोक 

अदालतों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के प्रयास किएेजाने चाहिए। 

लोक अदालतों की कार्यपद्धति में सुधार करने के उपाय 

° लंबित मामलों एवं साथ ही मामलों का वादेपूर्व अवस्था में ,निपटान करने के लिए देश 
के सभी जिलों में स्थायी और सतत्तकार्यशीलालोके अदालतों की स्थापना। 


«७ सरकारी विभागों, सार्वजनिकोक्षेत्र के उपक्रमों आदि हेतु लंबित मामलों के निपटान के 
लिए पृथक रूप से स्थायी और सतत कार्यशीले लोक अदालतों की स्थापना। 

७ विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता अभियान के लिए गैर सरकारी संगठनों को 
कार्यों का. प्रत्यायोजन करना) 

° देश में सभी मजिस्ट्रेट न्यायालयों में "कानूनी सहायता वकील" ([683| Aid Counsel) 
की नियुक्तिकरना। 

४ कानूनी सेवा योजना के संबंध में न्यायिक अधिकारियों को संवेदनशील बनाना। 

७ निर्धन एवं निरक्षर्‌#लोगों का ध्यान रखने के लिए जमीनी स्तर पर जागरूकता शिविरों 
का आयोजन कर विधिक साक्षरता एवं विधिक सहायता कार्यक्रमों का विस्तार करने की 
आवश्यकता है। साथ ही इस उद्देश्य के लिए समाचार पत्र, टेलीविजन और रेडियो जैसे 
जनसंचार के साधन भी वांछनीय हो सकते हैं। 

७ इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए, संबंधित कानूनी सेवा प्राधिकरण या समिति को अपने 
द्वारा विभिन्न लोक अदालतों के आयोजन एवं तीव्र, समतापूर्ण और सस्ता न्याय उपलब्ध 
कराने में उनके द्वारा प्राप्त की गयी सफलता के संबंध में जनता को जानकारी का प्रसार 
करना चाहिए। 

° अधिवक्ताओं द्वारा प्रदान की गई विधिक सहायता की गुणवत्ता में सुधार करने की 
आवश्यकता है। विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ताओं को प्रस्तुत की जाने वाले 
पारिश्रमिक की समीक्षा की जानी चाहिए और इस प्रकार जरूरतमंद व्यक्तियों को 
प्रभावी विधिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 

लोक अदालत आंदोलन केवल तभी सफल हो सकता है जब लोग लोक अदालत की 

कार्यवाहियों में स्वैच्छिक रूप से भागीदारी करें। यह उपलब्धि स्वयं को छोटे-मोटे मामलों के 

न्यायनिर्णयन के लिए पारंपरिक न्यायालयों में जाने से निरोधित रखने से प्राप्त की जा सकती है। 
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5. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (^|) के माध्यम से केंद्रीयकृत भर्ती न्यायपालिका में 


विद्यमान विभिन्न समस्याओं का समाधान नहीं करेगा अपितु उसके स्थान पर नई समस्याएं 
उत्पन्न करेगा। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 
दृष्टिकोण: 
० न्यायपालिका के समक्ष आने वाली समस्याओं की संक्षेप में चर्चा कीजिए। 
७ चर्चा कीजिए कि सरकार के अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (|S) का प्रस्ताव 


न्यायपालिका में विद्यमान विभिन्न समस्याओं का समाधान करेगा या उसके स्थान पर 
नई समस्याएं उत्पन्न करेगा। 

° आगे की राह पर सुझाव दीजिए। 

उत्तरः 

भारतीय न्यायपालिका द्वारा अनेक समस्यायों का सामना किया जाछरहा है। इनके 

परिणामस्वरूप न्याय की गति, दक्षता और गुणवत्ता प्रभावित हुई है। उदाहरण के लिए: 

७ निचले न्यायालयों से उच्च न्यायालयों तक पहुँचने वाले मुक़दमों की संख्या में लगोतार 
होने वाली वृद्धि, न्याय वितरण की निम्न गुणवत्ता को दर्शाती है) 

० 2045 में विभिन्न न्यायालयों में लगभग 25-30 मिलियन मुक्रदेमे लम्वितोथे। 

०  205 में 24 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लगभग 400 पढे रिक्त थें। न्यायाधीश- 
जनसंख्या का अनुपात 0.5- प्रति ।#मिलियन है। यह अनुपात विश्व भर में न्यूनतम है। 

७ न्यायाधीशों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार व्याक्तोहै तथा पारदर्शिता का अभाव है। 

«७ विचाराधीन मुक़दमों की अत्यधिकोसंख्या, सुनवाई की लम्बी अवधि, दक्षता का अभाव 
और अधिक समय लेने बाली प्रक्रियाओं जैसी समस्याएँ विद्यमान हैं। 

इस सन्दर्भ में, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (A|98) का प्रस्ताव रखा गया है। इसके माध्यम 

से जिला न्यायाधीशों को केन्द्रीय स्तर पर एक अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से भर्ती 

किया जाएग़ाऔर प्रत्येकेराज्य में उेनकी नियुक्ति की जाएगी। |$ के माध्यम से भर्ती करने 
के तर्क निम्नलिखित हैं: 

०७ वाइड सिलेक्शन पूल: ^|45 के माध्यम से न्यायाधीशों का राष्ट्रीय स्तर पर चयन किया 
जायेगा। इससे न्यायपालिका के तुलनात्मक रूप से और अधिक पेशेवर एवं न्यायसंगत 
बनने की उम्मीद है। इसके द्वारा निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार संभव हो सकेगा। 

* रिक्तियों में कमी: परीक्षाओं और भर्ती में होने वाले विलम्ब को दूर करने से रिक्तियों में 
कमी होने की सम्भावना है। 

«७ आकर्षक करियर विकल्प: वर्तमान में अधीनस्थ न्यायपालिका राज्य स्तर पर की जाने 
वाली भर्तियों के लिए पूर्णतया संबंधित उच्च न्यायालयों पर निर्भर है। लेकिन विधि के 
विद्यार्थियों में से श्रेष्ठ विद्यार्थी राज्य न्यायिक सेवाओं में शामिल नहीं होना चाहते हैं 
क्योंकि ये सेवाएँ उनके लिए अधिक आकर्षक नहीं हैं। एक 'अखिल भारतीय सेवा' और 
इससे संबंधित विशेषाधिकार इस स्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। 

° समान मानदंड: चयन के मानदंडों में एकरूपता से विभिन्न उच्च न्यायालयों में 
कर्मचारियों की गुणवत्ता में सुधार होगा क्योंकि इनमें से एक तिहाई न्यायाधीश 
अधीनस्थ न्यायालयों से पदोन्नत होकर आते हैं। 

हालांकि, इस विचार की आलोचना , मुख्य समस्याओं का समाधान न करने और नए 

समस्याओं को उत्पन्न करने के आधारों पर की गयी है। उदाहरण के लिए: 
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७ यह इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि इंडियन बार काउन्सिल द्वारा कानूनी शिक्षा की 
उचित व्यवस्था नहीं की गयी है। साथ ही देश में कानूनी शिक्षा के स्तर में सुधार के 
प्रयासों का अभाव है। 

७ यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी राज्यों में समान वेतनमानों को प्रोत्साहित करने के 
लिए प्रयास किये गए हैं। परन्तु निजी क्षेत्र की तुलना में ये वेतनमान अत्यंत कम हैं। 

« ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश भी सिविल सेवकों की भांति ही स्थानान्तरण और अन्य मुद्दों 
से संबंधित समस्याओं का सामना करते हैं। उनके विकास व पदोन्नति के अवसर भी बहुत 
कम हैं। 

° ह कैडर से नियुक्त उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश पहले से ही अपने करियर के अंतिम 
चरण में होते हैं और उन्हें बार से प्रत्यक्ष नियुक्त किये गये न्यायाधीशों की तुलना में बहुत 
कम कार्यावधि उपलब्ध हो पाती है। 

AIJS के कारण उत्पन्न होने वाली नयी समस्याएं: 

७ केन्द्रीयकृत भर्ती होने के कारण, न्यायिक सेवाओं में कम विशेषाधिकार वाले लोगों का 
प्रवेश बाधित हो सकता है। 

«७ साथ ही, स्थानीय भाषा, कानून, प्रथाओं और रीति-रिवाजों का ध्यान रखना कठिन हो 


सकता है, क्योंकि ये प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। 


8. विगत वर्षो में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न 


(Past Year UPSC Questions) 


242 


How are Chief Justices of/High Courts in India appointed? (87/I/8f(B)/3) 
भारत में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को किसे प्रकार नियुक्त किया जाता है? 

Bring out the issues involved in the appointments and transfer of judges of 
the Supreme Court andHigh courts in India. (50 words) (98//7५/6) 

भारत में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियों और स्थानांतरण से 
जुड़े मुह्दीं पर प्रकाश डालिए 

What is the common. point between Articles I4 and 226 of the Indian 
Constitution? (08//9d/2) 

भारतीये संविधान के अनुच्छेद 44 और 226 के बीच क्या समानता है? 

Is the High Courts' power to issue ‘writs’ wider than that of the Supreme 
Court of India? (50 words) (06//8C/5) 

क्या 'रिट' जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति से 
अधिक विस्तृत है? 

Write short notes, notes not exceeding I50 words on Role of the Judiciary in 
India. (79॥॥40/20) 

भारत में न्यायपालिका की भूमिका पर अधिकतम 450 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 
Discuss the importance of the independence of judiciary in a democracy. 
(50 words) (84/|/4a/20) 

एक लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के महत्व की विवेचना कीजिए। 
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7. Present your views for and against the creation of an All India Judicial 


Service. (50 words) (97/l/4a/20) 
अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष और विपक्ष में अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। 
8. What constitutes the doctrine of ‘basic features’ as introduced into the 


Constitution of India by the Judiciary? (in about I50 words) (00//7b/30) 
न्यायपालिका द्वारा दिए गये भारतीय संविधान के 'आधारभूत अभिलक्षण' के सिद्धांत के अंर्तगत 


क्या-क्या आता है? 
9. Write notes on the Lokpal bill. (50 words) (07//2c/I0) 
लोकपाल विधेयक पर टिप्पणी कीजिए। 


॥0. Do you think there is a need for a review of the Indian Constitution? Justify 
your view. (250 words) (08/॥/80/30) 


क्या आप सोचते हैं कि भारत के संविधान के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है? अपने विचोर के 
समर्थन में तर्क पेश कीजिए। 


१0. What are the major changes brought in the Arbitration and Conciliation Act, 
966 through the recent ordinance promulgatedtby the President? How far 
will it improve India’s dispute resolution mechanism? Discuss.(205) 
राष्ट्रपति द्वारा हाल में प्रख्यापित अध्यादेश के द्वाराऐमाध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 996 में 
क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए है? यह भरत के विवाद समाधान यांत्रिकत्व को किस सीमा तक 
सुधारेगा? चर्चा कीजिए। 
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